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 विषय  Subject  qt  9  (६5

 Welcome  to  Iranian  Parliamen
 ईरान  के  संसदीय  शिष्टमंडल  का  स्वागत

 tary  Delegation

 प्रश्नों  के  मौखिक  Oral  Answers  to  Questions—  2-12

 *Starred  Questions  Nos  945
 तारांकिति  प्रश्न  संख्या  245 A  249

 to  249

 amt  के  लिखित  Written  Answers  to  Questions—  13-137

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  244  और  250  Starred  Questions  Nos  244

 स  264
 and  250  to  264

 अतारांकित  प्रश्न  सख्या  2303  से  Unstarred  Questions  Nos.  230

 2347  to  2334,  2336  to  2345,  234
 2334  2336  स  2345

 to  2367,  2369  to  2370,  2372
 से  2367  2369  स  2370

 to  2388,  2390  to  2437  and
 2372  से  2388,  2390  से  2437  2439  to  2502

 और  2439  से  2502

 Correcting  Statements  to  USQ इलाहाबाद  के  कार्यालय
 No.  5331  dated  29-7-1977  re

 के  श्री  कृपाशंकर  तथा  अन्य

 चारियों  की  हाली  के  संबंध  म॑
 reinstatement  of  Shri  Kripa
 Shankar  and  other  employees

 29-7-1977  के  अतारांकित  प्रश्न
 of  the  office  of  Accountant

 सख्या  5331  तथा  श्री  विद्याचरण  General,  Allahabad;  and  USO

 शुक्ल  की
 आय

 और  धन  का  निर्धारण  No.  6421  dated  5-8-1977  re

 Assessment  of  imcome  and करते  के  बारे  में  5-8-77  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  6421  के  उत्तर  में  शद्धि
 wealth  of  Shri  Vidya  Charan

 करने वाल  विवरण
 Shukla  138

 सभा  पटल  पर  रख  गय  Papers  laid  on  the  Table—

 राज्य सभा  A  संदेश  Messages  from  Rajya  Sabha  142

 142 विशेषाधिकार के  प्रश्न  के  बार  में  Re.  Question  of  Privilege

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  Calling  Attention  to  Matters  of

 Urgent  Public  Importance— ओर  ध्यान  142-154

 सरकार  (i)  Public  Safety  Ordinance
 (  )  जम्मू तथा  कश्मीर

 हारा  जारी  किया  गया  लोक  issued  by  the  Jammu  and

 सुरक्षा  अध्यादेश  तथा  इस
 Kashmir  Government  and

 reaction  of
 पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  thereto

 -_

 किसी  नाम
 पर  अंकित  यह  1  इस

 बात  का  द्योतक  है  कि  प्रश्न
 को

 सभा  में
 उस  सदस्य

 ने
 वास्तव में  पछा  था  ।

 The  sign  1  marked  above  the  name  of  a  Member  indicates  that  the  question
 was  actually  asked  on  the  floor  of  the  House  hy  him

 ्य  auili.

 WW
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 fore  Subject  पृष्ठ /.?38९5

 (ii)  Home  Ministry’s  reported केरल  और  पश्चिम  बंगाल
 से  Circular  re.  special  verifi-

 सरकारी  नौकरी  चाहने  वाल

 व्यक्तियों  की  केन्द्रीय  आसूचना
 cation  of  persons  from
 Kerala  and  West  Bengal

 ब्यूरो  द्वारा  विशेष  जांच  पड़ताल  Seeking  Government  em-

 के  बार  में  गृह  मंत्रालय  का  ployment

 कथित  परिपत्र

 Public  Accounts  Committee—  154
 लोक  लेखा  afafa—

 लेरहवां  प्रतिवेदन  Thirteenth  Report

 मूल्य  मताधिकार  Petition  ६  Unemployment,
 Price-rise  lowering  of  voting

 आय  कम  करने  आदि  बारे  में
 age,  etc.  154

 सभा  का  Business  of  the  House—  155

 Election  to  Commiuttee—  156 समिति  के  लिय  निर्वाचन

 Coffee  Board काफी  ale

 लोकपाल  fa  शिय  क्र a  Lokpal  Biil  156

 Appointment  of  Members  to
 संयुक्त  समिति  में  सदस्यों की  नियुक्ति

 Joint  Committee

 ala  मंत्रणा  समिति —  Business  Advisory  Committee--  157.0

 aisat  प्रतिवेदन  Eighth  Report

 Demands
 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  (arate  )  Supplementary  for

 Grants  (General)
 प्रस्तुत  किया

 Statement  presented  157
 जाना

 Matters  under  rule नियम  377  के  अधीन  alTaa—  157-158

 (i)  Reported  mixing  of  rape- सरसों  के  तेल  में  तोरिया  के
 seed  oil  in  mustard  oil तल  की  कथित  मिलावट
 and  selling  it  at  much करने  और  aga  अधिक
 higher  price  and  adultera-

 मुल्यों  पर  बेचे  जाने  और  tion  of  Vanaspatj  with
 वनस्पति  में  हानिकारक  तेलों  157 injurious  oils  and  fats

 और  चर्बी  की  मिलावट  करने

 का  कथित  समाचार

 अनिवायं  जमा  योजना  के  (il)  Demand  for  withdrawal  of

 अन्तर्गत  TAT  राशि  को  वापस  restrictions  on  refund
 of

 deposits  under  compul- लौटा  ये  जाने  की  मांग
 157 sory  Deposit  Scheme

 (iii)  Dacoit  menace  mm  the चम्बल  घाटी  में  डाकुओं  का
 Chambal  Valley आतंक  158

 Closure  of  Ahmedabad अहमदाबाद  लक्ष्मी  काटन  (iv)

 fara  fafaz  ड  के  बंद  किये
 Laxmi  Cotton  Mills  Ltd.

 ं  Resulting  in  unemploy- जाने  परिणामस्वरूप
 met  over  1,700

 17004  अधिक  श्र ALAD  प्ना पन wat  का  workers
 nt  to  158

 बेरोजगार  होना

 (ii)



 विषय  Subject
 qs  /Pages

 गर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  Committee  on  Private  Members

 संकल्पों संबधी  158

 आठवां  प्रतिवेदन  Eighth  Report

 पुरःस्थापित  faa  ay  Bulls  159-163

 (i)  Profiteering  Prevention
 )

 श्री  के ०  लकप्पा  का

 खोरी  निवारण  व  कोमत  and  Price  Control  Bill  by
 159

 नियंत्रण  विधेयक  Shri  K.  Lakkappa

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  aT  (ii)  Trade  Unions  (Recogni

 व्यवसाय  संघ  (ateaar)  tion)  Bill  by  Shri  Hukam

 Chand  Kachwai  159

 (iii)  Domestic  workers  (Con-
 थी  हुकम  चन्द  कछवाय  का

 घरेलू  कमंकार  की  ditions  of  Service)  Bill

 विधेयक
 by  Shri  Hukam  Chand

 Kachwai  159

 Constitution
 a संविधान

 संशोधन  विधेयक  (iv)  (Amend

 ( Ae
 74  तथा  163  का  ment)  Bill  (Amendment

 of  articles  74  and  163)  by as  शोधन  )  Shri  Hukam  Chand
 160 Kachwal

 (v)  Starvation  Deaths  (Pre tt  हुकम  चन्द  कछवाय  का
 cautionary  Measures  and

 भूख
 से  aq  by

 Shri
 Responsibilities)  Bill

 और  Hukam  Chand
 विधेयक  Kachwai  160

 (vi)  Liquor  लि | (@:)  चौधरी  राम  गोपाल  सिंह  का  (Regulation
 राव  (  उत्पादन )

 Production  supply  and

 भौर  वितरण का  विनियमन
 Distribution)  Bill  by

 Chaudhary  Ram  Gopal विधेयक
 Singh  160

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पांण्डेय  (vii)  Indian  Medicine  Centra

 का  भारतीय  चिकित्सा  न्द्रीय  Council  (Amendment
 Bill  (Amendment  of  sec परिषद  विधयक

 Dr
 का

 tions  2,  17,  etc.)  by

 Laxminarayan  Pandeya  161

 (ars)  श्री  डी०  डी०  देसाई  का  (vili)  Prohibition  on  Indicatio
 जात-पात  के  उपदशन  का  of  Caste  Bill  by  Shri

 प्रतिषध  विधेयक  D.  D.  Desai
 161

 त्री  amar  प्रसाद  शास्त्री  का  (1x)  Constitution
 (Amednment)

 संविधान  farag  Bill  (Insertion  of  new

 अनच  2  गर्क  ?  पख  articles  23A,  23B  and
 23C)  by  Shri तथा  का  स्थापन )  Shastri

 ा ्
 162

 श्री रूप
 नाथ  सिंह  यादव  का  {X)  Indian  Social  Disparities

 भारतीय  सामाजिक विषमता  Abolition  by  Shri

 sera  विधेयक
 Roop  Nath  Singh  Yadav  162

 (  1४1)



 विषय  Subject  q83/Pages

 श्री ओम  प्रकाश  carey  का  (xi)  Constitution
 (Amendment)

 Bill  (Amendment  of  arti- संविधान  विधेयक
 cle  80)  by  Shri  Om  Pra-

 (aoe  80  का
 kash  Tyagi  162-163

 श्री  fata  चंद  जैन  का  (xii)  Code  of  Civil  Procedure

 (Amendment)  Bill सिविल  प्रक्रिया  संहिता
 (Amendment  of  Order

 fagaa
 Nirmal

 17  का  Chandra  Jain
 XVII  by  Shri

 163

 श्री  चित्त  बसु  का  संविधान  (xiii)  Constitution  (Amendment)
 Bill  (Amendment  of  arti-

 )
 विधेयक

 Chitta
 35  2  का  संशोधन )

 cle  352)  by  Shri

 Basu  163

 श्री  पी०  क्र०  ta  का  संविधान  Constitution  (Amendment)  Bill

 (Amendment)  of  Article  124) )  विधेयक  ( ae

 124  का  संशोधन  )  लिया  by  Shri  P.  K.
 164-173

 TaT—
 drawn—

 श्री  पी०  Fo  देव  Shri  P.  K.  Deo

 डा०  रामजी  सिंह
 Dr.  Ramji  Singh  164-165

 Prof.  P.  G.  Mavalankar प्रो ०  पी०  जी०  मावलंकर  165-166

 Shri  Somnath  Chatterjee  166 aft  सोम  नाथ  चटर्जी

 श्री  जी०  एम०  बनात  वाला  Shri  G.  M.  Banatwaila  166-167

 चौधरी  बलबीर  rae  Chowdhry  Balbir  Singh  167-168

 Shri  Nirmal  Chandra  Jain श्री  निर्मल  चंद  जन  168

 Shri  Shanti  Bhushan  168-172 श्रे  शान्ति  49g  ण
 ह

 Statement  re.  Reported  Accident जी०  Ato  एक्सप्रेस  रल  दुर्घटना  के  बारे
 to  0.  T.  Express—  171

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  Shri  Ravindra  Varma  171

 National  Netaji श्री  समर  गह  का  नेताजी  सुभाष  चर्द्र  Holiday  on

 बोस के  जन्म  दिन  पर  राष्ट्रीय  अवकाश
 Subhash  Bose’s  Birthday  Bill

 fea  विधेयक  by  Shri  Samar  Guha—  173-174

 श्री  समर  गह  Shri  Samar  Guha  173-174

 era  मंत्रणा  afafa—  174 Business  Advisory  Committee—

 नौवां  प्रतिवेदन  Ninth  Report

 ata  घंटे  की  Half-an-Hour  Discussion—  174-176

 वनों का  विकास  Development  of  Forests

 श्री  युवराज  Shri  Yuvraj  174-175

 प्रो ०  पी०  जी०  Prof.  G.  Mavalankar  175

 श्री  गिरघर  गोमंगो  Shri  Giridhar  Gomango  176

 श्रो०  आर०  एलं०  Flo  वर्मा  Shri  R.  1..  Verma  176

 श्री  सुरजीत सिंह  बरनाला  176

 (iv)



 लोक  सभा  वाद
 विवाद

 अनुदित  संस्करण

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 a

 लोक  सभा

 LOK  SABHA

 WANT,  2  1977/11  1899
 (xra

 Friday,  December,  2  1977 / 4 27दाप्घजया ाद  11,  1899  (Saka)

 लोकसभा  ग्यारह  बज  समवत  हुई

 "he  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासोन  हुए
 Mr.  Speaker  in  the  Chair

 ईरान  के  संसदीय  प्रतिनिधी  मंडल  का  स्वागत

 WELCOME  TO  IRANIAN  PARLIAMENTARY  DELEGATION

 अध्यक्ष  महोंदप  :  मुझे  अपनी  ओर  से  और  इस  सभा  के  सम्मा  नित  सदस्यों  की  ओर  से  भारत  की

 यात्ना  पर  आए  हुए  अपने  माननी य  अतिथियों  ,  ईरानी  सी  नेट  के  अध्यक्ष  श्रो  जफ़र  शरीफ  इमामी ,  श्रीमती

 शरीफ  इमामी  और  ईरानो  संसदोय  प्रतिनिधि  मंडल  के  माननीय  का  स्वागत  करने  में  aga

 प्रसन्नता  हो  रहो  है  ।  प्रतिनिधिमंडल  के  अन्य  सदस्यों  के  नाम  है  ——

 श्रो  मोहम्मद  रजा  जलोली  नैनी

 डा०  नसरुल्लाह  मोजदेही

 श्री  ईसा  तदोपधोन

 नूर  अलि  शबाबी

 श्रीमतो
 ्

 ष् ननो  ताब्बा सकता  लहु

 श्र  मुस्तफा  जाफ़े  रो

 श्री  अली  रजा  शफो

 ५ श्  नसर  खुदा  घंदेह

 प्रतिनिधिमंडल  आज  भारत  आया  है  और  9  दिसम्बर  तक  भारत  में  रहेगा  और

 इस  समय  विशेष  कक्ष  में  बेठा  है  ।  हमारी  कामना  है  कि  हमारे  देश  में  उनकी  यात्रा

 सुखद  और  फलदायक  हो  ।  हम  उनके  माध्यमसे  ईरान  के  महामहिम  शहंशग्ह  ct WT

 संसद्‌  और  जनता  के  प्रति
 अपनो  शुभकामनाएं  भेजते  हैं  ।

 LSS/NDj77



 Oral  Answers  December  2,  1977

 ewe  eee  ee

 seal  के  मौखिक  उत्तर
 ORAL  ‘ANSWERS

 TO
 QUESTIONS

 Excise  Duty  on  Agricultural  Implements,  Fertilisers  and  Insecticides

 to  state:
 *245.  Shri  Laxmi  Narain  Nayak:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased

 (a)  whether  agricultural  implements,  fertilisers  and  insecticides  have  become
 costly  because  of  hike  in  excise  duty  as  a  result  of  which  farmers  find  it  diffi-
 cult  to  purchase  latest  agricultural  implements  and  inputs  which  in  turn  affect

 production  and  if  so,  whether  Government  purpose  to  withdraw  excise  duty
 from  these  items  so  as  to  increase  agricultural  production;  and

 (b)  if  so,  whether  an  announcement  to  this  effect  will  be  made  by  the  end
 of  December,  1977  ?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Satish  Agarwal)  :  (a)  and

 (0)  :  There  has  been  no  increase  in  the  excise  duty  on  fertilisers  since  1!7-3-72.
 There  is  no  excise  duty  on  agricultural  implements  except  those  which  are
 power-operated  or  are  designed  for  use  with  tractors  or  power  tillers.  In  respect
 of  dutiable  agricultural  implements  and  insecticides,  there  was  only  a  marginal
 increase  of  1%  in  the  rate  of  duty  with  effect  from  18-6-77.  The  presumption
 that  these  goods  have  become  costly  due  to  a  hike  in  excise  duty  is,  therefore,
 not  correct.  Government  are  not  considering  at  present  the  withdrawal  of
 excise  duty  on  these  goods.

 Government  are  fully  aware  of  the  need  tc  show  due  consideration  to  the

 problems  and  requirements  of  the  agricultural  sector.  To  this  end,  exemptions
 For from  duty  have  been  given  wherever  such  exemptions  were  called  for.

 example,  in  the  recent  past  Government  have  on  3-9-1977  exempted  chaff-cutter
 knives  from  the  duty  of  10%  leviable  thereon.  The  duty  on  triple  superphos-
 phate  fertiliser  has  been  reduced  from  15%  to  739%  with  effect  from  the  Ist

 December,  1977.  It  has  also  been  decided  to  exempt  mini-tractors  upto  12  HP

 from  the  entire  duty  of  15%.

 Shri  Laxmi  Narain  Yadav:  Janta  Party  has  announced  that  it  will  be

 their  endeavour  to  uplift  the  villages.  May  I  know  the  reasons  for  increase  of

 1  per  cent.  in  excise  duty  on  agricultural  implements  and  insecticides  w.e.f.  18th

 June,  1977  and  whether  it  would  be  withdrawn  in  accordance  of  their  declared

 policy  ?  Will  he  also  withdraw  the  duty  on  irrigation  from  wells  and  drains  ?

 Shri  Satish  Agarwal  :  The  Hon.  Minister  had  answered  all  the  points  raised

 about  the  duty  levied  in  June,  1977  at  that  time  but  the  concession  given  on

 triple  super  phosphate  thereafter  is  going  to  result  in  a  revenue  loss  of  Rs.  1.30

 Crores.  I  think  that  exemptions  given  are  sufficient.  The  ex-factory  price  of

 urea  fertiliser  has  been  reduced  from  Rs.  1245  to  Rs.  1158  by  the  concerned

 Ministry.  We  had  already  reduced  on  power-driven  pumps  from  10  per  cent.

 to  5  per  cent.  in  the  budget.  Small  manufacturers  having  a  manufacture  less

 than  Rs.  30  lakhs  have  also  been  granted  exemption.  The  persons  manufacturing

 implements  in  villages  without  the  help  of  power  have  been  totally  exempted.
 In  other  cases  1  per  cent.  increase  is  not  going  to  make

 a  difference
 and  we  do

 not  have  a  proposal  to  reduce  it.

 प्



 11  1899  शक  ४  मौखिक  छत्तार

 Bo  :  दक्षिण  के  राज्यों  में  tla  स्य्ल्क  इतना  अधिक  किसान  खेती

 का  आधुनिकीकरण  नहीं  कर  सकता  2  ।  इसके  कारण  लोग  खेती  छोड़कर  अन्य  व्यवसाय  ।

 गत  दस  महीनों  में  किसानों  को  उचित  wet  नहीं  दिया  गया  है  ।  जब  तक  आप  उत्पादन  शुल्क  और

 an  कर  नहीं  हटाते हैं  ,  तंब  तक  उत्पादन  बढ़ाने
 के

 लिये  खेती  में  प्रयोग  आने  वाली  oa  पर

 कसे  अधिक  खच  क  र  सकता  है  ।  गत  दस  महीनों  में  कृषि  उत्पादन  eral  कमं हों  गया  sat  मंत्रालय

 कृषि  उपयोगी  वस्तुओं  कीटनाशक  जव रकों  पर  से  .  उत्पादन  शुल्क  पूर्ण  रुप  समाप्त  करने

 पर  विचार  करेगी |
 2

 चूंकिखेती  में  बहुत  अधिक  लोग  लगे  हुए  FAT  सरकार  ग्वं  नीति  बनायेसी

 att  पजतोश अग्र गल AT  पर  शल्क  इस  सरकार  ने  नहीं  लगाया  यह  1969-70  में  कांग्रेस

 सरकार ने  था  ।  1972-73  में  इसे  10 प्रतिशत से  बढ़कर  15  प्रतिशत कर  feat  गया  art

 सरकार  किसानों  के  हित  में  जो  भी  ठीक  समझेगो  वह  उचित  समय  पर  उस  पर  विचार  करेगी  ।

 Dr.  Bapu  Kaldate:  It  has  been  stated  in  the  economic  policy  statement  of
 the  Janta  Party  that  the  excise  duty  would  be  abolished  in  three  years.  May
 I  know  the  steps  being  taken  by  Government  in  this  direction?

 Shri  Satish  Agarwal  :  Government  are  yet  to  take  a  decision  on  the  resolu-

 tion  of  the  Janta  Party  and  as  soon  as  a  decision  is  taken.  by  Government.  it

 will  be  announced  in  the  House

 सरकार  जनता  पार्टी  के  आर्थिक  नीति  वक्तव्य  में  faa  गय चित्त  मंत्री  एम०  एम०  पटेल )
 विभिन्‍न  प्रस्तावों  जिनमें  उबे  रकों  पर  शुल्क  में  कटौती  संम्बन्धी  यह  बात भी  पण  रूप  से  विचार

 करेगी  ।  मेरे  विचार  में  वक्तव्य  में  कही  गया  है  कि  यदि  इसे  समाप्त  किया  जाना  तो  धीरे-धीरे  कुछ

 समय  में  ऐसा  किया  जायेगा  ।  हमारा जो  भी  निणं य  वह  स  मय  पर  सभा  में  घोषित  किया  जायेगा

 श्री  बी०  HSUTATA  :  सरकार ने  तूफानग्रस्त  के  किसानो  को  उबेरकों  और

 कीट  नाशक  दवाइयों  के  मूल्यों  में  कुछ  रियायत दी  है  ।  क्या  यह  सरकार  भी  कम  से  कम  इस  बच

 के  लिय  तफानग्रस्त  क्षेत्रों  के किसानों  के  लिय  उवंरकों  और  कीटनाशक  दवाइयों  के  weal  में  लगभग

 25  प्रतिशत  की  छट  दगी
 ?

 श्रो  सतीश  अप्रवाल  sa  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  नियत  नहीं  किये  जा  रहेहे  ।  दवी  श्रकोप  से  पीड़ित

 लोगों  को  क्या  सहायता  दी  इंस  पर  विचार  किया  जायगा  ।

 Dr.  Ranjit  Singh:  The  Hon.  Finance  Minister  said  that  the  economic

 policy  statement  of  the  Janta  Party  would  be  considered  in  due  course  of  time.
 May  I  know  when  a  decision  is  likely  to  be  taken?

 श्री  एच०  एम०  पटेल
 :  मुझे खेद  है  कि  मैं  इस  समय  ठोक  तिथि नहीं  दे  सकता  ।  ले  किन  मैं  उन्हें

 भाश्वास्त  कर  सकता हूं
 कि  हम  यथाशीघ्र  निण॑य  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे हैं  ।

 बंगला  दश  को  नमक  सप्लाई  न  किय  जान  के  कारण  राज्य  व्यापार  निगम  की  हुई  हानि

 246.  श्रो  एम०  ए०  gata  अलहाज
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  और  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  १

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  बंगलादेश  को  नमक  र  ई  करने के  लिए  बंगलादेश  के  साथ

 समझौता  किया  था  ;
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 यदि  तो  क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  नमक  सप्लाई  नहीं  किया  और  प्राइवेट ट
 फर्मों

 को

 नमक  सप्लाई  करने  के  लिये
 कह

 दिया

 यदि  हीं  at  इसके  क्या  कारण  हैं  और  स्वयं  नमक  सप्लाई  न  करने  के  कारण  राज्य

 निगम  को  कितनी  हानि  हुई  और

 सही  सही  कितनी  मात्रा  में  नमक  सप्लाई  किया  जाना  था  और  अ  क  कितना  सप्लाई

 किया  जा  चुका  है  और  नमक  न  सप्लाई  किये  जाने  के  कया  कारण हैं
 ?

 बाणिज्प  मंत्रालय  मं  राज्यमंत्री  आरिफ  जीहां

 (@ से  :  राज्य  व्यापार  निगम  ने  बंगलादेश कौ  के  उप  देश  को  1977-78

 के  दौरान  50,000  मे०  टन  नमक  सप्लाई  करने के  लिये  25-7-1977 को  एक  संविदा  कीं  थी  ।  चाल

 वब  के  दौ  रान  उत्पादन  में  गिरावट  को  वजह  से  निर्याति  के  लिये  दशी  माल  को  अप्राप्यता  और  बाद  में

 सरकार  द्वारा  नमक  के  निर्यात  पर  रोक  लगाने  के  कारण  राज्य  व्यापार  निगम  कोई  सप्लाई  न  कर

 सका  और  उसन  संविदा  में  अनिवायं  बाध्यता  खण्ड  की  sere  दी  ।  अतः  किसी  प्राइवेट  पार्टी  में  उसकी

 ओर  से  नमक  सप्लाई  करने  के  लिये  कहने  का  अथवा  इस  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  का  नकसान  उठाने

 का  प्रश्न  नहीं  उठता

 Shri  M.  A.  Hannan  Alhaj:  May  I  know  why  S.T.C.  entered  into  a  contract
 for  7  to  12  dollers  and  not  for  13  dollers  ?  Does  S.T.C.  earn  a  commission  of
 1  per  cent.  on  exports  by  ISMA  through  it  and  5  per  cent  on  exports  by  parties
 which  are  not  members  of  ISMA?  ‘Is  it  a  fact  that  there  is  a  restriction  of

 one  thousand  tons  on  non-members  where  there  is  no  restriction  on  ISMA?

 Shri  Arif  Beg:  Normally  S.T.C.  exports  goods  itself  and  where  exports
 are  made  by  other  parties  through  §S.T.C  it  receives  a  five  per  cent.  as

 commission

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  The  Hon.  Minister  stated  that  the  supplies
 could  not  made  due  to  fall  in  production.  Is  it  a  fact  that  salt  producers  are

 facing  serious  difficulties  due  to  heavy  duty.  Have  Government  considered  the

 memoranda  received  in  this  behalf?  How  is  it  that  private  exporters  are  able

 to  earn  profit  on  their  exports  whereas  Government  suffer  losses  on  exports  by
 S.T.C.7

 Shri  Arif  Beg:  I  may  inform  the  Hon.  member  that  there  is  no  excise

 duty  on  salt

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Can.you  deny  that.you  have  taxed  salt  In

 other  forms?

 Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  (Shri  Mchan  Dharia):  Govern-

 ment  has  levied  no  excise  duty  on  salt  although  there  is  a  nominal  development
 The:  production  of  salt.  depends  on  rains.  In  the  event  of  abnormal

 rains,
 the  production  of  salt  declines  and  it  goes  up

 .if  the  rain  is  not  much.  Salt  -is
 washed  away  with  the  rain.  It  is  not  correct  to  say  that  S.T.C.  suffers  a  loss

 on  exports.-  It  also  earn  profit.  But  it-is  the  policy  of  $.T.C.  to  make  essential

 However,  S.T.C.. available  easily  in  the  country  at  fair  prices.
 has  te  bear  some  loss  inthe  process



 2  1977  मौखिक  उत्तर

 श्रो  Alo  एन०  विश्वनाथन  :  कया  सरका र  ने  नमक  की  उपलब्धता  में  सुधार  करने  के  लिये  कोई

 ठोस  कदम  उठाये  ह  ?  हम  तमिलना  ड  में  तुतिको
 कोवालम  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  काफी  नमक  तेयार

 कर  रहे  है  परन्तु  राज्य  व्यापार  निगम  उसे  का  इच्छुक  नहीं  हूँ  नमक  उत्पादन  के  लिये  बड़े-बड़े

 कारखानों  की  जरूरत  नहीं  होती  है-छोटे  व्यक्ति  तटवर्ती  क्षेत्र  मे ंनमक  बना  सकते  हें  जेसाकि  तमिलनाडु

 में  किया  जा  रहा  है  ।  मलयेशिया  और  सिगापुर की
 सरकार  भारत  से  नमक  खरीदना  चाहती  हैं

 लेकिन  तमिलनाडु  में  राज्य  व्यापार  निगम  ठीक  तरह  काम  नहीं  कर  रहा  है  और  निर्यात  के  लियें

 तमिलता में  नमक  खरीदने  के  लिये  कोई  कदम  नहीं  उठा  रहा  है  |  सरकार  ने  नमक  का  उत्पादन  बढाने

 की  बजाय  अनावश्यक  रूप  से  नमक  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  है  |  इस  बारे  में  सरकार

 क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 श्रो  मोहन  :  पिछले  ag  नमक  का  उत्पादन  लगभग  60  लाख  टन  होने  की  आशा  की

 परन्तु  दुर्भाग्य  से  उत्पादन  45  लाख  टन  हो  war  कठिनाई  ay  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ने

 शिफायत  को  थो  कि  नमक  को  कोमतें  बढ़  रही  हैं  और  इस  प्रभा  में  हम  इस  सभा  में  धोषणा  कर  चुके

 fe  हम  निर्यात  तो  करना  चाहते  हैं  परन्तु  देश  में  उपभोक्ताओं  को  हानि  पहुंचाकर  नही  जो  हमें

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखकर  fara  करना  होता  है  यदि  हमारे  पास  फालतु  नमक  तो  मुझे  उसे

 निर्वात  करने  में  प्रसन्नता  हो  होगी  |

 शो  सो०  एन०  farzaqiaa  :  मंत्रो  महोदय ने  पश्चिम  बंगा  ल  में  नमक  को  कोमतें  बढने  की  बात  कहीं

 लेकित  तामिलनाड  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?  हम  टनों  नमक  पैदा  कर

 att  सोहन  धारिषा  :
 मेरे  प्रिय  faa  स्वोका र  करेंगे  कि  तमिलनाडु  भारत  का  अंग  है  ।  जब  मेंने  45

 लाख  मोटिकਂ  टन  कहा  यह  सारे  देश  के  उत्पादन  के  आंकड़े  के  और  इसो  तरह  मेरा  अभिप्राय

 सारे  देश  के  उपभोक्ताओं  से  था  ।  इसलिये  कुछ  भागों  में  उत्पादन  ज्यादा  हो  सकता  है  और  कुछ  भागों

 में  कम  लेकिन  हमें  तो  समच  देश  को  देखना  है  ।  लेकिन  अपने  मित्र  को  में  दे  सकता  हं  कि  यदि

 वहां  नमक  इतना  अधिक  इकट्ठा  हो  गया  हो  कि  उत्पादन  किसी  भी  कीमत  पर  उसे  बेचना  चाहते

 तो  वे  मुझे  बतायें  में  तुरन्त  प्रबंध  करूंगा  |

 शो  बयालार  रवि  :  हमारा  नमक  का  ष्यापार  केवल  बंगला  देश  से  ही  है  ।  क्या  मंत्रो  महोदय  इस

 नीति  का  पुनर्विलोकन  करेंगे  क्योकि  बंगला  देश  में  गैर-सरकारी  व्यापार  बढ़ोतरी  कर  रही  है

 और  वहां  अ  यात-निर्यात  गैरसरकारी  व्यापारियों  के  माध्यम  से  ही  होता  है  ।  क्या  आप  समस्त  व्यापार

 गर-सरका री  व्यापारियों  के  माध्यम  से  करने  पर  विचार  करेंगे  ?

 श्री  मोहन  धारिया  :  जहां  तक  नमक  का  सम्बन्ध  है  कि  यह  राज्य  व्यापार  fara  और  गे  L-aTaT A री

 व्यापारियों  दोनों  के  जरिय ेहै
 |  2-9-1977  तक  2.36  लाख  टन  का  नियति  गैर-सरकारी

 व्यापारियों
 के

 माध्यम
 से  हुआ  था  और  शेष  ठेके  .  73  लाख  टन  के  लिये  थे  ।  हमें  देश के  हित  को  ध्यान

 में  रखकर  निण॑य  करना  होता  यदि  हम  महसूस  करते  हूँ  कि  किसी  वस्तु  का  निर्यात  गैर-सरकारी

 माध्यम  से  करने
 में  देश  का  हित  तो  हम  ऐसा  करने में  बिल्कुल  नहीं  हिचकेंगे  ।

 Shri  Ram  Kanwar  Berwa:  Mr.  Speaker,  Sir,  Government  could  to  fulfill
 their  commitment  of  supplies  of  salt  to  Bangladesh  due  to  non-availability
 ‘caused  by  low  production.  The  Sambhar  Lake  lies  in  my  constituency  and
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 3-4  thousand  workers  thdre  have  been  rendered  jobless.  May  I  know  from  the
 hon.  minister  whether-he  has  any  consultations  with  the  ministry  of  Industry
 in  this  regard  and  if  so,  the  results  thereof?

 Shri  Mohan  Dharia:  We  are  in  constant  touch  with  the  ministry  of  Industry
 and  we  consult  them  about  export  and.  import.  The  ministry  of  Industry  is.
 also  trying  to  increase  the

 production  of  salt.

 होटलों  को  स्टार  at  oft  में  रखने  का  आधार

 247.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  dea  और  नागर  विमानन  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगें

 कि

 होटलों  को
 गि स्टार |

 श्रेणी  में  रखने  का  इस  समय  क्या  आधार  है  ;

 देश  में  विभिन्‍न  स्टार ्  श्रेणियों  के  कितने  और  कौन-कौन  से  होटल  और

 क्या  सरकार  का  विचार  होटलों  को  विभिन्‍न  ‘cere  में  रखने  के  वतंमान  मानदंड

 को  बदलने  का  है  और  यदिਂ  हीं  तो  तत्सम्बंधो  पूरा  ब्यौरा  क्या  है  और  अब  तक
 क्या

 कायें  वाह  को  गईं

 है
 ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik)  :.

 (a)  As  the  criteria  followed  for  classification  of  hotels  till  four  years  ago,
 has  by  now  become  out  dated,  it  is  presently  under  review.

 (b)  There  are  at  present  280  hotels  on  the  approved  list  of  the  Department
 of  Tourism  out  of  which  152  hotels  have  been  classified  in  different  categories.
 A  statement  giving  the  category  and  names  of  the  classified  hotels  (152)  is  laid

 on  the  Table  of  the  House.  {Placed  in  Library.  See  No.  LT/1243/77.]

 (c)  It  is  proposed  to  continue  the  classification  of  hotels  on  the  existing

 system  of  star  categories.  However,  modifications  are  contemplated  in  the

 criteria  for  different  star  categories.  The  review  of  standards  is  being  done  in

 consultation  with  the  industry.

 थ्रो  मनोरंजन  भक्त  :  निम्न  आय  वाले  वर्गों  के  लोगों  के  लिए  देश  भर  में  होटलों  में  आवा स  कं  बहुत

 हो  कम  व्यवस्था है  हम सदा  5  3  स्टार  और  स्टार
 पर

 आधा
 रित

 अन्य  होटल  हो  स्थापित

 करते  हैं  ।  सरकार  का  fara  भिन्न  स्थानों  पर  निम्म  आयव।ले  वर्गों  के  लोगों  के  लिए  आवास  को

 व्यवस्था  करने  का  विचार  है  ?

 Shri  Purushottam  Kaushik:  This  is  under  active  consideration  of  the

 Government.  We  propose  to  set  up  Janata  hotels  in  big  cities  like  Delhi.

 Bombay,  Madras  and  Calcutta  to  achieve  this  end.  It  will,  however,  depend
 on  the  funds  to  be  made  available  by  the  Planning  Commission  for  this  purpose..
 A  proposal  is,  however,  under  active  consideration  of  Government  to  set  up  a

 Janata  hotel  comprising  of  1250  rooms  in  Delhi  as  a  pilot  project.  It  is  hoped:
 that  the

 construction
 work  will  be  started  soon.

 श्री  मनोरंजन  भक्त  :  अन्दमान  तथा  निकोबा र  द्वी पसमूह  जो  मे  रा  निर्वाचन  क्षेत्र  तथा  अन्य

 दुरस्थ  क्षेत्रों  जहां  मुख्य  भूमि  से  और  कुछ  मामलों  में  विदेशों  से  भी  qa cH
 कते

 निम्न  आय  वाले

 ay % के  लीगों  के  लिए  आवास की  कया  व्यवस्था  करने  का  विचार  है  ?
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 Shri  Parushottam  Kaushik  :  So  far  as  central  sector  is  concerned,  I  have

 already  referred  to  the  efforts  being  made  by  us.  As  regards  the  question  of

 setting  up  of  cheap  hotels  in  States  is  concerned,  we  have  written  to  the  State

 Governments  to  take  necessary  steps  in  this  regard.  A  proposal  to  give
 assistance  to  the  States  for  this  purpose  is  also  under  our  consideration.
 Efforts  will  also  be  made  to  get  loans  made  available  to  them  through  financial

 institutions.  Even  if  the  private  sector  comes  forward  to  set  up  cheap  hotels,

 the  question  of  giving  necessary  assistance  and  extending  facilities  to  them  on

 priority  basis  will  also  be  considered.

 at  सनोर॑जत  भक्त  :  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?

 e Shri  Purushottam  Kaushik  This  work  has  been  taken  up  by  this
 Government.  (interruptions)  The  hon.  Members,  perhaps,  want  to  interrupt  me.
 But  I  want  to  state  that  this  work  was  not  taken  up  on  a  large  scale  before.
 Some  tourist  lodges  and  youth  hostels  were,  however,  set  up  and  also  efforts
 were  made  to  make  cheap  accommodation  available  to  the  young  tourists  and
 common  people  in  dormitories.  But  it  was  not  adequate.  We  are  now  trying
 to  make  arrangements  for  cheap  accommodation  at  a  very  large  scale.

 So  far  as  Union  Territories  are  concerned,  it  depends  on  the  financial

 position  as  to  how  far  we  will  be  able  to  make  cheap  accommodation  available
 there.  But  our  effort  is  to  see  that  cheap  accommodation is  made  available  to
 less  affluent  class  on  a  scale  larger  than  that  of  which  is  available  for  affluent

 class  as  the  number  of  the  former  class  is  more  than  that  of  the  latter  one.

 e e Shri  Ramji  Lal  Suman  Whether  Government  propose  to  set  up  cheap
 hotels  at  Agra  (which  is  not  only  an  inland  but  an  international  tourist  centre),

 Fatehpur  Sikari  and  such  other  historical  places  where  there  is  shortage  of

 accommodation;  and  if  it  is  nat  possible  for  Government  to  do  so  for  want  of

 funds,  whether  Government  propose  to  make  cheap  land  available  to  private
 people  who  are  ready  to  come  forward  to  set  up  cheap  hotels  there  and
 whether  Government  also  propose  to  get  them  loan  from  financial  institutions
 at  a  lower  rate  of  interest  for  his  purpose?

 Shri  Purushottam  Kaushik  :  We  will  extend  every  possible  help  to  those

 people  of  private  industry,  who  come  forward  to  set  up  cheap  hotels,  in  the

 matier  of  getting  loans  from  Government  institutions.  No  definite  assurance,

 however,  can  be  given  about  setting  up  of  a  hotel  at  a  particular  place.  Depend-
 ing  cn  the  funds  made  available,  we  will  definitely  make  efforts  to  make  cheap
 accommodation  available  on  a  priority  basis.

 Shri  Ram  Dhari  Shastri:  Are  Government  aware  that  Rs.  35  are  charged
 per  day  as  rent  by  the  only  hotel  there  at  Kushinagar  in  the  district  of  Deoria,
 the  salvation  place  of  Lord  Buddha  and  where  buddhists  from  all  over  the  world
 come  and  if  so,  whether  Government  will  make  cheap  accommodation  available
 there  keeping  in  view  the

 exhorbitant
 rates  charged  by  the  existing  hotel  there?

 Shri  Kaushik:  So  far  as  tourist  céntres  are  concerned  the
 Government  will  definitely  pay  special  attention  towards  them.  A  Master  Plan
 is  being  prepared.  Efforts  will  be  made  to  make  cheap  accommodation
 able.  as  soon  as  possible.



 Answers
 ब

 Agtahayana  1]
 fat

 श्री  के०  रामनुति  :  यह  प्रश्न  स्टार  होटलों  के  बारे में  है  ।  जनता  सरकार ने  घोषणा  की  है  कि

 अगले  चार  पांच  वर्षों  में  देशमे  नशा  बन्दी  लागू  करना  चाहती  a 13a  के  साथ  साथ  किसी  होटल

 गी  स्टार  देते  समय  मधुशाला  की  व्यवस्था
 होने

 पर  अतिरिक्त  अंक  दिये  जाते  हैं  ।  क्या  सरक

 होटलों  जहां  मधुशा ला  को  व्यवस्था  होत  अतिरिक्त  अंक  देने की  इस  शर्त  को  समा  प्त  करेगी  ?

 Shri  Purushottam  Kaushik;  It  depends  on  the
 prohibition  policy  of

 |  the
 Government  which  is  being  formulated.  We  will  have  to  act  in  accordanc  with
 hat  policy.
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 श्रो  क  ०  रामर्मति  एक  और  तो  सरकार  ae  निषेध  नींति  को  लाग  चाहती  है  ओर

 ओर  उसने  होटलों में  मधशाला  को  व्यवस्था  होने  के  आधार  पर  उग्ह  स्टार  दे  त
 लगा  रखो  है  ।

 इस  की  क्या  तुक  है
 ?  7  a

 Shri  Purushottam  Kaushik :  No  special  classification  is  made  on  the  basis
 भ  a  bar  attached  to  a  hotel.

 थी  यशवंतराव  चब्हाण  :  यह  प्रशन  वास्तव  में  होटलों  के  बारे  में  नहीं  है  ।  म॑  ने  देख  सकला

 ञ  सर  1  पर ए  कालेजों  के  बड़ी  संख्या  में  विद्यार्थी  विशष  कर  सावधि  के  दौरान  या  अन्य  महत्वप्‌  ह

 भारत
 की  राजधानी  को  देखने  आते हैं  ।  एसे  कई  उदा  हरण  हैं  कि  उन्हें  रेलवे  स्टेशन  के प्ल टफ  रही

 ठहरना  पड़ता
 है

 कयोंकि  उन
 के  लिए  कोई

 ओर
 स्थान  नहीं

 होता  है  ।
 क्या  मंत्रीजी

 दिल्‍लीं की
 की

 राजधानी

 नगर में  एक  स्टार  या  दो  स्टार रहोटलों  या  धर्मशालाओं
 की  नहीं  परन्तु  एसी  शयनशालाओं

 ह
 व्यवस्था  करेंगे  जहां  विद्यार्थी  तीन  दिन  तक  रह  सकें  |

 द  Shri  Purushottam  Kaushik:  I  am  glad  that  the  Hon.  Member  has  give
 this  suggestion  in  this  regard  It  is  definitely  under  our  consideration  The

 are  youth  hostels  where  arrangements  are  made  for  the
 stay

 of  youth  touris

 There  will  be  a  tariff  of  Rs.  15/-  for  those  youth  who  come  in  groups.  Besi

 there  are  camping  cites  which  can  be  used  for  tourists.  But  as  I  have  alre  Ady
 tated,  the  Government  have  already  realised  the  importance  of  making  घ  ge-

 ments
 for  cheap  accommodation  to  further  the  cause  of  youth  movement

 assure  the  hon.  Member  that  it  will  be  done  as  soon  as  possible.

 अवन  भारत  डाक  तार  य्  कब्द्रोप  सरकारो  पशतर  संघ  का  ज्ञापन

 248.  पावं तो  कष्णत  :  क्या  fra  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 )  क्या  उन्हें  अखिल  भाहतीय  डाक  तथा  तार  एवं  अन्य  केन्द्रीय  सरका री
 पेंशनर  संघों  से  1/8

 wil  बजाय  अदा  कां  जाने  वाली  मत्य-एवं-सेवा  निवृत्ति  उपदान  की  राशि  को  पु  वसूली  के  बाद

 पंशन  को  3/8  के  स्यान पर  4/8  स्तर  तक  करने  के  बारे  में  कोई  ज्ञापन  मिला है  आर

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  क  क्या  प्रतिक्रिया  है

 fae  मंत्री  एच ०  TH  :  att

 1950
 पहले वेतन  आयोग

 को  सिफारिश
 पर  ७५ पंशन  को

 oie
 ग

 से

 घटाकर  3/
 करके

 मुत्यु-एवं-सेवानिवुत्त  उपदान  की
 व्यवस्था

 की  गई  इस
 TF  घटाई  गई  राशि

 उसके  जोवनांवि
 ar

 संततुल्य  के  आधार  पर  3 arf
 WAL

 =n  a
 ले  सरका  र  कम ंरो  को  एक  मुश्त eet
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 में  बदा  की  गई  ।  उस  समय  वतन  आयोग  ने  इस  जीवनां  किक  समतुल्य  का  सुझाव  केवल

 सेवानिवत्ति  उपदान  की  मात्रा की  गणना  करने  के  लिए  किया  था  उस  समय  मत्य-एवं-सेवानिवत्ति

 उपदान  की  मात्रा  को  पशन की  राशि  में  कोई  कमी  fez  बिना  ही  कई  अवसरों  पर  बढ़ाया  गया  है  ।

 दुसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिश  पशन  की  मान  में  और  आगे  घटौती  किए  बिना  हो  ,

 सेवानिवत्ति  की  गणना  की  दर  को  एक  महीने  को  परिलब्धियोंके  9/20  भाग से  बढ़ा  कर  10/20

 कर  दिया  गया  था  ।  उपदान  की  राशि  15  महीने  के  वेतन  की  सीमा  के  रहते

 22,  500/-  रुपए से  बढ़ाकर  24,000/-  रुपए  कर  दिया  गया  था
 ।  तीसरे  वतन  आयोग ने

 अधिकतम  उपदान को  15  महीने के  वेतन से  बढ़ाकर  162  महीने  का  वेतन  और  24,000/

 रुपए को  समग्र  सीमा  को  बढ़ाकर  करदिया  ।  इस  संबंध  में  नवीनतम  स्थिति  इस  प्रकार

 ्
 कि

 निवृत्ति  पर  सरकारी  कम  चारी  को  देय  अधिकतम शन  10  महीने  की  परिलब्धियों  के  औस
 त

 il  फ  भाग है
 और  अधिकतम  मृत्यु  एवं  सेवा  निवृत्ति  उपदान  16  महीनोंकी  परिलब्धियां

 हूं  किन्तु  यह  अधिक  से  अधिक  30,  000/-  रुपए  है  ।  यह  भी  निण॑  य  किया  गंया  है  कि  मृत्यु  एवं  सेवानिवृत्त
 उपदान  में  से  2  महीने  के वेतन  को  घटौती  को  समाप्त  कर  दिया  जाए  जोकि  अब

 तक
 कम  की

 वार  फंशन  के  प्रति
 अंशदान  के  रूप  में  की

 जाती  थी  ।

 इससे  ETCT
 है  कि  qeq-74q-Fay  निवृत्ति  उपदान  TTT  के  किसी  भाग  का  संराशिकृत  मूल्य

 नही ंहै  ओ  र
 पह  केन्द्रीय  acne  कम  चा  रियों  को  सेवा  निवृत्ति  पर  feu  जाने  वाले  लाभों  की  योजना  का

 एक  भाग है
 ।  इस  लिए  पशन  के  1/8  भाग  को  फिर  से  देने  संबंधो  सूझाव  पर  सहमत  होना  सम्भव  नहीं

 ह
 संघ

 को
 भी  तदनुसार सुचित  कर  दिया  गया है

 aa  क्रष्णन  कया  यह  सच  नहीं  है  कि  मत्प-एवं-सेवानिवृत्ति  उपदान  योजना  के  अधीन

 पशन  में  अनिवायं  रूप  से  कमी  कर  दी  जाती  है  और  इस  के  आधार  पर  मत्य-एवं-सेवा  निवृत्ति  उपदान

 को  पुरी  वसूली  हो  जाने  के  पश्चात्‌  पन  40/80  की  मल  दर  पर  ही  fart  चाहिये
 1  अतः  सरकार

 उन
 पशन

 पाने  वालों की  जो  अपने  बुढ़ापे के  समय  कतिपय  आय  के  पश्चात  जीवित  रहते  पेशन  30/80

 की  बजाय  40/80  की  दर  से  दे  कर  उनकी  सहायता  क्यों  नहीं  करना  चाहती  है
 ?  वास्तव  में  सरकार

 उनसे  रकम  वसूल  कर  रही  है  ।

 2.0  एच०  एम०  पटल
 :  इन  मामलों  पर  तीन  वतन  आयोग  विचार  कर  हरबार

 उन्होंने
 उपदान  में  वृद्धि  की  है  ।  सेवानिवृत्ति  लाभ  के  Arad  में  यदि  यह  सुझाव  दिया  जाता  यह  पेंशन

 के  एक  भाग  के  संराशिकरण  के  रूप  में

 थी  पार्वती  कृष्ण  ।  यह  अनिवायं  है  ।

 शी एच  ०  एम०  पटल
 इस

 में  कोई  अनिवायंता  नहीं  है  ।  जब  लोग  अपनी  पेंशन  का  TufHHz

 कर  लेते  wo Cs  और  बाद  में  यदि वे  अधिक  समय  तक  जीवित  रहते  तो  वे  यह  नहीं  कह  सकते  कि  उस

 संराशिकरण  को  अब  रद्द  कर  दिया  जाये  और  उन्हें  पूरी  पेंशन  मिलने  लगे  ।  यह  ठीक  नहीं  है  और

 far  हमने  इस  विशेष  प्रकार  की  प्राथना  की  स्वीकार  नहीं  किया  समूची  योजना  संराशिकरण  के  प्रश्न

 के  बारे  में  ही  नहीं  caver  कि  उपदान  की  कितनी  राशि  होनी  वेतन  आयोगों  ने  एक
 Waaiaqa  आधार  पर  विचार  किया  था  और  उनकी  सिफारिश  पर  जहां  उपदान  की  राशि  बढ़ाई
 जाती  रही  है  वहां पं  शन  में  कोई  कमो  नहीं  को  जाती  रही  है  सरकार  इस  प्रश्न  पर  विचार  क  रती

 रही ्  कि  सद्कारी  कर्मचारियों  सेवानिवृत्ति  पर  क्या  कया  लाभ  पहुंचाया  जाये  ।
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 AA  पावती  कृष्णन  :  वह  सुविदित  ही  है  कि  उपदान  का  अर्थ  पशन  नहीं  है  उपदान
 नियम  के  अनुसार  उपदान  सेवा

 के  लिये  y  मुफ्त  इनाम  एसी  स्थिति  में  मंत्री  यह  कसे  कहते  हैं  कि
 ay  उपदान  तो  लीजिये  परन्तु  कतिपय  वर्षों  के  पश्चात्‌  जीवित  मत  रहिये  और  भुखों  ५ मारि  ?  केवल

 कुछ
 ही

 oT aarfaray  की  बात  है
 ।  उन  की  ओर  पूंरा  ध्यान  fear  जानी  चाहिये  और  उन्हे  पर्याप्त

 प्रतिकर  और  पेंशन  दो  जानी  चाहिये  ।  सरकार  के  लिये  यह  एक  अनुचित  और  अनेतिक
 बात

 है  कि  वह
 उन  लोगों  जो  अधिक  समय  जीवित  रहते  धन  वसूल  करे  ।,

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  मुझे  खुशी  है कि  माननीय  सदस्य  ने  इन  मामलों  के  बारे  में  यह  कह
 कर  अपना  सामान्य  रवैया ही  अपनाया  है  कि  यह  एक  अनतिक  बात  है  और  उन्होंने  यहां  तक  कह  दिया

 है  कि  पंशभोगी  भूखों  सर  रह ेहैँ
 ।  इस  प्रकार  की  अतिशयोक्ति  का  कोई  ग  नहीं  है  ।  जैसाकि  पहले

 स्पष्ट  किण  जा  चुका  सरकार  इस  प्रश्न  पर  इस  दृष्टिकोण  से  विचार  करती  है  कि  सेवानिर्वत्त  लाभ

 कया  होना  चाहिये  और  इस  मामलें  में  इस  में  इस  प्रकार  परिवर्तन  किया  गया है  1

 श्यो  ares  Matera  :  क्या  ag  सही  है  कि  डाक  एवं  तार  विभाग  के  हज़ारों  कमं  चारी
 अपने  अपने

 वेतनमानों  में  अधिकतम  वेतन  प्राप्त  कर  रहे  हूं  और  उन्हें  वेतन  वृध्दि  से  वंचित  रखा  जा  रहा  25

 ग व्षं  की  सेवा  करने  के  पश्चात्‌  भी  उनको  तरक्की  नहीं  मिली  है  ।  इस  के  अतिरिक्त  उन्हें  कोई  और

 भूगतान  भी  नहीं  किया  जाता  है  ।  इस  के  क्या  कारण  है  ?

 श्री  एच०  एम०  पटल  :  ऐसा  लगता  है  कि  वे  पेंशन  यो  जना  में  संशोधन  करना  चाहते  हैं  और  यदि

 ऐसा  तो  इस  पर  विचार  किया  सकता  है  ।  परन्तु  में  इतना  कह  दूं  कि  वर्तमान  रूप  में  पंशन

 योजना  ठीक  ही  है  और  इसे  वेतन  आयोग  ने  भी  स्वीकार
 किया

 है  ।

 आर०  मोहनर पम
 :

 मै  प  Qe  के  बारे  में  नहीं  पूछ  रहा  हूं  ।  में  बेतन  मानों  के  बारे
 में  पूछ  रहा

 ह  द

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रो ०  पी०  जो०  ALAATH  :  वित्त  मंत्री  जी  इस  से  सहमत  होंग  कि  हम  एक  कल्याण  राज्य  कीं

 स्थापना  करना  चाहते  हू  और  स्वास्थ्य  सेवाओं  में  वृद्धि  होने  के  कारण  लोगों  की  सामान्य  आयु  बढ़ती

 जा  रही  है  ।  इसलिये  क्या  सरकार  का  यह  कतंव्य  नहीं  हो  जाता  कि  वह  पेंशन  और  उपदान  के  बारे  में

 पुराने  और  ag  नियमों  और  शर्तों  में  कु
 छ

 ढील  दे  जिससे  ये  इस  देश  में
 की

 नई  उमंगों  के  अनुरूप

 बन  जाये  ?  क्या  वे  इससे  भी  सहमत  है  कि  एक  ओर  तो  सरकार  नियमित  सरकारी  कमंचारियों

 का  वेतन  और  महूंगाई  भत्ता  बढाती  रही  है  और  दुसरी  ओर  पेशन-भीगियों  की  पेंशन  में  कोई  वृद्ध

 नहीं  कर  रहो  ep  सम्बन्ध  में  Tie  आयोग  भी  कोई  सिफारिश  नहीं  करते  हू  ।

 अहमदाबाद  और  बम्बई  में  बड़ी  संख्  में  पेंशन  भोगी  हूँ  और  उनमें  से  कुछ  तो  80.

 aa  भी  अधिक  आयु  के  हू  वे  समाचा  पत्रों  के  लिये  लेख  और  सम्पादकों  के  नाम  पंत्र  आदि  लिख

 कर
 एक

 उपयोगी  सेवा  कर
 वे  एक  अच्छा  कार्य

 कर
 रहे  लोक  तंत्र

 के
 हित

 में
 भी  यह

 है  कि
 सरकार  इन  अनुभवी  व्यक्तियों  की  इस  सेवा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन्हं  पर्याप्त  पेंशन  दे

 वे  सम्मानपुर्वक  जीवन  बिता  उकें  ।  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या
 रव  या

 है  ?
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 श्री  एच०  एम  पटल  :  माननीय  सदस्य  मे  पेंशनभोगियों  के  qagzT  में  एक  छोटा  सा  भाषण  ही

 दे  डाला है  ।  एक  पेंशन  भोगी  होने  के  मुझे  खुशी  हैਂ  कि  उन्होंने पेंशन  भोगियों  के
 कल्याण

 में

 रुची  ली  परंतु में  उन  को  यह  बता  दूं  कि  हम  इन
 सब | बातों  का  ध्यान

 रखते
 हं

 और
 सं

 राशिक  रण  सारणी
 में  निरंतर  पुनरीक्षण  होता  रहता  जहां  तक  महंगाई  भत्ते  का  सम्बन्ध

 कुछ
 पेंशन  भो  शियों  को  जीवन

 निर्वाह  मूल्य  सूचकांक  में  वृद्धि को
 ध्यान  में  रखते हुए  महंगाई  भत्ता  दिया

 जा  रहा  यह  तो
 ठीक

 है
 कि

 हमारा  उद्देश्य  एक  कल्याण  राज्य  की  स्थापना  करना  है  परन्तु  हमें  यह  भी  तो  देखना  है  कि ऐसा  करने

 के  लिये  हमारे  पास  साधन  भी  ह  या  नहीं  हमें  तो  उतने  ही  पांव  पसारने  पड़ेंग  जितनी  हमारी  सौड़

 कल्याण  संबंधी  कोई  काय  करने  से  पूर्व  हमें  अफन ेदेश  के  साधनों  का  भी  ध्यान  रखना  होगा  |
 मेरें

 विचार

 में  इसे  नहीं  भलाया  जा  संकते  |

 eft  ज्योतिमंय  बसु  :  मंत्री  महोदय  साधनों  की  बात  कर  रहे हं  |  इस  समय  कर  की  बकाया  रकम

 कितनी  है  जिसे  अभी  वसूल  नहीं  किया  गया  है
 ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  जाता  है

 थी  एच०  एभ०  पटल  :  म  इसका  उत्तर  नहीं  दूंगा  ।

 इजोीनियरी  के  सामान  के  लिय  निर्वात  लक्ष्य

 249.  थी  चित्त  बस  :  कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  और  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंग  कि

 क्या  इंजीनियरी  faatst  dada  परिषद  ने  पूवीं  क्षेत्र  के  लिये  इंजीनियरी  के  सामाप्त  के

 faria  लक्ष्य  वर्ष  1977-78 के  लिये  120  करोड़  रुपए  के  तथा  1978-79 के  लिये  140  करोड़  रुपए

 निश्चित  किय

 दर  में  वद्धि (@)  यदि  हां  तो  कया  सरकार  इस  लक्ष्य  को  पुरा  करने  के  लिय  क्षमता  उपयोग

 करता  आवश्यक  समझती  और

 (7  यदि  तो  इस  दिशा  में  तीव्र  वृद्धि  करने  के  लिय  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हू  अथवा

 उठाने  at  विचार  है
 ?

 याणिज्य  नागरिक  पति  और  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  आरिफ

 इंजोनियरी  faata  dada  परिषद  की  पूर्व  क्षत्रीय  समिति  ने  1977-78  के  लिए  150  करोड़

 6०  तथा  1978-79  के  लिए  175  करोड़  रुपए  का  faata  लक्ष्य  निर्धारित  किया  है  ।

 क्षमता  की  प्राप्तता  की  समस्या  लक्ष्यों  की  पुति  के  मागं  में  बाधक  नहीं  है  ।  क्षमता

 के  बहतर  उपयोग  से  फर्मों  की  अथ  aarTm गी  और  इस  तरह  वे  अधिक  निर्यात  प्रयट्त  कर  सकेंगी  ।

 का  बहतर  उपयोग  बिजली  की  विभिन्न  प्रकार  के  कच्चे  माल  की  प्राप्यता

 श्रप-सम्बन्ध  ,  का  रगर  प्रबन्धकीय  कायें  आदि  जसी  बालों  पर  है  इन  मामलों  से  सम्बन्धित

 मंत्रालय  सुधार  लाने  के  लिए  निरन्तर  उपाय  कर  रहे  हू  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  मेरे  विचार  में  माननीय  मंत्री को  इस  बार  में  काफी  ज्ञान है  ।  क्या  उन्हें इस  बात

 को  पता  हैकि  10  वष  पुर्वेइंजी  नियरी  के  सामान  का
 जितना  निर्याति  होता  था  66  प्रतिशत  निर्यात

 देश  के
 समूचे  पूर्वी  प्रदेश  से  होता  था  परन्तु  यह  कम  हों  में  केवल  15  प्रतिशत रह  गया  है

 ?
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 वनाभभाभााभा ee

 क्या  उन्हें  यह  भी  पता
 है

 कि  देश  में  पिछले  10  वर्षों  में  इंजीनियरी  के  सामान  के  निर्यात में  14

 गुणावृद्धि  हुई  है  जबकि  पूर्वी  प्रदेशों  से  निर्यात  में  केवलਂ  3  गुणा  वृद्धि  हुई  है  '  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए मं  पश्चिम  बंगाल  में  सभी  कारखानों  के  बारे  में  अन्य  बातें  भी  बलाना  चाहता  हूं
 '  इन  का

 रखा  ' द्वार
 निर्वात  23.5  प्रतिशत  से  कम  हो  कर  18.  9  प्रतिशत  रह  गया है  ।  इनकी  उत्पादन  पूंजो  10  वर्ष

 पूरव  30  प्रतिशत  थी  ।  अब  यह  कम  हो  कर  22.  2  प्रतिशत  रह  गई  जहां  तक  रोजगार  संभावना
 का  सम्बन्ध  यह  10

 वर्ष  पूर्व  33.  2  प्रतिशत थी  और  अब  कम  हो  कर  19. 6  प्रतिशत  रह  गई  है  |
 इन  सभी  बातों  को  ध्यान  में  रखते  सरकार  ने  समूचे  देश  के  हित  में  क्या  ठोसਂ  विशिष्ट  कायंवाही
 की  है  या  करने

 का
 विवार  है  ?  म  यह  भो  जातता  चाहुंगा  कि  इंजी  नियरी  उद्योग  को  TT BIO  सुधारने

 के  लिय  क्या  कार्यवाही  की  है  या  करने  का  विचार  है  ?

 थी  जारिफ  यह  सही  है
 कि  उस  क्षेत्र

 मे ंकई  समस्याओं  के  कारण  उत्पादन  में  कमी  हुई  है  ।

 इन  दशाओं  को  सुधारने  के  लिय  सरकार  ने  कई  कदम  उठाए  हैँ  ।  पिछले  दो  वर्ष  से  इंजीनियरी  उद्योग

 तथा  अन्य  उद्योगों
 को

 भांग  में  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  |  कपडा  उद्योग  की  यही

 स्थिति  लोगों  की  क्रय  शक्ति  में  कमी  और  पांच  वर्षीय  योजना  में  सापेक्षतया  कम  उत्पादन  इसके

 लिय  जिम्मेदार  है

 समापति  महोदप  :  यह  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  है  ।

 वाणिज्य  तवा  नागरिक  पुर्ति  और  सहकारिता  मंत्री  सोहन  :  यह  प्रशंसनीय है  कि
 सदस्य  ने  इस  बारे  में  चिता  व्यक्त  की  हैं  और  मे  दस  वर्षों  के  राजनीतिक  इतिहास  का  वर्णन

 नहीं  करना  चाहता  हूं  कि  पश्चिम  बंगाल  तथा  पूर्वी  प्रदेश  में  उत्पार्दन  में  कमी  क्यों  हो  सई  हैं  बंयोंकि

 ott  चित  बसु  मेरे  से  अधिक  अच्छी  तरह  इसके  कारणों  से  बिदित  हूँ  कई  समस्याएं

 हैं  औद्योगिक  विकास  के  जिय  अपेक्षित  संचार  साधनों  तथा  अन्य  चीजों  की  समस्या  दूसरे

 श्रमिक  संबंधों  की  समस्या  है  ।  तीसरे  सभी  क्षत्रों  में  उचित  प्रबन्ध  की  समस्थ  है  |  इस  मामले  में  हम

 अचानक  पिछड़  गए  ।
 परन्तु  पिछले  दो  वर्षो  में  निर्यात  में  वृद्धि  हुई

 है
 इससे  स्पष्ट  है  कि  इस  दिशा  में

 अब  धीरे  धीरे  सुधार  हो  है  ।  इसो  लिये  मूल  उत्तर  में|  बताया  गया  है  कि  पिछले  वष॑

 66  करोड़  रुपए  के  निर्वात  की  सुलना  में  इस  वर्ष  150  करोड़  रुपए  का  निर्यात  करने  की  योजना  है  ।

 अगले  ag  के  लिये  यह  175  करोड़  रुपए  इसी  बात  से  कि  अतिरिक्त  निर्यात  की  योजना  eqs

 है  कि  सरकार  ने  कुछ  कार्यवाही  की  है  जिससे  उत्पादन  बढने  लगा  है  ।  सरकार  अब  सनिश्चित  करेगी

 कि  पूर्वी  प्रदेश  को  कोई  हानि  न  उठानी  पड़े  ।

 श्री  चित्त  यहां  पर  विशेषकर  हावड़ा  और  अन्य  स्थानों  पर  छोटे  छोट  इंजीनियरी  उद्योग

 हुँ  ।  इनकी  दशा  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  क्या  करने  जा  रही  है  ?

 श्रो  सोहन  धारिया  :
 नई  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  छोटे  छोटे  कारखानों  की  हर  सम्भव  प्रकार

 से  रक्षा की
 जाये  ।

 मेरे  श्री  जाज  फर्नोडीज़ इस  सभा  में  यह  बता  चुके  हें  कि  इस  सम्बन्ध में  सरकार

 कया  कार्यवाही  कर  रही  है  ।  निर्यातकर्ताओं  की  संख्या  जो  पहले  177  थी  अब  बढकर  290  हो  गई

 है  और  इन  में  से  अधिकांश  wile  क पमाने  के  उद्योगों  से  संबंधित  है  ।

 ene
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 2  1977  लिखित  उत्तर

 mal  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTION

 राज्यों  को  विशेष  वित्तीय  अनदान

 *
 244.  थी  मोहम्मद  हुयात  अलो  :  क्या  fae  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  सरकार  से  विशेष  वित्तीय  अनदान  के  लिए  अनुरोध

 है  ;

 यदि  तो  उन  राज्यों
 के

 नाम  क्या  हैं  तथा  उन्होंने  कितनी  धनराशि  की  मांग  की  है  ;

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  भो  अपनो  कुछ  शब  समस्याएं  ह  रने  के  लिए  एसे  अन  दान

 और का  अनुरोध  किया  है

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 faa  मंत्री  एच०  एम०  हां

 एक  विवरण-पत्र  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  वार्षिक  आयोजना  1977-78  के  लिए  संसाधनों  में  अन्त  राल

 के  एक  अंश  को  पुरा  करने  के  लिए  49  करोड़  रुपय  क  लिए  अनुरोध  किया  थाप

 अधिकांश  मामलों  राज्य  सरकारो  ने  संसाधनों  में  अन्तरालों  को  पुरा  करने

 प्राह

 तिक  प्रकोपों  के  कारण  आवश्यक  हुए  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  का  अनुरोध  किया

 है  ।  संसाधनों  में  ये  अतिरिकत  संसाधनों  को  जुटाने  में  कमो  हो  जाने  और  करों  में

 eu aA  रियों  को  राहत  और  वार्षिक  आयोजनाओं  को  अंतिम  रुप  दिए  जाने के  पश्चात  राज्यों  द्वारा

 अतिरिक्त  आयोजना  भिन्न  वित्तीय
 देतदा  रियों

 का  भार  उठाने  के  कारण  संसाधनों  का  क्षय हो  जाने के
 परिणाम  स्वरूप  हुए  है  ।  राज्यों  द्वारा  अपने  अनुमोदीत  आयोजनागत  परिव्ययों  को  बनाये  रखने  और

 विकास  की  गति  को  बताय  रखने  के  लिए  यह  किया  मया है  कि  संसाधनों में  अवशेष  अन्त  राल
 के  आधे  भाग  को  अतिरिकत  सहायता  द्वारा  पूरा  किया  जाय  ऐसी  आंशा  की  जाती

 हैकि  राज्य  बाकि  बचे  आधे  अन्त  राल  को  अपने  स्वयं  के  प्रयत्नों  जेसे  आयोजना  Fara  व्यय  में

 प्राप्तियों  में  देय  राशियों  का  संग्रह  आदि  कर  के  पुरा  कर  लंग  ।  इस  स्थिति  को  समीक्षा

 करते  रहन  का  विचार है

 प्राकृतिक  प्रकोपो ंक ेकारण  आवश्यक  हुए  व्यय  को  पूरा  करन ेके  लिए  अग्रिम  आयोज ना  गत  सहायता
 केन्द्रीय  दलों  द्वारा  गई  fra  रिशों  परना शिचत  की  जातों  है  जो  प्रभावित  राज्यों  का  दौरा  करते

 चालू  वर्ष  में  केन्द्रीय  दलों  ने  हिमाचल  राजस्थान

 और  उत्तरप्रदेश  ओर  परिवम  अं  ताल  का  दौरा  किया  है  और  उनके  दारा
 सुझाई  गई  अग्रिम  हआ  योजना गत

 सडाप्रता  की  राशियां  राज्यो  को  अबंटित  को
 गई  है  एक  कन्द्रोय  दल  ने  हाल  हो  में  आंध्र  प्रदेश  का

 अपना  दौरा  समाप्त  किया  है  और  वर्त  मान  में  एक  अन्य  दल
 तमिलनाडू  में  स्थिति  का

 कर  रहा  है  ।  एक  केन्द्रीय  दल  शीघ्र  हो  केरल  भेजा  जायेगा  |
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 Written  Agswers  December..2,  1977

 farent

 राज्य  सरकारी  की  तरक  से  विशेष  कैंखीध  कै  fat  अनरोध

 राज्य  राशि  रे

 करोडी

 i  धि

 आंध्र  प्रदेश  30.00  THT  संबंधो  राहत  के  लिए  राशि  को

 छोड़कर  ।

 असम  74,37

 im  135.  00 बिहार

 गजरात  116.  39

 हरियाणा  109.  03

 8.  89 हिमाचल  प्रदेश

 कर्नाटक  धनों  में  अन्तराल को NUNONG  ८  |  पुरा  करने  के  लिए

 अनिश्चित  धनराशि  ।

 21.  00 केरल  तूफानी  संबंधों  राहत  राशि  को

 छोड़कर  |

 मध्य  प्रदेश  79.0  00  पिछले  ag
 सखा

 राहत  के  संबंध  में  किए

 गए  व्यय  की  अनिश्चित  राशि

 10  महा  राष्ट्र
 36.  00

 11  मणिपुर  10.  00

 76.  59 12  उड़ीसा

 13  पजाब  क  2.  00

 14  रा  80.03

 15  तमिल  नाड़  41.15  तुफान  संबंधी  राहत  BY  राशि  को  छोड़कर  ॥

 19.  25 16  त्रिपुरा .

 17  उत्तर  प्र प्रदेश
 7c  nn UU

 18  पश्चिम  बंगाल  क  49,  00

 ain

 इलाहाबाद  बेक  द्वारा  अनियमित  रुप  से  दिया  गया  अग्रिम  घन

 १250.  श्रो  कंवर  लाल  गप्तः  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इलाहाबाद  बेक  द्वारा  अनियमित  ढ़ंग
 से  दी

 गयी  अग्रिम  राशि  के  बार

 में  कोई  शिकायत  मिली  है

 >  arrs  ि
 यदि  तो  तत्संबंधोਂ  ब्यौरा  क्या  है  आर  किस  कम्पनी को  कितना  कितना  अग्रिम

 घन  ऋण  के  रुप  में  दिया  गया  ;
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 Le  '  Lane,  (Rt),  sees

 (#)  कया  यह  सच्
 है  निकुफ

 बहाल
 सका

 कों
 के

 ऐसे  स्टाक
 पर

 दिये

 we
 बाद  i  नमक  | 1]  vs

 "
 (ft)  ate  तों  तत्संबंधी  oa  रा  बया  है  और  crc te: ह  द्वारा  इस  मामले  मैं  क्या  कार्यवाह

 की  गयो  है

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  जो

 मांगी  गई  सुचना  का  बर्केंਂ  के
 हकों  नें

 मामलों  से  जिसे  बकरों  में  प्रचलित

 प्रथाओं  ओ र्‌ब्यवहदा र र
 के

 अनुसार  सरकारी
 क्षेत्र

 के
 बंकों  पर  लागू  होने  वालो  विधियों

 के  उपबन्धों

 के  अनुसा  र  भी

 '

 प्रकट  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 और  2  इलाहाबाद  नक  ने  पास  एक  ऋण  खाता  होने  को  सुचना  दो  है  जिसमें

 जो  स्टाक  बन्धक  रखकर  नकद  ऋण  सोमा  मंजर  की  गई  बाद  में  पता  चला कि  उसमें  रेत  और

 नमक  था  ।  इलाहाबाद  बंक ने  सुचित  किया है  कि  अनियमितता  उसके  ध्यान  में  उसने  तत्काल

 ऋण  लेने  वाली  फम  के  मालिक  के  विरुद्ध  पुलिस  में  प्रथम  सुचना  रिपोट  दर्ज  करा  दी  थी  ।  बेक

 के  मुख्य  कार्यालय  के  एक  अधिकारी  द्वारा  भी  सारे  मामले  को  जांच  विस्तार  से  की  गई  है  और  उसके

 निष्कर्षों  के  आधार  पर  विभिन्‍न  स्तर  सम्बन्धित  कमंचारीयों  के  विरुद  कारवाई  आरम्भ  की

 चुकी
 है  ।  अपनों  रकम  aga  करनेके  लिए  ऋष  लेने  वालो  फर्म  के  मालिक  के  विरुद्ध  बैंक  द्वारा

 दीवानो  म  कदमा  भी  दायर  कर  feat  गया  है  ।  बंक  ने  अपने  feat  की  रक्षा  के  लिए  ऋणकर्ता  की

 संगत  अचल  सम्पत्ति  को  गिरवी  रखने  जसे  उपाय  भी  किय  ह  ।

 विश्व  बक  के  माध्यम  स  विदेशी  सहायता

 51.  श्री  एडआडों  फलीरो  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  ने  विश्व  बैक  के  साथ  कूल  कितनी  विदेशो  सहायता  के  लिए  बातचीत  की  है  अथवा

 कर  रही  है

 उन  विभिन्‍न  ऋणों  और  अनुदानों  का  उपयोग  किस  प्रकार  से  और  किन  प्रयोजनों  के

 लिए  किया  और

 विदेशो  ऋणदाताओं  को  उच्च  प्राथमिकता  वाले  ata  में  परियोजनाओं  और  कार्यक्र मों

 के  लिए  संसाधनों  के  नियतनों  का  निर्धारण  करने  और  विदेशी  गैर-सरकारी  पूंजी  को
 निर्यातोन्मुख

 areanfrag  क्षेत्र के  विकास के  लिए  शर्तों  का  निर्धारण  करने से  रोकने  के  लिए  क्या  कायंवाही  कौ

 गई
 है

 ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  और  (  )  :  1977  में  हुई  भारत  सहायता

 संघ की  बठक में  विश्व  बैंक  अन्तराष्ट्रीय  विकास संघ  द्वारा  जुलाई  1977  से  30  जून  1978

 110
 करोड़  अमरिकी  डालर  की  सहायता  देने  का  संकेत  दिया  गया  था

 ्‌्ग्र्प  से  प्राप्त  होने  वाली  यह  सहायता  सिंचाई  बिजली  ,  रेलवे  और  अन्य  प्राथमिकता

 are  क्षेत्रों  को  विशिष्ट  परियोजनाओं  के  रूप  में  विकास  के  प्रयोजनों  के  लिए  इस्तेमाल  की  जाएगी
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 (a)  सहायता  देने  वाले  देशो ंक  सामने  रखीं  जाने  वाली  परियोजनाओं  और  कार्य  क्रमों  का  चुनाव
 तथा  sta  लिए  साधनों  का  निर्धारण  सरकार  द्वारा  हमारी  अपनी  राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं  और  उद्देश्यों
 को  ध्यान  मे  रख  कर  किया  जाता  ऐसी  परियोजनाओं और  कार्यक्रमों  के  लिए  सिलने  वाली  विदेशी

 सहायता  की  शर्ते  बातचीत  क  दौरान  पारस्पारिक  सहमति  से  तय  को  जाती  TT-AUHTY  विदेशी

 datt-faatar at et की  शर्ते
 भारत  सरकार  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  है  न  की  बिदेशो  faratereatart

 इंडियन  एयर  लाइन्स  क  लिए  अधिक

 252.  श्री
 जी  ०वाई० कृष्णन  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 far

 क्या  ag  सच  है  कि  इंडियन  एयर  लाइन्स  ने  और  अधिक  बसਂ  लेने  का
 निर्णय

 किया  और

 यदि  तो  पहले  से  ली  हुई  एयर  बस  का  काय  कैसा  रहा  और  अब  तक  अजित  की  Ta

 राशि  का  ब्यौरा  कया  ह ै?

 qaza  और  नागर  विसानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  नहीं  ।

 एयर  बस  ए  300  बी  2  विमान  इसके  परिचालन
 के

 दौरान  ,  परिचालन  की  दृष्टि  से

 किफायती  तथा  तकनी की  दृष्टि  से  विश्वसनीय  पायां  गया  है ।  1977  से  1977

 तक  अजित  गया  कूल  राजस्व  21.12  करोड़  रुपए  बनाता  जबकि  परिचालन  की  कुल

 लागत  18.78  करोड़  रुपए  होने  का
 अनुमान

 लगाया  गया
 है  ।

 इस  प्रकार  2.  34

 रुपए  का  लाभ  हुआ  |

 सामान्य  बीमा  कम  चा  frat at की  मांगें

 #953.  श्री  Ho  ए०

 श्री  समर  agar
 :

 क्या  faa  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सम्पूर्ण  देश  में  सामन्य  बीमा  के  करमें  चा  रियों  ने  अपनी  मांगों  के  ¢ aaa  में  14  अक्तुबर

 को  दो  घण्ट  की  हड़ताल  को  थी  ;

 क्या  प्रबन्धकों द्वारा  यूनियनों  के  प्रतिनिधियों
 के

 साथ  शुरू  की  गई  बातचीत
 से

 चारियों को  कोई  सन्तोषजनक  परिणाम  प्राप्त  नहीं  हुआ  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  द्वारा  शीघ्र  ही  समाधान  के  लिए

 प्रयास  किये  गय  हें  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  (#)  और  :  14  --10-1977  को

 साधारण  बौमा  कर्मचा  रियों  के  सभी  व  ने  जिन में  अधिकारी  भी  शामिल  थे  अपनी  विभिन्‍न  मांगों  को

 पुरा  करवाने  केलिए  2  घण्टे  को  हड़ताल  को  थी
 ।

 उनकी  मांगों
 में

 अन्य  बातीं  के  साथ  साथ  1974

 और  1975  के  5  प्रतिशत की  दर  से  तथा  976  के  के  20  प्रतिशत  की  दर  से
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 2  femraz  1977  लिखित  उत्तर

 अदायगी  भविष्य  निधि  को  कटौती  की  नौकरी  की  सुरक्षा  और  बोमारी  B22)  के  नियमों

 ग  बहाली  और  विकास  कमंचा  रियों  के  न्युनतम  वेतन  स्तर  को  सुनिश्चित  करने  की  मांगें  शामिल  थीं

 उनकी  विभिन्‍न  मांगों  पर  5  अक्टूबर  से  11  अक्टूबर  1977  तक  साधारण  बदामा  निगमके  प्रबन्धकों  औ

 कमचा  रियों  की
 यूनियनों  संघों

 क  प्रतिनिधियों के  बोच  हुई  बातचीत  का  कोई  परिणाम
 नहीं

 निकला  1

 इस  बातचीत के  आधार  सरका रो  क्षेत्र  क ेउपक्रमों के  ऐसे  ह  कमं  चारियों के
 म

 जुदा  वे वतन

 हि  और  सेवा  की  अन्य  शर्तों  ध्यान  में  रखते  हुए  साधारण  बीमा  निगम  सरकार  के  परामशं  से

 कमंचारियों  की  मांगों  पर  विचार  कर  रहा  है  ।

 धमशालाओं  का  पटक  आवास  क  रूप  म॑  प्रयोग

 है  254.  शो  Jara  प्रसाद
 वर्मा :

 श्री  अहमद  एम०  पटेल :

 क्या  adeq  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि

 क्या  हाल  में  दिल्‍ली  में  हुए  राज्य  पयंटन  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  धमंशालाओं  का  पर्यटक

 आवास के  रूप  में  प्रयोग  करने  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  को  गई  थी  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  धमं  शालाओं  को  स्थिति  सुधारने  क  लिए

 क्या  आवश्यक  का्यंवाहो  की  जायंगी  ?

 पटन  और  नागर  विमानन  मंत्रो  पुरुषोत्तम  कौशिक  और  :  हां  ।  अगस्त

 1977  में  दिल्‍ली  में  राज्यों  के  पपटन  मंत्रियों  का  एक  सम्मेलन  बलाया  गया  था  जिसमें  विभिनन

 एजेंसियोंद्वारा  देश  में  बनायी  गयी  बम  शालाओं  तथा  सरायों  में  उपलब्ध  आवास  स्थान  के  पयटकों  द्वारा

 उपयोग  कं  बारे  में  बातचोत  हुई  थी  ।  इस  विषय  पर  अधिक  विस्तार  gan  विचार  करने  की

 आवश्यक  ता  इसलिए  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  से  अनुरोध
 क्या

 गया  है  कि  वे  अपने  अपने  राज्यों

 में  धमं  शा  लाओं  का  एक  ब्यापक  सर्वेक्षण  करें  तथा  उस  सर्वेक्षण को

 a
 परिणामों के  आधार  इन  में

 सुधार  करने के  लिए  सुनियोजित  प्रयत्न  करें  ।  यह  भो  सुझाव  दिया  गय  है  कि  संबंधित  धार्मिक

 संस्थाओं  से  अनुरोध  किया  जाए  कि  जहां  आवश्यक  हो  धम  शा  लाओं  का  भी  निर्माण  करने  में

 अपनो  निधियों  का  उपयोग  करें  इस  उद्देश्य  को  gta  के लिए  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि

 ययोचित  कानून  बनाने  अथवा  उनमें  संशोधन  करने  वित्तोय  सहायता  देने  ;  तथा

 नई  धमंशालाओं  का  निर्माण  करने  केलिए  कार्यक्रम  बनाने  व  वतंमान  धमंशा  लाओं  में  सुधार

 रने:क॑  लिए  क्षत्नवार  समितियों  का  गठन  करने  पर  बिचार  करें  ।

 तमिलनाड  और  कर्ल  क  तटवर्ती  क्षत्रों  पकड़ी  गई  ASA)

 255.  श्रो  कठ  zo  कोसलराम  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  को  कृपा  करेंग कि  ॥

 तमिलनाडु  और  केरल  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  से  गत  तोन  काय  क्रमों  के  दौरान
 कितनों  झींगा

 मछलो  पकड़ो  गई  तथा  उनसे
 पृथक  पुथक  कितनों

 बिदेशी  मुद्रा  अजित
 को

 गई
 ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  तमिल  नाडु  कों  अधिकांश  झींगा  मछली  का  निर्यात  कोचीन

 किया  जाता है  ;  और
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 यदि  तो  कया  सरकार  तुतीकोरिन  अथवा  नागापटनमं  से  झींगा  मछलो  का  निर्यात  करने

 के  लिए  आवश्यक  सुविधायें  प्रदात  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करेगी ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  आरिफ  :  एक  विवरण  सभापटल  पर  रखा
 जाता  है  ।

 इस  समय  तमिलनाडु  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  से  प्राप्त  अधिकांश  झींगा  मछली  तमिलनाडु  स्थित
 पत्तनों  से  ही  निर्वात  की  जा  रहो  है  ।  तमिलनाडु  में  साधिक  की  हुई  झींगा  wear  आदि  कभी

 कभी  कोचीन
 े  as

 की  जाती है
 द्  जो  जहाजों  का  खानागियों  और  रीफर  स्पेस  की  उपलब्धता पर

 निभंर  रहता  है

 इस
 समय  तमिलताडु  से  जमी  हुई  झींगा

 मछली के के  निर्यात  के  लिये  प्रमुख  स्थान  है  ।

 झींगा  मछली
 के  निर्यात के  लिए  तुती  कोरिन  और  नागपटनम के  पतनों  का  विकास  करने  की  बहुत  कम

 गुंजाईश  है  क्योंकि  इन  स्थानों  पर  निर्यात
 के  लिए  आने  वालो  मात्रा  इतनी  काफी  नहीं  है  कि  वहां

 रिफर
 जलयान

 जायें  मछली  पकड़ने  का  एक  स्वत  बन्दरगाह  तुतिकोरिन  में  210  लाख  रु०  की

 लागत  से  पहले  ही  निर्मिति  की  जा  चुको है  ।

 विवरण

 पत्तनों  से/झींगा  मछली  के  निर्यात

 गई  झीगा  मछली  से  अजित विदेशी  AST

 |:  ह  es  ye

 नाडु  में  कस्मे रमे  तमिल  नाड  में  करल ेम
 —

 (Ho  टन  रुपये

 1974  8106  60829  7-62  40.96

 1975  1203  77962  11.49  55.96

 1976  10  50.0  34533  21.76  81.44

 (atafeaa )

 featy  से  अमरोको  बक  का  प्रतिनिधि  कार्यालय

 *  256.  थ्रो एम्०  एन०  गोजिस्दन  नाप्र  :  कपा  चित  संतो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 3
 क्या  सरकार  ने  राजधानी  में  स्थित  एक  अमरिकी  बैंक  के  प्रतिनिधि  कार्यालय  को  बैंक  की

 qu  शाखा  में  पुर्ण  बदलेਂ  जाने  की  अनुमति  दे  दी  है  ;
 और

 यदि  तो  उस  बैंक  का  क्या  नाम  है  और  तत्सम्बन्धों  अन्य  ब्यौरा  क्या  हैँ
 ?

 ,  faa  मंत्री  (att  एच० एस०  qzat) :  )  और  (@) :  मूल  रूप  से  भारतीय  रिज  tat  बैंक

 आफ  अमरिका  की  दिल्‍ली  में  शाखा  खोलने  के  लिए  1969  में  अनुमति  दी  थी  ।  शाखा
 के

 स्थान  पर

 उसने  1970  में  एक  प्रतिनिधि  कार्यालय  नई  दिल्‍ली में में  खोला  1977  बेक

 are  अमेरिका  की  अपने  नई  feed
 के

 प्रतिनिधि  कार्यालय  की  शाखा  में
 बदलने

 की  अनुमति

 dtm  at
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 काफो  पाउडर  के  मत्थ  मं  कमी

 1257  श्री  एस०  Tao  सोमानी
 :

 |  डी०  बो०  चन्द्र  गौडा :

 क्या  वाणिज्य  तया  नागरिक  पति  और  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  काफो  पाउडर क
 मूल्य  में  कुछ  कमो  हुई है  ;  और

 यदि  तो  उस  काफी  का  मूल्य  कम  विशेषकर
 आम

 जनता
 को

 काफो
 सरलता  से

 उपलब्ध  कराने  के  लिये  काफी  का  प्रति-कप  मलय  घटाने  क  लिय  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाय  जा

 रहे

 वाणिज्य  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्रो  आरिफ

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है
 ।

 विवरण

 लिए  काफी  ate जनता  को  उचित  कोमतों  पर  काफो  को  सप्लाई  सुनिश्चित  करने

 द्वारा  निम्न  लिखित  उपाय  किए  गए  है  :

 (1)  1976 में  38000  मे०  टन  काफो  आन्तरिक  खपत  के  लिए  रिलीज  की  गई थी  जब  कि

 51538  मे०  टन  का निर्यात किया  था  ।  में  उत्पादन  में  100,000  मे०

 टन  से  अधिक  होगा  और  अनुमान  है  कि  आन्तरिक  खपत  के  लिए  45000  Ho  टन  काफी

 उपलब्ध  कराई  जा  सकेगो  और  58000 से  60000  मे०  टन  निर्यात  की  इससे

 आन्तरिक  बाजार  मेंपर्याप्त  पूर्ति  सुनिश्चित  हो  जायेंगी  ।

 (2)  काफो  NS  द्वारा  अपनाई  गई  आन्तरिक  वितरण  प्रणालो  से  खदरा  सहका

 समितियों  तथा  स्थानोय  बिक्री  डिपो  आदि  को  पुल  नोला  मियों  तथा  सोधे  वितरण

 के  जरिए  काफो  की  पर्याप्त  मात्रा  मिलना  सुनिश्चित  होता  है  ।

 (3)  काफो  TVS  क  प्रचार  एककों  के  माध्यम  से  रु०  11.  60  प्रति  किलों  कर  तथा

 पकिंग  प्रभार  की  दर  से  सम्मिश्रित  काफो  पाउडर  बचा  जा  रहा  है  ।  काफो  ate  ने

 काफो  बोडे  से  काफी  के  आबंटन  पाने  वालो  सहकारों  प्राधिकृत  बिक्रेताओं

 के  माध्यम  से  बेचो  जाने  वाली  काफो  के  लिए  प्रति  किलों  अधिकतम  खदरा  कोमतें

 नियत  की  है  ।

 (4)  समितियों  तथा  eqTATT  frat  डिपुओं  आदि  क॑  निरीक्षण  किए  जात  है  त

 ag  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  काफो  को  बिक्रो  बोड  द्वारा  नियत  की  गई  खदरा

 कौमतों  पर  को  जातों  है  ।

 यों  के  फलस्वरुप  पाउडर  को  बिक्रो  को  कोमत  स्थिर  रहीं  है  औ  हाल  ही

 में  मामलो  दिखाई  पड़ी  है

 Devaluation  छप  Indian  Rupee

 state
 *258.  Shri  R.  L,  P,  Verma:  Will  the  Minister  of  पिपरा घ् €  be  pleased  to

 (a)  how  many  times,  by  what  rate  and  under  whose  leadership  the  Indian

 rupee  was  devalued  during  the  period  of  1947  to  1976.
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 (b)  the  extent  by  which  India’s  foreign  indebtedness  increased  as.a  result
 thereof  country-wise;  and

 (c)  the  extent  by  which  the  value  of  Indian  rupee  increased  in  relation
 to  the  American  dollar,  British  Pound  and  Russian  rouble?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel):  (2)  The  Indian  rupee  was
 devalued  twice  between  1947  to  1976.  The  first  devaluation,  took  place,  when
 late  Shri  Jawahar  Lal  Nehru  was  the  Prime  Minister,  in  September  1949,  to  the

 extent  of  30.52%.  The  second  devaluation  took  place  on  the  6th  June,  1966.

 to  the  extent  of  36.5%;  Smt.  Indira  Gandhi  was  the  Prime  Minister  then.

 (b)  In  1949,  India  did  not  owe  any  foreign  debt;  the  question  of  the:

 extent  by  which  India’s  foreign  indebtedness  increased  due  to  devaluation  in

 1949  does  not,  therefore,  arise.  In  terms  of  foreign  exchange  there  was  no

 change  in  the  foreign  loans  owed  by  India.  However,  as  a  result  of  the  deva-

 luation  in  1966,  in  terms  of  rupee  our  foreign  indebtedness  increased  by  57.5%.

 (c)  Since  devaluation  implies  a  reduction  in  value,  the  question  of

 increase  in  the  value  of  rupee  in  terms  of  foreign  currencies  as  a  result  of

 devaluation  of  the  rupee  does  not  arise.

 सोचियत  संघ  के  साथ  frastia  व्यापार

 *
 259.  श्री  Saag  दास  :  क्य  वोर्णिज्य  तथा  नागरिक  युति  और  सहकारिता  मंत्री  यहं  बता

 ने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  वर्ष  1975  से  सोवियत  संघ  के  साथ  द्विपक्षीय  व्यापार  की  मात्रा
 में

 ha  वृद्धि  होने

 से  भारत को  तथा  ब्रिटेन  की  तुलना  में  वाणिज्यिक  व्यापार
 में  बहुत  हानिहो  रही  है  ;

 यदि  तो  सोवियत  संघ  के  साथ  उक्त  द्विपक्षीय  व्यापार  से  भारत  को  किस  प्रकार

 लाभ  हो  रहा है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  ?

 वाणिज्य  राज्य  संत्री  आरिफ
 :  से  :  सोवियत

 संघ  के  साथ  भारत  के  व्याप।र

 के  आंकड़े  कैलेंडर  वर्च  1975  तथा  1976 के
 लिये  उपलब्ध

 हूं
 ।

 इन  आंकड़ो ंके  अनुसार  व्य।प।र

 1975 में  755  करोड़  रु०  के  स्तर  से  घटकर  1976 में
 685  करोड़ रु०  हो  गया  स०  र[०  अमरीका

 तथा  ब्रिटेन  सहित  शेव  विश्व  के  सथ  जो  व्यापर  शर्तें  सोवियत  संघ  के  साथ  व्यापार  शर्तें  उनसे

 खास  fart  नही ंहै  ।  सोवियत  संघ  के
 साथ  व्यापर

 से
 कांफी  जैसो  कुछ  महत्वपूर्ण

 वस्तुओं  के  लिय  हमें  एक  निश्चितਂ  महत्वपूर्ण  कीमतों  को  स्थिर  करने  में  तथा  इकाई

 मुल्य  की  प्राप्ति  में  सहायता  मिली  तथा  विश्व  बाजार  में  हमारे  विनिमित  माल  के  प्रचलन  का  यह

 साधन  बना  ।  आयातਂ  पक्ष  में  इसने  हमें  महत्वपुर्ण  पूंजीगत  माल  अवश्यक  माल  एवं

 वस्तुएं  प्रद।न  की  है  जैसे  मिट्टी  तेल  तथा  डीजल  Tara

 अलौह  धातु  आदि  और  विदेशी  मुद्रा दिये
 कच्चा  पैटोल बी  मिला

 है  ।

 Proposal  to  set  up  Dry  Ports  in  States

 #260.  Shri  Mari  Ram  Bagri:  Will  the  Minister  of  Commefce  and  Civil

 Supplies  and  Cooperation
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  set  up  sonie  dry  0085  in  some  States

 in  the  near  future  .
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 (0)  if  so,  the  names  of  those  States;  and

 (c)  the  action  being  taken  by  Government  in  this  regard  and  when  a

 decision  is  likely  to  be  taken  in  the  matter?

 M: The  Minister  of  State  in  the  of  Commerce  and  Civil  Supplies
 and  Cooperation  (Shri  Arif  Beg):  (a  ) ot to  c):  The  qu  estion  of  establishing  a

 dry  port  in  the  Northern  Region  has  been  receiving  the  attention  of  the  Gov-

 ernment  for  sometime.  After  careful  consideration  the  Government  have

 come  to  the  conclusion  that  the  ‘project  is  not  of  immediate  priority  in  the

 present  stage  of  the  country’s  economy.  The  Government  has,  therefore,

 decided  to  defer  the  decision  on  this  issue.

 औषधियों  की  तस्करी  करन  वाला  अंतर्राष्ट्रीय  गिरोह

 261.  श्री  एस०  आर०  रेडडी  :  कया  चित्त  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 ad
 |  ना  )  क्या  औषधियों  की  तस्फरी  करने  वाला  एक  अंतर्राष्ट्रीय  गिरोह  पकड़ा  गया  |

 उनसे  कितनी  मात्रा में  हर्श!श  और  हशीश  फा  तेल  बरामद  किया
 गय  है  ;  और

 तस्फरी  से  लाई  गई  औषधियों  के  अन्य  स्टाक  जो  भारत  में  विद्यमान  होना  बताया

 जाता  जब्त  करने  के  लिए  क्या  फायंवाही  की  गई  है  ?

 faa  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  वोरा  :  और  :  हां  ।  हाल ही

 अमेरिका  की  ड्रग  एड  मि  निस्ट्रेशन  की  सहायता  से  राजस्व  आसुचना  हशीश  और

 हाशीश  तेल  के  तस्करों  के  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  गिरोह  को  कुचलने  में  सफल  रहे  जो  भारत  के  रास्ते

 नेपाल  और  अमेरिका  के  बीच  कार्यशील  था  ।  इन  का्यबाहियों  14  1977  को

 41.1  feo  aro  36.05  f¥o  ato  हशीश  तल  और  0.25  fo  ग्रा०

 जिनका  कुल  मूल्य  लाभ  लगभग  45.  00  लाख  रुपए  पकड़े  गये  थे  ।

 जांच  करने  यह  जानकारी  मिली  थी  कि  चोरो-छिपे  लाय  गयो  हशीश  का  कोई

 अतिरिक्त  स्टाक  नहों  है  जिसे  पकड़ा  जा  सकता  हो  ।  फिर  भी  प्रवर्तन  एजेंसियां  देश  इन  वस्तुओं  को

 चोरो-छिपे  लाने  के  किसी  भी  प्रयास  को  रोकने  के  सम्बन्ध  में  सावधानीपुर्वंक  निगरानी  रखे  हुए  हैँ  ।

 पांचवे  aeclat  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मले  में  भारत  भाग  लना

 *262.  डा०  बसन्त  कुमार  पण्डित  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  और  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  eq  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  1977 में  भारतने  पांचवे  तेहरान  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार
 aa में  भाग  लिया  था  ;

 इस  मेले  में  कितने  भारतीय  व्यापार  और  औद्योगिक  एककों  ने  भाग  लिया था  और  इस

 सेले  में  भारतीय  वस्तुओं  का  प्रदर्शन  करने  में  सरकार  ने  क्या  भूमिका

 इस  मेंले
 में  भाग  लेने

 पर  कुल  कितनीं  धनराशि  खर्च  हुई  और  भारत  से  कितने  वास्तविक

 mare  की  बुकिंग  की  गई  और  उनका  मूल्य  कितना  है  ;
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 के
 जो  बातचीत  चल  रही  है  उसके  परिणारस्वरुप  कितने  करयादेशों  के  प्राप्त  होने  की  सम्भावना

 और

 क्या  यह  सच  है  कि  अधिकांश  क्रयादेश  पिछले  व्यापारिक  सम्पर्क  के  आधार  पर

 sar  हैं  ?

 वाणिज्य  राज्य  मंत्री  आरिफ  बेग  )  :  at

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  तथा  मशहूर  निजी  औद्योगिक  एककों  सहित  सत्तर  भारतीय

 फर्मों  ने  भाग  लिया
 ।

 सरकार  की  ओर  से  भारतीय  व्यापार  मेला  प्रधिकरण  नेਂ  भाग  लेने  के  लिए  विस्तृत

 इंतजाम  किये  जेसे  कि  प्रदर्शित  की  जाने  वाली  सामग्री  का  संग्रह  तथा  परिवहन  भर  साथ  ही  तेहरान

 में  भारतीय  मंडप  का  निर्माण  तथा  उसकी  स्यापना  और  व्य।पार  वार्ताओं  के  लिए  सुविधाएं  ।

 इस  मेले  में  भाग  लेने  पर  किया  गया  कुल  अनुमानित  व्यय  23  75  लाख  रुपए  जिस  में
 16.25  लख  रुपए  की  विदेशी  मुद्रा  शामिल  है  ।  भाग  लेने  वालों ने  2.  84  करोड़  रुपये के  TK}

 पत्नों  समित  निर्यात  आदेश  बुक  किये  ।

 विदेशी  व्यापारियों  की  संख्या  पचास  थी  तथा  उनके  साथ  जो  वार्ताएं  चल  रही  हैं  उनसे

 7.4  करोड़  रुपये  से  अधिक  के  आदेश  मिलने  की  संभावना  है  ।

 जी  नहीं  ।

 तस्करी  रोकन  लिए  का  आयात

 263.  श्री  जी०  एम०  बनतचाला

 श्री  उग्रसेन

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  का  आयात  करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  जिससे

 इस  कौमती  धातु  की  तस्करी  रोकी  जा  सके  तथा  जनता  में  उसकी  ASU amar
 हुई  मांग  को  ger  किया

 यदि  तो  इस  प्रस्त(व  की  मृख्य  रूपरेखा  क्या  है  ;  और

 इसका  देश  की  विदेशी  मुद्रा  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 वित्त  मंत्रालय मं  राज्य  मंत्री  सतोश  :  और  :  वित्त  मंत्रालय

 की  परामशंदात्नी  समिति  में  ये  सुझाव  दिये  गये  थे  कि  सरकार  को  तस्करी  की  रोक  थाम  करने  के

 तरीकों  में  से  एक  तरी के  के  रूप  में  सोने  के  आयात  के  औचित्य  पर  विचार  करना  चाहिए  ।  वे  सुझाव

 नोट  कर  लिये  गये  थे  ।  सरकार  ने  इस  विषय  में  अभी  तक  कोई  निणंय  नहीं  है  ।

 तस्करी  विरोधी  संगठन  क  उच्च  अधिकारियों  को  दो  ng  गंभीर  परिणामों  की  धमकी

 क
 264.  श्री  Ho  कल्याण सुन्दरम  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्व  विभाग  के  तस्करी  विरोधों  संगठन  के  कुछ  उच्च  अधिकारियों  को  अज्ञात

 व्यक्तियों  द्वारा  परिणामों  की  धमकी  दी  जा  रही  है  ;

 क्या  इन  धमकियों  से  देश  में  तस्करी  व्यवस्थां  निंष्कीय  हो  गई  है  तथा  जितने  मूल्य

 की  तस्करी  की  वस्तुएं  पकड़ी  गई  है  उससे  ज्ञात  होता  है  कि
 पिछले  कुछ  महीनों  से  तस्करी  विरोधी

 कार्य  में  कमी  हुई  है  ;  और

 22
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 यदि  तो  तथ्य क्या  हूं  ?

 faa  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  सतीदा  :  सरकार  को  मिली  रिपोर्टों  से

 पता  नहीं  चलत  है  कि  राजस्व  विभाग  के  तस्करी  विरोधी  संगठन  के  किसी  भा  उच्च  अधिकारी

 को  परिणामोंਂ  की  धमकियां  दी  जाती  रही  लेकिन  हाल  ही  में  कुछ  अधिकारियों  को

 धमकी  भरे  अज्ञात टे  लिफोन  कालें  मिलने  की  कुछ  घटनाओं  की  रिपो  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 और  जी  नहीं  ।  परन्तु  तस्करी  विरोधों  ढांचे  को  उपयुक्त  रूप  से  मजबूत  और

 बना  दिया  गया  है  तथा  तस्करी  के  खतरे  की  प्रभावी  रूप  से  कर  गयो  है

 निवारक  एजेन्सियों  पकड़े  गय  माल  के  मृत्य  में  ह्लासोन्मुख  प्रवृत्ति  पई  गयी  है  ।  1976  में

 पकड़े  गये  36.  00  करोड  रुपय  मलय  के  म।ल  के  WHT  1977  में  पकड़े  गये

 माल  का  मलय  केवल  20.00  करोड़  रुपये  है  |  दसरी  चालू  at  के  विदेशों से  देश

 भेजी  गयी  रकमों  में  अत्यधिक  वृद्धि  हुई  है

 Abolition  of  Speculation

 2303.  Dr.  Ramji  Singh :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  speculation  is  against  the  Gandhian  principles  of  economy
 to  which  Janata  Government  is  committed;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  take  strict  action  to  totally
 abolish  speculation?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel)  :  (a)  and  (b):  types  of
 business  activities,  such  as  fOrward  trading in  commodities,  which  are  apparent-

 ly  speculative  in  natufe,  may  have  a°  stabilising  effect  in  as  much’as  they  tend
 to  even  out  inter- -seasonal  fluctuations  in  prices.  Nevertheless,  under  certain
 conditions,  even  forward  trading  can  have  undesirable  consequences  Gov-

 ernment  keeps  a  constant  watch  on  such  activities  and  bans  or  otherwise  re-

 gulates  them  as  the  situation  requires

 Loss  guffered  by  Public  Undertakings

 2304.  Shri  Raghavji:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  number  of  public  undertakings  run  by  the  Central  Govern
 ment  at  present;

 (0)  the  total  1055  suffered in  each  of  the  undertakings in  1975-76  and  1976-
 77  and  the  net  loss  suffered  by  each  of  them

 during
 the  same  period;  and

 (c)  the  total  capital  invested  in  the  undertakings  which  suffered  loss
 and

 the  number  of  employees  working  therein?

 _The
 Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel)  :  (a)  As  on  31- 3.

 1977
 there

 e  135  running  Central  Government  enterprises.

 b)  and  (c):  The  information  is  given  in  the  annex.  [Placed  in  Library,
 See  No.  L.T.  1944/77.]
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 Firms  and  Factories  Insured  by  the  Advance  Insurance  Company,  Bombay

 2305.  Shri  Dayaram  Shakya:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  number  of  firms  and  factories  insured  by  the  Advance  Insurance
 Company,  Bombay;

 (b)  the  names  of  firms  and  cOmpanies  to  which  the  company  had  to  pay
 compensation  along  with  the  amount  paid  to  each  of  them  during  the  last
 two  years;  and

 (c)  the  number  of  branches  thereof  and  the  number  of  employees  working
 therein?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel):  (a),  (b)  &  (c)  The  informa
 tion  is  not  available.  The  registration  of  Advance  Insurance  Co.  Ltd.  under
 the  Insurance  Act,  1938  was  cancelled  (for  nOn-renewal)  with  effece  from
 20-3-1970,  precluding  it  from  transacting  fresh  business.  The  Company’s  statu-
 tory  deposit  was  refunded  on  28-10-1970,  in  pursuance  of  an  order  of  Court
 and  from  that  date  the  Company  ceased  to  be  an  insurer  subject  to  the  provi-
 sions  of  the  Insurance  Act,  1938.

 भारतीय  मौसम  विज्ञान  बक  राप  यूनियन  की  gat  शाखा  द्वारा  पारित  aq  की  सिफारिशों  का

 विरोध  करने के  लिये  caen  समिति

 2306.  शनी  आर०  Fo  महालगी
 :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 (*)  क्या  सरकार  को  भारतीय  मौसम  विज्ञान  वकंशाप यू  नियन  की  पूना  शाखा  12

 1977  को  fer  गए  संकल्प  की  एक  प्रति  प्राप्त  हुई  है  जिसमें  रामन्ना  समिति  की  सिफारिशों

 का  विरोध  किया  गया  और

 यदि  तो  उक्त  संकल्प  के  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  अथवा  करने

 का  विचार है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  हां  ।

 रामन्ना  समितिकी
 सिफारिशों  पर  सरकारी  निणंत्र  लेनें  से  पहले  यूनियन  के  विचारों

 को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  |

 मिजोरम  में  काम  कर  रहे  सरकारी  को  मकान  किराया  भत्ता

 2307.  डा०  आर०  रोथूअम
 :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  फरेंगे  कि  :

 क्या  मिजोरम  सरकार  में  काम  कर  रहे  सरकारी
 कर्मचा  रियों

 को  मकान  किराया  भत्ता

 कभी  अदा  नहीं  किया  गया  जबकि  यह  भत्ता  अन्य  राज्यों  तथा  संघ  क्षेत्रों  में  काम  करने  वाले  अन्य  सभी

 सरकारी  कर्मचा  रियों  को  अदा  किया  गया  है  और  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  मिजोरम  सरक।र  के  कर्मचारियों  के  मामले  में  इस  भेदभाव  के
 क्या  कारण

 है  ;  और
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 उन्हें  भूतलक्षी प्रभाव  से
 किराया  भत्ता  देने  के  लिए  1  तत्काल  कांयंवाही  किए  जाने

 का प्रस्ताव है
 ?

 वित्त  मंत्री  (att  Tao  एम०
 और

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों

 को  मकान  किराए  भत्ते  की  अद'यगी  के  लिए  नगरों  का  वर्गीकरण  उनकी  जनसंख्या  के  अनुसार  फिया

 जाता है  ।  केवल  वे  ही  नार  जिनकी  पिछली  दशबवर्षीय  जन-गणना  के  अनुसार  जन-संख्या  कम  से  कम

 50,000  और  इससे  अधिक है  रियों  बहो  मकान  किराया  भत्ता  की  अदायगी  के  लिए
 वर्गीकृत

 किए  जाने  योग्य  है  ।  मिजोरम  में  काम  कर  रह ेहैं  केव्द्रीय  सरकारी  रियों  को  कोई  मकान

 भत्ता  अदा  नहीं  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  इस  अ।धार  पर  मिजोरम  का  कोई  भी  नगर  वर्गीकृत

 किए  जाने  योग्य  नहीं  है  ।

 रत्नागिरी  महाराष्ट्र  में  काम  छककर  रहे  डाक-तार  रियों  को  मकान  किराया  भत्ता

 2308.  शो  बापुसाहिब  परुलेकर  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  sar  करेंग  कि

 क्या  तीसरे वेतन  आयोग  ने  यह  सिफारिश की  है  fe  महंगे  शहरों और  करवों  भले  ही

 वहां  की  जन  संख्या  50,000  से  कम  हो  काम  कर  रहे  केन्द्रीय  सरकार  के  करमचारियों  को  मकान

 किराया  भत्ता  मंजर  किया  जाना  चाहिए  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  महाराष्ट्र  म  रत्नागिरी  शहर  में  आवास-समस्या  बहुत  गंभीर

 है  और  जीवनयापन  बहुत  महंगा  है  ;

 क्या  महाराष्ट्र  के
 रत्नागिरि  शहर  में  काम  कर  रहे  डाक-तार  aU!  frat  को  मकान  किराया

 और भत्ता  देने  का  सरकार  विचार  है  ;

 (7)  यदि  at,  तो  कब  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है
 ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  (3%)  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  को  मकान  किराया

 भत्ते  की  अदायगी  के  संबंध  में  तीसरे  वेतन  आयोग  ने  निम्न  प्रकार  से  सिफारिश  की  थी

 (1)  सरकार  को  लम्बी  अवधि  के  पट्टे  पर  मकान  लेने  चाहिए  और  अपने  कमंचा  रियों  को  उनके

 बतन  के  10%  की
 अदायगी  पर  रिहायशी  आवास  उपलब्ध  करने  चाहिएं  ।

 (11)  सरकार  को  विभिन्‍न  शहरों  और  कस्बों  के  लिए  मकान  किराया  भत्ते  की  उपयुक्त  द  हें

 का  निर्धारण  जनसंख्या  की  कसौटी  के  आधार  पर  नहीं  बल्कि  प्रवत्तमान  किराया  स्तरों  के

 आधार  पर  करना  चाहिए  ।  विकल्प  क  रूपमें  विशिष्ट बतन  समूहो ंके  कमंचा  रियों  के  लिएं

 अपेक्षित  विभिन्‍न  प्रकार  के  आवास  के  लिए  संँद्धान्तिक  किराए  का  निर्धारण  विभिनन

 शहरों  व  नगरों  के  लिए  किया  जाना  वास्तविक  रूप  से  अदा  किए  गए  किराए

 तथा
 वतन  के  10%  के  अन्तर

 की  प्रतिपूर्ति की
 जानी

 चा  बशर्तें  कि
 वास्तविक  कि  राया

 संद्धान्तिक  किराए
 से  अधिक  नहीं  जहां  यह  अधिक  वहां  प्रतिपूर्ति  सैद्धान्तिक

 किराए  और  वेतन  के  10%  के  अन्तर  तक  हो  सीमित  रहेगी  ।
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 (iii)  जब  तक  सरकार
 auf  व्यवस्था  करे  तब  तक  किराया  भत्ते  की  दरें  इस  प्रकार

 होनी  चाहिए
 बणा  एएन

 शहर  की  श्रेणी  मकान  किराए  भत्ते  की  दर

 मकान  किराए  भत्ते  के  रूप  में  वेतन  का  15%,  किन्तु  अधिक
 और

 अधिक  |

 सी  श्रेणी
 मकान  किराया  भत्ते  के  रूप  वेतन  का  7  4%,  किन्तु

 अधिक

 से  अधिक  ।

 सरकार  ने  उपर  (ili)  पर  दी  गई  सिफारिश  को  स्वीकार  करने  का  fara  किया  है  ।

 (@),  (7)  और  :  केवल वे  ही
 जनक  जन

 संख्या  पिछली
 दस  वर्षीय  जनगणना के

 आधार  पर  कम
 से

 कम  50,000  कमंचारियों  मकान  किराया  भत्ता  देने  के  लिए

 वर्गीकरण  किए  जाने  योग्य  है  ।  1971  की  जनगणना के  आधार  पर  महाराष्ट्र  राज्य  मे

 रत्नागिरि  की  जनसंख़्या  37,551  अतः  इस  प्रकार  वहाँ  काम  करने  वाले  केन्द्रीय  सरकार
 कंचा  रियों

 जिनमें  डाक  व  तार  कमंचारो  भो  शामिल  है  ,  को  मकान  किराया  भत्ते  el  araat  के  लिए  यह

 नगर  वर्गीकरण  किए  जाने  योग्य  नहीं  है  ।

 दॉफेयर  तथा  होटल  उद्योग/एयर  इंडिया  के  कमंचा  रियों  के  बीच  वेतनमानों  में  समानता

 2309.  श्री  माधवराव  सिस्धिया  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  शेफेयर  स्वतंत्र  संगठन  है  अथवा  होटल  उद्योग  ada  है  अथवा  एयर  इंडिया

 की  है  ;

 क्या  यह  पच  है  की  शेफेयर  के  कमंचारियों  सेवा  शर्तों  वेतनमान  तथा  अन्य  लाभ

 होटल  उद्योग  अथवा  एअर  इंडिया  के
 कमं  चारियों  तुलना  में  कम  है  ;

 क्या  शेफेयर  को  भविष्य  में  होटल  उद्योग/एयर  इंडिया  के  समान  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  (att  पुरुषोत्तम
 :  शेफेयर  का

 स्वामित्व

 तथा  प्रबंध  होटल  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  के  पास  है  जोकि  पूर्णरूप  से  एयर  इंडिया  के  स्वामित्व

 के  अन्तगंत  एक  सहायक  कम्पनी  है  |

 (q@)  waar  के  कमंचा  रियों  के  बेतनमान/कुल  वतन  तथा  अन्य  लाभ  अधिकांश  और  होटलों  के

 ही  समतुल्य  जिनमें  भारत  oda  विकास  निगम
 के  होटल  तथा  होटल  उद्योग  के  होटल  भी

 सम्मिलित है  |

 और  sere को  एयर इंडिया के  समान  स्तर  का  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 शेफेयर  को  होटल  कारपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  की  एक  यूनिट  होने  के
 का

 जहां  तक  बतनमानों  तथा

 अन्य  काय  चालन  संबंधी  परिस्थितियों एवं
 लाभों  का  संबंध  खान-पान  उद्योग

 के
 अंतगंत  समझा

 जाएगा ॥
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 है  द aM  1977-78 औ  wae  के  दौरान  जनता  होटलों  का  खोला  जान

 2310.  श्री  गंणनाथ  प्रधान  :  कया  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  वताने  को  कृपा  करेंगे

 कि

 av  1977-78  के  दौरान  किस
 प्रकार

 के  तथा  कितने  जनता  होटल  खोले

 (@)  इस  सम्बन्ध  में
 अब

 तक  क्या  काय  वाह  की  गई  हूँ  ?

 पंयेटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  परियोजना  को  अंतिम  रूप

 दिए  जाने के  वाद  एक  होटल  के  निर्माण को  पूरा  करने  में  सामा  न्यतया
 दो

 वर्ष  लगते
 1977-78

 के  दौरान  देश  में  कोई  जनता  होटल  नहीं  खोला  जाएगा  |

 (i)  मार्गदर्शी  सिद्धांत  तैयार  कर  लिये गये  हैं  तथा  इच्छुक  पा्थ्यों
 के  पास

 भेजे  जा

 रहे

 (ii)  विभिन्‍न  आकार  के  होटलों  के  बहुत  से  मॉडल  होटल  निर्माताओं  के  म्गगंदर्शन  के

 लिये  तैयार  किये  जाएंगे  तथा  इच्छुक  पार्टियों  को  उपलब्ध  कराए  जाएँगे  |

 (iii)  निधियां  उपलब्ध  होने  की  अवस्था  सरकार  द्वारा  कई  जनता  होटल

 बनाए  जाएंगे

 (iv)  होटलों  को  अनुमोदन  प्रदान  करने  के  लिए  केन्द्रीय  qaca  विभाग  द्वारा  निर्धारित

 मानदंडों  का  पुनरीक्षण  किया  जा  रहा  है  जिससे  कि  जनता  होटल  भी  उनकी  परिधि

 में  आ  जाए ं।

 (४)  वित्तीय  संस्थाओं  तथा  राष्ट्रीयकृत  बैकों  से  प्राप्त  किए  गए  ऋणों  के  लिए  होटलों  को

 satre-fentfeaa-aafadi wera प्रदान  क  रने  के  एक  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 Disparity  in  Pay  Scales  of  Empioyees  of  Central  Government

 2311.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Finance  be.

 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  a  great  disparity  in.the  pay  scales  of  the  employees.
 working  on  the  same  posts  in  various  offices  of  the  Central  Government  and

 undertakings;  and

 (b)  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  bring  about  uni-

 formity  in  the  pay  scales  in  future  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel)  (a)  &  (b):  In  this  connec-
 tion,  attention  is  invited  to  the  reply  given  to  a  similar  Unstarred  Question
 No.  830  in  the  Lok  Sabha  on  17-6-77  (copy  enclosed).  It  may  also  be  added:  that

 by  a  Resolution  dated  13-10-77,  Government  has  set  up  a  Study  Group  under
 the  Chairmanship  of  Shri  S.  Bhoothalingam  on  Wages,  Incomes  and  Prices.
 The  Study  Group  will  prepare  a  draft  pOlicy  on  Weges,  Incomes  and  Prices
 and  in  framing  this  draft  policy,  the  Study  Group  will  consider  the  following
 issues  :

 _G)  What  should  be  the  minimum  wage  and  what  should  be  the  norms:
 with  reference  to  which  the  minimum  wage  should  be  determined.
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 (ii)  Whether  the  minimum  wa  ge  should  ‘be  uniform  or  ‘could  be  different as  between—

 (a)  Agriculture,  Industry  and  Services,

 (b)  Organised  and  Unorganised  Sectors.

 (c)  Urban  and  Rural  Sectors,

 (d)  Between  different  States/Regions.

 (€)  Between  different  employers  in  the  Organised  Sector.

 fi  ii}  What  should  be  the  relevant  criteria  for  determining  the  differentials between  minimum  wage  and  maximum  wage  and  whether  the
 between  minimum-  ratio

 different  in  the  se
 maximum  wages  should  be  uniform,  or  coul  d  be

 ctors  referred  to  in  (ii)  above.

 What  should  be  the  criteria  for
 determining  maximum  income  and

 what  relationship  should  exist  between  maximum  income  and  m  axi-
 mum  wages.

 (vy)  What  should  be  the  linkage  between  wa
 and  to  review  in  this

 ges,  and  incomes  and  prices,
 connection  the  existing  arrangements

 for  regulation  of  dearness  allowance  in  private  and  public  sectors.

 (vi)  What  fiscal,  economic  and  other  policies  should  be  adopted  for  achiev-
 ing  objectives  of  the  proposed  policy  on  wages,  incomes  and  prices.

 (vii)  Whether  any  legislative  changes  would  be  required  for  implement-
 ing  the  proposed  policy  on  wages  incomes  and  prices.

 Disparity  in  Pay  and  Allowances  in  Government  Service  and  Government

 Undertakings

 830.  Shri  ७.  Samasundaram  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue
 is and  Banking  be  pleased  to  state  whether  any  action  taken/proposed  to

 eliminate  the  disparity  in  pay  and  allowances  for  the  similar  jobs  in  Govern-
 ment  Service  and  Government  Undertakings ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel):  The  present  wage  structure
 of  Central  Government  employees  is  based  on  the  recommendations  of  the

 Third  Central  Pay  Commission..  The  Commission  was  also  of  the  view  that
 there  should  be  a  mechanism  to  ensure  that  pay  scales  of  public  sector  under-

 takings  should  be  fixed  with  due  regard  to  possible  repercussions  on  other  pub-
 The  pub- lic  sector  undertakings  and  on  the  Government’s  own  scales  of  pay.

 lic  sector  enterprises  are  required to  obtain  the  prior  cOncurrence  of  Government

 to  any  general  revision  of  pay  and  allowances  of  their  employees.
 In  examining  such  proposals,  Government  take  care  to  see  that  unreasonable

 disparities  212:  avoided  in  the  wage  structure  as  between  different  enterprises
 in  the  same  industry  or  region  and  as  between  public  enterprises  on  the  one

 hand  and  Government  Departments  on  the  other.

 रबड़  का

 2312.  श्री  बयालार  रवि  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  और  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (@)  क्यो  सरकार का  feare  ध. वप्  1977-78 में  प्राकृतिक  tag  का  निर्वात करने  का  है
 ;
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 (@)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  और  इस  वर्ष  कुल  कितनी  सत्ता  का  निर्यात  किये

 जाने  का  विचार  है  ;  और

 श
 प्राकृतिक  रबड़ का  निर्वात  करने  के  बारे में  f  नग  (M4  जार  के  बाद  से  कुल  कितनी  म्गत्रा

 का  निर्यात  किया  गया

 जी  21  a वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  आरिफ  :  जा  at  t  NU  Ch च्च्त  र  ने  पहले  ही

 कृतिक  रबड़  का  निर्यात  करने  का  निणय  ले  लिया  है  |

 >ff
 (@)  तथा  (A)  :  1977-78

 के
 दौरान  पहली  बार  5000  ट  ग नावयाग  याति  की  अनुमति  दी

 गई  इस  कोट  में  सें  तथा  पहले  के  कोटों में  से  1977  के  दौरान  4,345  मे०  टन

 माल  पहल  ही  निर्यात  कर  दिया  गया  है  |

 जनता  हॉटल  निर्माण  क्रा्यक्रम  में  उटी  को
 शासिल

 करना

 2313.  att  ato  एस०  Craters ; FAT :  क्या  पंयंटन  और  लागर  म्  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  पहाड़ीਂ  स्थानों  की  रानी  ऊटी  को  जनता  होटल  निर्माण  कायक्रम  में

 शामिल  किया  गया  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौ  शिक  नहीं  ।  केन्द्रीय  सरकार  की

 उठी  में  जनता  होटल  बनाने  की  फिलहालਂ  कोई  योजना  नहीं  हूँ  ।

 वस्तुओं  का  निर्यात

 2314.  श्री  Aare  afarss  :  क्या  वाणिज्य  aa  सागरिक  पुति  और  सहकारिता  यह
 बताने  कीं  कृपा  करेंगे

 '
 कि

 (3)  वबष  1975-76,  1976-77  तथा  1977-1978
 के  पहले  6  महीनीं  में  (1)  इस्पात

 (2)  जहाजों  (3)  टायरों  (4)  मिल्क  (5)  ऊनी  वस्त्र  (6)  बांस  की  वस्तुएं (7)  नारियल  जटा  (8)
 परियोजना  उपकरण  (9)  (10)  चमड़ा  ,  रेयन  तथा  adat  औजारों  का  कुल
 fe क  तना  निर्यात  किया  गया  तथा  विशिष्ट  प्रकार  क  वस्तुओं  के  लिये  यदि

 कोई
 at  ठेके  प्राप्त  किये

 गये हों  तो  और

 (@)  पांचवी  योजना  अवधि
 में

 निर्यात  की  ओर  अधिक  बढ़ाने  के  लिये  क्या  की  गयी

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  आरिफ
 :

 एक  विवरण  सभापटल  पर  रखा  जाता

 निर्यातों  को  बढ़ाने के  लिये  पहले  हो  अनेक  कदम  उठाए गये  है  जिनमें  विदेशियों  में  व्यापार
 मेलों  तथा  प्रदर्शनियों  में

 भाग  निर्यात
 क्षमता  वाले  क्षेत्रों  तथा  निर्यात  मदों  को  अभि  ज्ञात

 ब्यांपार  प्रतिनिधि  मंडलों  के  नकद  मुआवजा  सहायता  सीमा  शुल्क  तथा  उत्पाद  शुल  क  को
 ariel,

 निर्यात  बिक्री
 की  क्वालिटो  नियंत्रण  तथा  आयातित  और  घरेलु  निविष्ठों  को  सप्लाई

 ओदि  शामिल  है  1
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 विवरण

 (aa  करोड़  रु०  में

 भारत  से  विशिष्ठ  मदों  के  निर्यात

 ag  a  rear  eS ene  A

 1975-76  1976-77  अप्र  ल-जून

 1977-78
 —

 3  4

 ऊनी  वस्त्र  1.47  1.  67  0.21

 रबड़  के  टायर  तथा  ट्यूबें  चके  3.  69  19.  90  3.69

 (ama-7§)

 19,  02  24.03  4.  56 तथा  उससे  निर्मित

 चमड़ा  तथा  भ  सहित  चमड़े  से

 निम्ति  माल  e  222.79  292.31  70.99

 ‘amet  रेशम  के  संफ्लिप्ट

 रेशे  तथा  स्पन  ग्लास  e  15.22  28.  78:  6.44

 | स रशमी  ata  e  चके  6.  96  8.14  9,80

 का  ara,  बांस  आदि  को

 थके  0.22  0.40  उपलब्ध  नहीं
 वस्तुएं

 शक  1.  05  4.06  0.80
 मुत्तिका

 उत्पाद

 (ATA-AE)

 गर  लाभ  सह  मुत्तिका

 पाइप  तथा  उसी

 0.25  2.52  0.50 के
 उत्पाद  e

 लौह  तथा  इस्पात  तथा  लौह

 e  113.44  348.  88  127,20  संविदाएं
 मिश्रित

 30

 1977  तक  कुल

 बुकिंग  (1-4-77

 को  पिछले बचे  हुए

 को

 2056.4  हंजार

 मे  ०  थी  जिसका

 मूल्य  करीब
 283.19

 करोड़  रु०  था  ॥

 a a NL  सिनकता द
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 facto —aairat

 oo

 औद्योगिक  संयंत्र  तथा  मशीनरी

 उपस्कर  45.53  42.20  8.01
 |

 30

 मशीनी  औजार  8.39  18.10  4.08  >1977  को

 तटीय  जलयान  तथा  जहाज  4.46  6.95  2.0 18.0  दाओं  का  मूल्य
 अन्तिम श  ५६  है  |

 खे

 151.  43

 रु०  था रन  च्य्द  जब  कि

 मशीनी
 औजारों

 क्  ~~
 न  fa  मं

 11.80  करोड़

 रु०  था  |

 a

 Visits  of  Official  Delegations  Abroad

 2315,  Shri  N.  Shejwalkar
 Shri  Yagya  Datt  Sharma :
 Shri  Phool  Chand  Verma :
 Shri  Subhash  Ahuja  ६

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state :

 (a)  the  total  number  of  official  delegations  which  visited  foreign  coun-
 tries  during  the  last  two  years;  month-wise;

 (b)  names  of  persons  included  therein  and  the  names  of  leaders  of  delega-
 tions;

 |  the  cOuntries  these  delegations  visited;

 (d)  the  number  of  economic,  political  and  cultural  delegations  separately
 among  them;  and

 (e)  the  total  expenditure  incurred  on  these  delegations?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  M.  Patel)  :  (a)  to  (6)  :  The  information
 is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  as  soon  as  possible.

 कांगड़ा  घाटी  में  चाय  का  उत्पादन

 2316.  श्री  दुर्गाचन्द  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  और  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  १

 (=)  गत  तीन  au
 ont

 के  दौरान  कांगड़ा  घाटी
 में  वष॑वार  चाय  का  उत्पादन  कितना

 (@)  उक्त  अवधि  में  घाटी  से  वर्षवार  कितना  चाय  का  निर्यात  किया
 maT;  और
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 निर्यातोन्मुख  चाय  उत्पादन  करने  वाले  चाय  उत्पादकों  को  क्या  प्रोत्साहन  दिये जा

 रहे  हैं  अथवा  दिये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  आरिफ  :  1974.0  1975  तथा  1976

 के  दौरान  हिमाचल  प्रदेश  मनाली  में  चाय  का  अनुमानित  उत्पादन  क्रमशः

 1388,  1391  तथा  1433  हंजार  fH  ग्रा०  रहा ।

 कांगड़ा  घाटी  से  चाथ  के  निर्यात  के  आंकड़े  अलग से  प्राप्य  नहीं हैं

 कांगड़ा  घाटी  में  चाय  के  विकास  के  लिये  चाय  ज बोड
 द्वारा  निम्नोक्त  उपाय  किये

 गय

 (1)  पालमपुर  में  चाय  बोड  का  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलना  |

 (2)  चाय  बोर्ड  के  तकनी
 की

 अधिकारियों  सहित  वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  हिमाचल  प्रदेश

 में  चाय  क्षेत्रों  का  ang  समय  पर  दौरा  करना

 (3)  1964 में  चाय  बोडो  का  वित्तीय  सहायता  से  बीर  में  एक  सहकारी  चाय  फैक्टरी

 स्थापित  की  गई  ।  इसके  विस्तार  की  प्रस्थापनाएं  विचाराधीन

 (4  सरकार  ने  पालमपुर  में  एक  और  सहकारी  चाय  marty  की  स्थापना  का

 मोदन  कर  दिया  है  जिसके  fay  5  लाख  ee  का  ऋण  पहलेही  दिया  जा  चुका  है  i.

 (5)  fagatsy  और  व  जनाथ  में  दो  और  सहकारी  चाय  फक्टरियां  स्थापित  करने  पर

 भी  बिचार  किया  जा  रहा

 ASA  कांगड़ा  टी  corecay  सप्लाई  एण्ड  इंडस्ट्रीयल  माक रिंग  सोधा इटी  लि०  को  3
 (6

 लाख  रु०  ऋण  के  रूप  म  दिये  जो  की  अमुतसर में
 चाय

 की
 नीलामियों

 की
 व्यवस्था

 करता

 (7)  बोड  पालमपुर  में  एक  प्रायोगिक  केन्द्र
 की  50:50  के  आधार  पर  सहायता  करता

 रहा  जो  कि  इस  राज्य  में  उपकर्ताओं  के  लाभ  के  लिये  गबेषणा  कर  रहा  है  ।

 बोर्ड  ने  इस  प्रायोगिक  केन्द्र  में उगाने  के  लिये  बढ़िप्रा  पौध
 सामग्रो  सप्लाई  की  है  ।

 वोफेय्र  से  तिय क्ति  के  लिये  अधिकारियों  का  चयन

 2317.  श्री  नरेन्द्र  सिह  :  कया  qa  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (#)  क्या  यह  आवश्यक  है  कि  शेफेय र  के  जन
 रल

 मन्नेजर  और  मेनेजर  का  चयन

 होटल  व्यवसाय  में  facatat  प्राप्त  व्यक्तियों  में  से  far

 यदि  तो  क्या  शेफेयर  के  बतंसान  निदेशकों  और  जनरल  मेनेजर  को  नियुक्ति के

 संम्य  उक्त  प्रक्रिया  कायालन  नहीं  किया  गया  और  ऐसे  व्यक्तियों
 को  नियुक्ति  की  गई  जिन्हें

 होटल  व्यवसाय  में  fecaer  प्राप्त  नहीं  और

 यदिहां,तो  इसकेक्या  कारण  है  औरइंस  बार  में  सरकार  की  क्या  श्रतिक्रिया  है  ?'

 Ll qed  और  नागर  विमानन  मंत्री  (ait  पुरुषोत्तम
 :  (#  जी  नहीं  1

 (@)  और  प्रशन  नहीं  उठतें  ।
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 राज्य  व्यापार  fete  को  हुईं  हानि

 2318.  att  TATA CT  ques  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  और  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  अपने  निर्यात  व्यापार  से  लगातार  घाटा  उठा  रहा है  और

 बह  इस  घाटे  को  atratfaa  वस्तुओं  को  स्थानीय  बाजार  में  बेच  कर  पूरा

 यदि  तो
 गत  दो वर्षो  के  दौरान  उसको  कितना  घाटा  और

 (a)  इस  निगम  की  प्रबन्ध  कुशलता  तथा  व्यापारिक  गतिशीलता  में  सुधार  करने  के

 लिपे  का  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार

 राफ्य णिज्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  आरिफ  तथा  (@)  नहीं

 ब्यापार  निगम  ने  1975-76  तथा  दौरान  अपने  निर्यातों पर  कुल  सिलाकर

 व्यापारिक  लाभ  कमाया  |

 (7)  (1)  भारतीय  प्रबन्ध  अहमदाबाद  से  कहां  गया
 है

 कि  वह  राज्य  व्यापार

 निगम  तथा  खनिज  लथा  धातु  व्यापार  निगम  व  उनके  अनुषंगी  निगमों  की

 कार्यक्षमता  तथा  उनके  ग्राहकों  को  मिलने  वाली  सेवा  के  स्तर  को  सरल  बनानें

 तथा  उसमें  सुधार  लाने  के  बार  में  उपयुक्त  सुझाव  देन ेके
 लिये  अध्ययन  करे

 संस्थान  से  यह  अपेक्षा  भी  गई  थी  इन  संगठनों  द्वारा  जिन  समग्र  राष्ट्रीय

 हितों  को  देखा  जाना  उनके  ary  में  उनकी  भूमिका के  बारे  में
 भी  fants

 fat  कर  संस्थान  ने  इस  बीच  अन्तरिम  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया है  जिस

 पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 (2)  राज्य  व्यापार  निगमखनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  और  इन्तके  अनुषंगी  निगमों  की

 संरचना  तथा  कार्यकरण  की  समीक्षा  करने  के  लिये  उद्योग  और  इस्पात

 तथा  खान  मंत्रियों  की  एक  मंत्रिमंडल  सर्भिति  भी  स्थापित  की  गई  है  ।

 समद्री  उत्पाद  निर्वात  oc |  प्राधिकरण  के  करर्यालयों  का  स्थानान्तरण

 2319.  श्री  हरीलाल  प्रसाद  सिन्हा  :  क्य  तथा  नागरिक  git  और  सहक

 ती  यह  बताने की  छुपा  करेंग  कि

 क्या  समद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  ने  मई  1977  में  अपने  कार्यालयों

 को  नय  भवन  में  स्थानान्तरित  कर  दिया

 (a)  यह  नया  भवन  किस  तिथि  को  किराए  पर  लिया  गया  और  कार्यालयों को  नये

 भवन  मं  स्थानान्तरित  करने  में  अत्यधिक  विलम्ब  करन  के  क्या  कारण  है  तथा  नये  भवन  को  इतने

 लम्बे  समय  तक  खाली  रखन ेमें  कितनी  हानि  हुई  है

 इस  भवन  की  विशेष  साज-सज्जा  और  उसे  विभक्त  करने
 में  कुल  कितना  व्यय

 और

 क्यो  भवन  के  मालिक  दारा
 कुछ

 कमरों  को  ईंटों  द्वारा  विभक्त  करने

 की  पेशकश  करने  के  बावजूद  एक  ही  टेंडर
 के  आधार  पर

 बहुत

 ह  ऊंची  लागव  पर  उनकों

 अलंकरण  wea  विभक्त  feat  गया  तथा  उसमें  पेनल र
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 नाभा eee

 वाणिज्य  मंत्रालय
 में  राज्यमंत्री  आरिफ  बेग  )  :

 समद्वी  उत्पाद  निर्यात

 विकास  प्राधिकरण  ने  अपना  कार्यालय  1977  में  नये  भवन  में  स्थानान्तरित किया  था |

 से  :  प्राधिकरण  से  प्राप्त  सूचना  के  नये  भवन  को  15-2-1977 से
 किराये  परलिया  TAT AT t  स्थानान्तरण  का  कार्य  कम  से  कम  समय में  किण  गया जो  कि  पार्टीशन

 लगाने  के  डाक  तार  विभाग  द्वारा  पी०  ए०  बी०  एक्स  का  बिजली

 व्यवस्था  तथा  डाटा  प्रोसेसिंग  उपकरण  की  स्थापना  आदि  के  लिये  आवश्यक  था  ।  ये  कार्य

 भवत  को  किराये  पर  लेने  के  बाद  हो  आरम्भ  कि कि प्र  जा  सकते  इस  प्रकार  इस  कारण  से  कोई

 नहीं  हुई  ।

 ~
 कोई  भ  विशेष  साज-सज्जा  नड़ीं  की  गई  था  ।  संज-सज्जा  तथा  पा  टीशिन के  काय॑

 जितमें  शो-केत  सुविधाएं  बौर  आणतकों  के  लिये  सूचना  केन्द्र

 शामिल कुल
 मिलाकर  93,419  रु०  खर्च  हुए ।

 भवन
 का  मालिक  कुछ  कमरों  में  बिना  लागत  ईटों  वाले  पार्टीशन  के  लिये  सहमत

 नहीं
 प्राधिकरण  के  अनुरोध  पर  भवत  के  मालिक  ने  मात्र  एक  कमरे में  बिना  लागत

 fat  वाले  पार्टीशन  को  पेश  कश  को  चूंकि  यह  व्यक्य्था  साथ  लगे  सम्मेलन  कक्ष  व  सुचना

 केन्द्र  के  अनुरुप  नहीं  अतः  यह  विवार  छोड  दिया  गया  ।  कोई  भी  सजावटी  पार्टीशन  नहीं

 किया  गया  चार  पार्थियों  से  प्राप्त  टेंडरों  के  आधारपर  पांच  अधिकारियों की  एक  समिति

 को  मैनेजिंग  कार्य  का  आबंटन  fear  गया  था

 जम्बों जट  सेवा  का  बढ़ाना

 2320.  शो  डो०  अंमात  2  कपा  पयंटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 कण  जम्बो  Te  सेवा  को  बढ़ाने  का  एक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचराधीन  और

 ण्दि  हां,तोप्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  कग  हैँ  और  प्रस्तावਂ  कीं  faotfrafa  कब  तक  की

 जायेगी  और  उक्त  TNT  के  लिपे  कितने  जम्दों  जैट  खरीदे  जायेंग े?

 quad  और  नागर  विमानन  संतरी  (2  परषोत्तम  :  और  (@)  एअर  इंडिण  दौ

 जत्वों  fz  विविनों  के  ait  ततमल  बड़े  में  बुद्धि  करने  की  कोई  तत्काल  योजनाएं

 नहीं  यह  अभी  अपनी  पोजता
 को

 अंतिम  रूप  देने
 में  लगी  हुई  है  जिसमें  6  ठी  तथा

 पूवजर्यॉय  सम्मिलित  होंगी  एयर  इंडिया  ने  दो  जम्बों  विमानों  के

 लिए  आदेश  पहलें  हो  देदिए  दो  में
 से  पहले  विभान  की  डिलीवरी  एयरइंडि०  को

 1977  में  होनी  है  तथा  दूसरे  को  डिलीवरी  मई  1978
 में  होने की  आशा  st

 Tax  Outstanding  against  Industrial  Houses

 2321.  Shri  Chhabiram  Argal:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  493  on  15th  June,  1977

 and  state  the  amount  of  tax  outstanding  against  each  of  the  16  industrial
 houses  having  assets.  worth  more  than  100  croes?
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 __

 The  Minister  of  State  in  the  of  Finance  (Shri  Zalfiqaraila) :  ‘The

 requisite  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the

 Howse  as  soon  as  possible.

 गारोहिल्सਂ  की  कपास  का  जापान  को  निर्यात

 2322 at  ot  te  थो  पो०  To  सगा  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  और  सहकारिता  मंत्री

 ag  वताने  की  कुपा  करेंग  कि

 कंग  wataa  के  गारोहिल्स  जिले में  कपास  विश्व में  सबसे  अच्छी

 किस्म  की  होती  3!

 कग  गरोहिल्स  की  कपात  का  जापान  एकमात्र  आयातकर्ता  है

 आयात  के  लिये  rat  किन  फर्मों  को tiger  की  कपास के  faata  के

 आपात  लाइसेंस  f; —  गय  और

 जापाना को  किस दर  से  उक्त  कपास  बची  जा  रही  उत्पादकों ने  किस  दर  पर
 > ? at  जा  रही

 वाणिज्प  संत्रालप  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मेघालय  के  गारो  हिल्स  जिले

 में  उगाई  जाने  वाली  कपाम  का  नाम  असम  कोमिल्ला  यह  मोटी  किस्म  की  कपास  होती  .  है

 र  कताई  के  प्रप्रोजतों  के  लिपे  इस्तेमाल  नहीं की  जाती  जहां  तक  कताई  योग्य  कपास  का

 सम्बन्ध  हैਂ  विश्व की  कपास  की  सबसे  अच्छी  किस्मों  में  से  नहीं  माना  जा  सकता ॥

 इस  कपास  का  इस्तेमालਂ  we  आदि  भरने  के  लिय  किया  जाता  है  ।

 (a)  जी  हा

 चूंकि  असम  कोमिल्ला  के  गारो  हिल्स  जिले  में  उगाई  जाने  वाली

 का  frat  खले  सामान्य  लाइसन्स  के  अन्तगंतਂ  इस  कपास  के  निर्यात के  लिय  faata

 लाइसेंस  fer  जाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता ।

 1976-77  कपास  मौसमे में  जापान को  उक्त  कपास  15  रु०  प्रति  क्रि०  ग्रा० की

 औसत  कीमत  पर  बची  ग  ।  चंकि  निजी  व्णपारीयों  द्वारा  किसानों  से  सीध  खरीदारी

 जाती  है  सद्  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है

 Use  of  Hindi  in  the  Ministry  of  Finance

 2323.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan  Will  the  Minister  of  Finance  be  »ileased
 to  state

 (8)  whether  most  of  official  work  in  his  Ministry  and  its  subordinate  offices
 is  still  being  done in  English;

 (b)  the  steps  taken  by  the  Ministry  to  encourage  the  use  of  Hindi  in

 Official  work ;

 (c)  the-  progress  made  in  this  regard  after  the  formation  of  Janata  Gov-
 ernment;  and

 prespecti (d)  the
 | 262  दि  JERL  ive  plans  in  this  regard?
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 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel):  (a)  Yes,  Sir.

 (0)  the  following  steps  are  being  taken  to  encourage  fhe  use  of  Hindi:—

 (i)  Employees  are  being  trained  in  the  use  of  Hindi  by  organising  work-

 shops;

 (ii)  Some  of  the  employees  are  being  sponsored  for  intensive  training
 courses;

 (iii)  Wide  publicity  has  been  given  to  different  incentive  schemes  like

 lumpsum  awards  for  passing  examinations  in  Hindi,  Hindi  Steno-

 graphy  and  Hindi  Typewriting;

 (iv)  Official  Language  Implementation  Committees  have  been  formed  and

 meetings  are  being  held  regularly  to  stress  the  need  for  use  of  Hindi
 in  office  work;

 (v)  Standard  drafts  and  notes  are  translated  in  Hindi  and  are  used  by

 employees  in  their  day  to  day  work;

 (vi)  Procedural  literature  like  Manuals,  Codes,  Rules,  etc.  is  being  trans-

 lated  into  Hindi  and  printed  in  diglot  form.

 (c)  Implementation  of  the  Official  Language  policy  of  the  Government  of

 India  is  a  continuing  process.

 Instructions (d)  There  are  no  separate  plans  for  the  Ministry  of  Finance.

 received  from  the  Department  of  Official  Language  in  this  regard  are  being

 followed.

 Talks  between  India  and  European  Common  Market  in  Brussels

 2324.  Shri  Natwarlal  B.  Parmar:

 Shri  C.  K.  Chandrappan
 Shri  G.  Murugaiyan  :

 Shri  M.  Kalyanasundaram  :

 Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Co-operation  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  talks  were  held  between  India  and  European  Common  mar-

 ket  in  Brussels  in  the  third  week  of  November  this  year  in  regard  to  the  limit

 of  export  of  Indian  cotton  clothes;  and

 (b)  if  so,  the  conclusions  arrived  at  therein?

 of  Commerce  and  Civil  Supplies The  Minister  of  State  in  the  Mini

 and  Co-operation  (Shri  Arif  Baig):  (a)  &  (b):  Talks  between  India  and  the

 European  Economic  Community  are  still  in  progress  in  Brussels  and  no  final

 agreement  has  been  reached  so  far.

 Inclusion  of  Birla  Group  of  Industries  in  Black  List

 9325.  Shri  Hukmdeo  Narain  Yadav:  Will  the  Minister  of  Commerce

 and  Civil  Supplies  and  be  pleased  to  state:

 Government  are  delaying  the  question  of  inclusion  of
 (a)  the  reasons  why

 Birla  Group  of  Industries  in  the
 Black

 List  when  this  Group  is  under  prosecu-

 tion  for  evading  taxes;  and

 BS
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 (0)  whether  Government  propose  to  include  these  industries  in  the  Black
 List?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Commerce  and  Civil  Supplies
 and  Co-Operation  (Shri  Arif  Beg):  (a)  Presumably  the  Honourable  Member

 has  in  mind  the  possibility  of  persons  and  firms  (from  dealings
 with  Government)  with  reference  to  thé  import/export  law  and  procedures.
 However,  the  Imports  and  Exports  (Control)  Act  and  Control  Orders  there-
 under  do  not  provide  for  such  Even  penal  and  other  like

 action  provided  in  or  under  this  statute  cannot  be  taken  on  account  of  evasion

 of  tax  as  such.

 (b)  Does  not  arise.

 श्रीमती  गांधी  क  सरकार  में  मंत्रियों  के  निजी  कमंचा  Fray  के  विरुद्ध  शिकायतें

 2326.  श्री  लखनलाल  वित्त  मंत्री  यह  बत।ने  की
 कृपा

 es  :

 श्रीमती  गांधी  की  सरकार  में  प्रधान  मंत्री  सहित  मंत्रियों
 के  उन  निजी  कर्मचारियों

 के  नाम  क्य  हूँ  जिनके  विरुद्ध  इस  आशय  की  ि शिक .यतें  प्राप्त  हुई  है  कि  उन्होंने  और
 उनके

 परिवारों  ने  अपनी  आय  के  ज्ञात  स्रोतों  के  अनुपात  से  अधिक  धन  एकत्र
 कर  लिया

 कपा  ऐसी  के  अनुसरण  में  अ।यकर  विभाग  ने  कोई  जांच की  और

 यदि  तो  उसके  परिणाम

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  तथा  :  कथित

 अपवंचन  के  ब।र ेमें  आय-कर  विभाग  are  निम्नलिखित  व्यक्तियों
 के

 सम्बन्ध  में

 पड़ताल  की  जा  हैः

 श्री  यशप।ल  निजी  भूतपुर्व  प्रधान  मंत्री ;
 श्री  आर०  Fo

 अपर  निजी  भूतपूर्व  प्रधान

 श्री  एल०  विभिन्न  मंत्रालयों  में  मंत्रियों  के  भूतपृव॑  निजी

 श्री  एन०  के०  fag,  विशेष  भूतपुव  वाणिज्य

 श्री  आर०  सी०  मेहताना,.विशेष  भत ै  मंती  ।

 मैसर्स  इलाइट  टूरिस्ट  दिल्‍ली  के  मामले  में  भी  की  जा  रही  जिसके

 बारे
 में

 अ।रोप  लगाया
 है  कि

 उसमें  भूतपूर्व  सरकर  के  मंत्रियों  की  वैयक्तिक

 चारियों  में से  कुछ  कमंचारियों  हित  निहित

 2.
 पूछताछ  पूरी  होन ेके  पश्च (त  कानून  के  अनुसार  समूचित  कायंवाहो  को  जायगो ।

 मुंगफली  का  Tada  मलय

 2327.  थ्रो  डो०  डी०  देसाई  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  git  और  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  करेंगे  fe :

 क्या  सरकार  ने
 चालू  सम  के  दौरान  मुंगफली  का  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  किया

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
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 दाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार  क a

 a

 (@)  केन्द्रीय  सरकार  ने  मुनासिब  figea  की  छिलके  व।ली  मूंगफली  समर्थन  मूल्य
 1976-77

 के
 फसल  मौसम  में  140  रुपये  प्रति  free  के  मुक।बले  1977-78  के  फसल

 मौसम  के  लिए  160  रुपये  प्रति  feqer  नियत  है  ।

 वर्ष  1976-77  तथा  चालू वर्ष
 के  दौरान  निर्यात  की  गई  चीनी  की  मात्रा

 2328.  डा०  मुरली  मनोहर  जोशी
 :  कप  वाणिज्य  नागरिक  और  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने की  gq  करेंगे  कि  वर्ष  1976-77 के  तथा  इस  वर्ष  अब  तक  चोनी का
 कितना  निर्यात  fear  गया  ?

 क वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  नके  वित्तीय  वर्ष  1976-77 के  दौर।न

 151.  68  करोड़
 रुपये  मूल्य

 5.80  लख  मे०
 टन  चीनी  निर्यात की  गई  थी  ।  चालू  वित्तीय

 वर्ष  के  दौरान  राज्य  ont  निगम  ने  अब  तक  10.43  करोड़  रुपये  मूल्य की  0.  45  लाख

 मे०  टन  तीनी  निर्वातकी  है  ।

 चाय  बागान

 2329.  att  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता

 मंत्री यह यह  बताने की  करेंगे  fr  :

 क्या  देशमें  च(य  ब।ग।त  लगने  को  प्रोत्स।हन  दे  रही  और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकर  ने  लगने  के  लिये  कितनी

 सहायता  दी ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ
 :

 at

 चाय  का  ब्रढ़ाने  के  लिये  सरफार  च(य बोर्ड  की  माफंत  चाय  उपजकर्त्ताओं

 को  ऋण  और  इमदाद  के  रुप  में  वित्तीय  प्रदान कर  रही  चाय  विकास  योजन।ओं

 में
 ये शामिलहूँ  :  (1)  gather  इमद।द  योजना  और  (2)  चाय  बागान  वित्त  योजना  जिसके

 c
 चाय  क्षेत्रों  को  रोपण  और  पुनररोंपण  के  लिये  इमद।द  और  ऋण  दिये  जाते हैं  तथा

 (3)  चाय  मशोनरी  तथा  सिचाई  उपस्कर  from  खरीद  ara  जिसके  अन्तर्गत  fra

 पर  खरीद  के  अधार पर  मशीनरी  दी  जाती  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  योजन।ओं के

 अन्तर्गत
 वितरित

 कुल  राशि  निम्नोक्त  प्रकार है  :
 रु०  में  )

 चाय  बागान  फिराये पर
 ag  वित्त  जीर्णोद्धार  खरीद

 योजना  योजनाएं

 10.23  25.26  85.19 1974-75

 1975-76  14,52  28.90  99.77

 1976-77  30.18  34,29  119.  80
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 आर्थिक  Areal Bl Cea HF Sa की  रोकथाम  के  उपाय

 2330.  श्री  उप्रसेन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बत।ने की  कृपा  करेगे  कि  अ।थिक  अपर धों  की

 धाम  के  लिए  र  क्या  अत्य।वश्यक  उपाय  कररही
 है  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  सरकार  ने  तस्करी  और  विदेशी  मद्रा  की

 साजी  को  रोकने  के  निवारक  तथा  sade  तन्त्र  को  सुदृढ़  wen  विदेशी  मृद्रा

 संरक्षण  और  तस्करी  कलप  निवारण  अधिनियम  के  उपबंधों  का

 त्मक  उपयोग  करके  और  उपयकक्‍्तਂ  आर्थिफ  उपाय  करके  तोन-तरफा  हमला  शरू  किया  है  ।

 तस्करों  और  विदेशी  [  तथा  उनके  रिश्तेदारों  और  सहयोगियों  द्वा र  गर

 क।ननी  तौर  से  अजित  की  गई  सम्पत्तियों  के  समपहरण  के  लिये  भी  तस्कर  तथा  बिदेशी

 मुद्रा  छलसाधक  a  1976  के  उपबंधों  को  प्रयोग  किया

 = ट  उन्हें  गैर-का।ननी  तरीकों  से  प्राप्त  frat  गय  लाभों  से  वंचित  किया

 सक

 कुछ  व्यवसायों  के  dae  में  और  कुछ  wet  कारोबार  तथा  व्यवसायों  के  बारे

 में  आय/कुल  बिक्री  की  कुछ  निर्धारित  सीमाओं  से  लेखा  रखने  की  अनिवा'य  व्यवस्था

 धन  बाहर  निकालने  और  उसके  प्रसार  को  रोकने  के  प्रत्यक्ष  कराधान

 संबंधी  क।नन  में  पहले  ही  किय  cae  संशोधनीं  के  अतिरिक्त  अंब  कर  अपवंचन  को  रोकने

 के  गुप्त  एकत्र  जांच  करके  लेखा-बहियों  की  जांच  पड़ताल  फरके  तथा

 तलाशियां  लेकर  एक  समन्वित  प्रयास  किया  जा  tel

 Trade  Centre  Scheme  in  States

 2331.  Shri  Phool  Chand  Verma  :

 Shri  N.  K.  Shejwalkar :

 Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil
 Supplie:

 and  Co-operation  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  had  introduced  a  Trade  Centre  Sc  hi  WEIN, eme  in  some
 States

 (b)  if  so,  the  names  of  the  States  in  which  this  scheme  was  introduced
 and

 (c)  the  progress  made  in  the  implementation  of  this  scheme  in  those  States?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and

 Co-operation  (Shri  K.  Goyal)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  &  (c)  Do  not  arise

 जीवन  बीमा  निगम  के  को  बोनस

 2332.  श्री  बीरेन्द्र  प्रसाद  कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 जीवन
 बीमा  निगम  के  कर्मचरियों  को  बोनस  था  कितु  अ।प।त  स्थिति के

 दौरान  बंद  क कर  fear  और

 fararz  we  उ
 (a)  यदि  al,  तो  सरक।र  BT  नन्ना  we  देने का
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 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :
 और  :  1974  के  समझौते  के  अनसार

 (1-4-1973 से  31-3-1977 तक  )  ग  बीमा  निगम के  तीसरी  और  चौथी  श्रेणियों के

 चारियों  को  बिना  किसी  अधिकतम  सीमा  के  वधिक  dae  के  15  प्रतिशत  की  दर  से  बोनस

 fear  1973-74  और  1974-75  बोनस  fear ar जाना  ।  उन्हें दो  वर्षों  अर्थात्‌

 चुका

 2.  सितम्बर  1975  में  एक  अध्यादेश  जारी  wet  बोनस  की  Hz ay  अधिनियम

 1965  में  जो  संशोधन  फ्रिए गए  थे  उनकें  अनुंस।र  ने  as  fina  कि  लेखा ज

 1974/  1974-75  से  जी  बीमा  निगम  साधारण  बीमा  सहित  गर-प्रतियोगी  सरकार

 क्षेत्र  के  रियों  को  warTEt  अदायगी  कर  ar  तग्रही  अदायगी  की  रनत्म  शन्य  से  दस

 प्रतिशत  तफ  थी  जो  संबद्ध  उद्योग  के  मजदूरी  वित्तीय  परिस्थितियों  और  अन्य  तत्संबंधी

 क्य्यों  पर  निर्भर  थी ।

 3.  परन्तु  जीवन  ata  निगम  के  कर्मचारियों  के  संबंध  में  इन  मागंदर्शी  सिद्धान्तों  का

 अतुसरण  करना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  निगमਂ  और  उसके  कर्मचारियों  के  बीचਂ  बिना  किसी

 अधिकतम  सीमा  के  वार्षिक  वेतन  के  15  प्रतिशत  की  दर  से  बोनस  की  अद।यगो का  एक

 स्थायी  था  ।  इन  रियों  को  सधारण  बीमा  निगम  और  बेकों के

 कमंचा  रियों  के  बराबर  लान  के  लिए  1974 के  समेझौते  के  उपबन्धों  जहांतक  उनका

 सम्बन्ध  बोनस  की  अदयंगी  से  जीवल  बीमा  निगम  में  संशोधन )

 1976  जो  1-4-1976  से  लद्ग  हुअ  के  द्वार  रह  कर  दिया

 4.  यद्यपि  यह  फैसला  fear  war  था  कि  1975-76  के  ag  के  लिए  पात्र  को

 वाधषिक  वेतन  के  4  प्रतिशत की  दर  से  अनुगम्रहो  अदायगों  केर  दी  किन्तु  कम  चारियों  द्वारा

 रकम  लेने  से  इंकार  कर  दिए  नने  के  कारण  एसा  नही ंfear  जा  सका  |

 5.  जीवन  बीमा  निगम  के  तोसरो  और  चौथा  श्रेणियों  के  कमंचापियों  को  दो  यूनियनों
 ने

 उच्चतम  न्यायालय  में  जीवन  बीमा  निगम  में
 1976  की  वेधता

 को  चनौती  दी  चंकि  उच्चतम  में  इस  मामले  की  सुनवाई  रहो  इने

 हालात  में  सरकार  को  फसल  का  इन्तजार

 Export  of  Potatoes

 2333.  Shri  Ram  Lal  Rahi  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil

 Supplies  and  Co-operation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  banned  the  export  of  potatoes  during  February,
 1977  as  a  result  of  which  frustration  is  prevailing  among  the  potato-growers
 and  the  prices  of  the  potatoes  are  showing  downward  trend

 (b)  if  so,  when  Government  propose  to  lift  the  ban  on  potato  exports;  and

 c)  foreign  exchange  earned
 as  the  result  of  export  of  potato  in  1974-75,

 1975-76  and  1976-77?

 The  Mimistér  of  State  in  the  Ministry  of  Commerce  and  Civil
 Supplies

 and  Co-operation  (Shri  Arif  Beg):  (a)  Exports  of  potatoes
 were  banned  in

 February
 1977  in  view  of  the  fact  that  the  domestic  prices  of  potatoes  were

 moving  up  and  the  expectation  of  the  crop  was  not  good.  Even  after  the  ban
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 on  exports  the  prices  continued  to  show  an  upward  trend  and  the  monthly
 index  of  wholesale  prices  have  genérally  been  in  the  post-ban  period  higher
 than  the  prices  prevalent  at  the  time  of  imposition  of  ban.  In  view  of  these
 facts  it  would  not  be  correct  to  say  that  the  imposition  of  ban  on  export  of

 potatoes  in  February  1977  has  resulted  in  a  downward  trend  of  prices  and

 caused  frustration  among  the  potato  growers.

 (b)  The  question  of  lifting  the  ban  on  potato  exports  will  be  considered
 at  appropriate  time  keeping  in  view  the  crop  prospects  availability  and  prices
 as  under

 (c)  Exports  of  potatoes  in  terms  of  value  in  the  relevant  period  have  been

 as  usder  :
 नाना

 Value
 Year  (in  Rs.lakhs)

 1974.75  68  .66

 1975-76  348  17.0

 1976-77  585.15

 चीनी  का  कम  मात्रा  में  निर्यात  करेने  का  निणय

 2334.  श्री  एस०  आर०  कया  वाणिज्य  तया  नागरिक  पूति  और  सहकारिता

 मंत्री  यंह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इस  ae  अपेक्षाकृत  कम  मात्रा  में  चोनी  का  निर्वात  करने  का

 fama  feat  और

 यदिहां,तो  acted  ब्यौरा  क्या  हैऔर  इसके  क्या  कारण

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  आरिफ  :  तथा  :
 1977

 में

 ने  यह  fata  लिया
 था

 कि  वित्तीय
 ag

 1977-78
 के  चीनी  वं  1976-77 में  हुए

 उत्तादन  में  से  विद्यमान  पक्की  वचतबद्धतताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  निर्यात  को  अनुमति  इस

 तरह  से  दी  जाये  ताकि  हानि  कम  से  कम  हो  ।  इस  प्रकार  पुरी  की  जाने  वाली  कुल

 बद्धताएं  मे०  ट्  की  थी  जिनमे ंसे  1,20,000  मे०*  टन  ईरान  के  लिए  और

 25,000  मे ०  टन  अधिक  समुदाय  के  लिएंथी  चालू  वित्तीय  वयं  के  दौरान  राज्य
 व्यापार  निगम  ने  दौरान  निर्वात  के  लिए  संविदा  की  गई  चीनी  की  मात्ना  मैं  से

 10.43  करोड़  रु०  मूल्य  को  0.45  लाख  मे०  टन  चोनी  निर्यात की

 Smuggling  of  valuable  life  saving  medicines

 2336.  Shri  Brij  Bhushan  Tiwari:  Will
 ‘to  state

 the  Minister  of  Finance  be  pleased

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  news  item
 published  in  the  ‘Economic  Times’  dated  29th  Oct
 scale

 ober,  1977  that  there  is  large
 ing,  of  valuable,

 life  saving  medicines  such  as  Prednosolon,  Tetra-
 cycline  ahd  Analgin:  and

 (b)  if  so,  Government’s  reaction  th

 ai



 ‘Written  Answers  December  2,  1977
 -

 The  Minister  of  State  श  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Satish  Agarwal) :
 (a)  Yes  Sir.  There  was  a  press  report  to  this  effect.  However,  the  report
 received  by  the  Government  do  not  indicate  large  scale  smuggling  of  any  of
 these  drugs  in  the  country  recently.

 (b)  Does  not  arise.  However,  the  position  is  being  kept  under  careful
 watch.

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  faaati  मुद्दा  नियंत्रण  अधिनियम  का  उल्लंघन

 2337.  श्री  पी०  के०  कोडियान  क्या  वित्त  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 या  सरकार  विदेशी  मृद्रा-नियंत्रण  अधिनियम  के  उत्लंघन  के
 लिए

 नियों  के  विरुद्ध  कठोर  कार्यवाही  कर  रही  और

 यदि  हां,तोएसी  कितनी  कम्पनियों  के  विरुद्ध  कायं  वाही
 को  गई  है  और  विरुद्ध

 क्या  आरोंप

 चित्त  मंत्री  एच०  *  जब  कभी  किसी  विदेशी  कम्पनी  की  किसी

 शाखा  अथवा  उसकी  भारतीय  सहायक  कम्पनो  द्वारा  विदेशी  मृद्रा  विनियमन  अधिनियम
 के

 उल्लंघन  किये  जाने का  मामला  प्रवर्तन  निदेशालय  की  जानकारी में  आता  है
 तो  उस  मामले

 में

 उक्त  अधिनियम  के  अन्तगंत  को  गई  व्यवस्था  के  अनुसार  कायंवाही  की  जाती  है  ।

 1-11-1974 से  31-10-1977  तक,कें  पिछले [  तीन  वर्षों  के  दौरान  विदेशी

 नियों  की  12  शाखाओं  तथा  विदेशी  कम्पनियो ंकी  6  भारतीय  सहायक  कम्पनियों  को  विदेशी

 मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  उल्लंघन  के  विभिन्न  मामलों
 में

 दोधी  पाया  गया  है  और  उन  पर

 अथंदण्ड  लगाये

 टिप्पणी  :  उक्त  31  माचं  1977  की  स्थिति  के  विदेशी  कम्पनियों  की

 शाखाओं  के  रूप में  भारत  में  कार्य  कर  रही  482  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों
 को

 31  माच

 1976  की  स्थिति  के  भारतीय  सहायक  कम्पनियों
 के  जरिए  भारत  में  काय॑  कर  रही

 no  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  की  सूची  तक  सीमित  यह  सूची  कम्पनी  काय  विभाग

 द्वारा  रखी गई

 Central  Co-operative  College  at  Kota

 2338.  Shri  Chaturbhuj  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies

 and  Co-operation  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  a  Central
 Co-  operative  College  is  being  opened  in  Kota,  Rajas-

 than  to  prepare  trained  officers  for  running  co-operative  societies  in  the  country,

 (b)  the  method  of  teaching  and  main  characteristics  of  the  said  college;  and.

 (c)  the  amount  of  Central  assistance  to  be  provided  therefor  and  when  this

 college  is  likely  to  start  functioning  ?

 ‘The  Minister  ot  State  in  the  Ministry  of  Commerce  and  Civil  Supp

 Co-operation  (Shri  K.  K,  Goyal) :  (a)  No,  Sir.

 (b)  &  (c)  :  Do  not  arise.
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 पाकिस्तान से  कोका  कोला  की  तस्करों

 2339.  श्री  शंकरसिहजी  बाघेला  :

 भी  अनस्त दव  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उन्होंने  18  1977  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  इस

 समाचार  को  देखा  है  कि  भारत में  कोका  कोला  के  बनाये  जाने पर  लगाये  गय  पूर्ण  प्रतिबंध  के

 बादप्रत्य  क  रात  को  पाकिस्तान  से  ट्रकों  द्वारा  कोका  कोला  की  तस्करी  की  जा  रही  और

 इसबारे में  तथ्य  क्या है  और  इस  पर  सरकार  की  क्यो  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  इस  आशय  की  एक

 खबर  थी  ।  सरकार  को  रिपोर्ट  पाकिस्तान  से  भारत  में  कोका-कोला

 को  ऐसी  किसी  तस्करी  का  पता  नहीं  चलता  ।

 प्रश्न  नहीं  क्योंकि  पाकिस्तान  में  कोका-कोला  कौ
 तस्करी  का

 कोई

 मामला  जानकारों  में  नहीं  आया

 सरकारी  उपक्रमों  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  पदों  का  आरक्षण

 2340.  श्री  एस०  डी०  सोमसन्दरम्‌  :  क्या  faa a ar ~  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  उपक्रमों  में  अनुसूचित  जनजाति  तथा

 पिछड़े  वर्गों  के  के  लिए  पदों  के  आरक्षण  के  बारे में  विद्यमान  प्रक्रिया  कया

 (@)  सरकार  के  विभागों  में  प्रचलित  प्रक्रिया  से  इन  ‘STRAT  में  विद्यमान  प्रक्रिया  कितनी
 स भिन्न  Qs  और

 क्या  सरकार  का  विचार  सभो  सरकारों  उपक्रमों  में  बेसी  हो  अनिवायं

 बनाने  का  विचार  है  जेसी  सरकारी  विभागों  में  विद्यमान  है  ?

 निधान वित्त  मंत्री  (att  एच०  एम०  :  मौ  te  MECN  द कि  ov  चचा  में  अनुसुचति

 आदिम  जाति  के  उम्मीदवारों  के  लिए  faq  पदों  के
 आरक्षण  की प्रक्रिया इस

 प्रकार है  :  --

 क

 सीध  WaT  अनुसूचित  अनुसूचित
 जाति  आदिम  जाति

 150/ (i)  अखिल  भारतीय
 स्तर पर  खुली  प्रतियोगी  परीक्षा  द्वारा  49  /0  73%

 सोधी  भर्ती

 (ii)  उपयुक्त  (1)  के  अलावा  अखिल  भारतीय स्तर  पर  सी  धी  168%  73%
 भर्ती

 (iii)  Foy 111  और  के  पदों  के  लिए सोधी  भर्ती  जिसमें  अलग-अलग  राज्यों  में

 स्था  नीय  या  क्षेत्रीय  उम्मीदवारों  को  बुलाया  स्थिति  भिन्न-भिन्न है
 जाना  है
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 पदोन्नति  के  मामले  में  एसे  पद  जिनके  लिएसीधरी  भर्ती  ST ashe  aa
 bed  a  6  63%  से  अधिक

 न

 — (1)  tor  11,  Wate  1४  में  वे  पद  sty  पर  सीमित  विभागोय  प्रतियोगो  परीक्षा
 के  द्वारा  पदोन्नति  की  जाती  है  ।

 (il)  श्रेणी  द  से  श्रेणी  के  निम्नतम  सोपान  या  वग  में  तथा  श्रेणो  11,  111  और
 IV  के  पदों  पर  चथन  दवारा  ।

 (111)  श्रेणी  औरा  के  ऐसे  पद  जिन  पर  वरोयता  के  साथ-साथ  सुयोग्यता
 के

 आधार
 पर  पदोन्नति  की  जाती

 haw सरकार
 या  सरकारो  उद्यमों  को  सेवाओं  में  पिछड़े  दन  रक  उम्मोदवारों  के  लिए

 पदों  का  कोई  आरक्षण  नहीं  है

 और
 :  अभी  भी  आरक्षण  सम्बन्धों  आदेशों  के  मूल  सिद्धान्तों  अर्थात्‌  आ  रक्षित

 सदों  के  प्रतिशत  अदि  के  बारेमें  जो  व्यवस्था  सरकारो  विभागों  में  उसमें  सरकारो  उद्यमों

 द्वारा  कोई  फके  नहीं  किया  गया  है  ।

 fazatt  dat  को  भारत  में  सरका री  उपक्रमों  में  aatt-firerer  के  लिय  तयार  करना

 y
 2341.  शनी  अमर  राय  प्रधान  :  क्या  fea  म  ह  a ्  vl  4a  नता  ने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अपने  देश में  सरकारी  ST HAT  में  fazqr  बैंकों  को  पूजो  निवेश

 करने  के  लिए  तेयार  करने  का  fata  किया  और

 यदि  हां,तो  इसके  क्या  कारण

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  और  (a)  1967  में  आरम्भ  किये  गये

 सामाजिक  नियंत्रण  के  उपायों  के  अंग  के  रूप  विदेशी  ant  से  अपेक्षाकी  जाती  है  कि

 में  अपनी  कुल  जमाओं  के  3.
 =

 प्रतिशत  तर  fazay  निधियां  भारतीय  व्यवसाय  में

 लगायें  इत  अपेक्षा  के  कार्याखियत में  विदेशो  Fat  ने  क्षेत्र  के  कुछ  प्रतिष्ठानों को

 13.  करोड़  रुपये  की  राशि  के  ऋण  विदेशी  मुद्रा  में  दिये  भारत में
 अपने  सामान्य

 परिचालन  के  अंगे
 के

 रूप  विदेशी  ब्य बकों  ने  इस  देशके  सरकारी  क्षेत्र  के
 कुछ  प्रतिष्ठानों

 को  ऋण  सुविधाएं  भी  मंजूर  की  ।  7  विदेशी  बैकों  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र
 के

 20.0  प्रतिष्ठानों

 की  मंजूर  को  गई  इसप्रकार  की  ऋण-सीमाओं  की  राशि  कुल  मिलाकर  42.96  करोड़  रुपये

 Government  Representatives  Visited  Abroad

 2342.  Shri  Rameshwar  Patidar  :  Will  the  Minister  of  Fimance  be  pleased
 ‘to  state  :

 (a)  the  names  of  the  persons  who  went  to  various  countries  abroad  as

 representatives  of  Government  during  the  past  six  months;  and
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 foreign  exchange,  separately?
 (b)  the  amount  of  expenditure  incurred  08  them  in  Indian

 rupee  and  in

 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel):  (a)  &  (b):  The  information
 is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  as  soon  as  possible.

 Setting  up  of  factories  in  Afghanistan

 2343,  Shri  Govind  Verma:  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civik

 Supplies  and  Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  set  up  new  industries  in  Afghanistan;
 and

 (b)  if  so,  the  number  and  the  terms  and  conditions  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and’

 Cooperation  (Shri  Arif  Baig):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 प्रधानमंत्री  हारा  यात्रा  कर  रहे  विमान  का  अपहरण  रोकने  के  लिये  सुरक्षा  उपाय

 2344.  श्री  एम०  अरुणाचलम  :  क्या  qqaa  और  नांगर  विमानन  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  अपहरण  को  अचानक  बड़ती  घटनाओं  और  देश  तथा  प्रधान  मंत्री  के

 हिंत को  ध्यान  मे  रखते  हुए  प्रधानमंत्री  द्वारा  अपनी  यात्रा  के  लिए  वाणिज्यिक  उड़ानों  का  प्रयोग

 करने के  बारे में  विचार  किया  जाएगा  ;

 क्या
 इस  बात

 का
 आश्वासनदिया  जाएगा  कि  उन  विमानों  का  अपहरण  रोकने  के  लिए

 विशेष  सुरक्षा  उपाय  किए  जा  रहे  हूं  जिनमें  प्रधान  मंत्री  यात्रा  करना  चाहते  और

 इस  सम्बन्ध  में  काय  वाही  कौ  जा  रही

 c qydq  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  और  :  प्रधान  war
 जी  को  वणिज्यिक  उड़ानों  द्वारा  उनकी  यात्रा  से  संबद्ध  सुरक्षा  पहलुओं  की  पूरी  जानका re  तथा  यथा

 चित  पुरे  सुरक्षा  उपाय  हमेशा  ही  किये  जात ेहैं  जिनमें  अपहरण  और  तोड़  फोड़  को  रोकने

 के  लिए  एहतियातें  भी  शामिल  हैं  ।

 इस  संबंध  में  किए  जाने  वाले  उपायों
 को  प्रकट  करना  लोकहित में  नहीं  होगा  ।

 ‘qj’  RIA  का  जारी  करना

 2345.  श्री  क ०  राममूर्ति  :  क्या  बित्त  मंत्रो यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  कया  विदेश  यात्ना

 केलिए  फार्म  देने
 के

 बारेमें  दो  गईढील  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार का  विचार

 od  देने  के
 लिए राष्ट्रोयकृत  बैंकों  के  साथ-साथ  उप-डाकघरों  और  शाखा  डाकघरों

 को  प्राधिकृत  करने  का

 वित्त  मंत्री  एच०  एस०  ऐसा  कोई  प्रस्ताव
 इस

 समय  सरकार  के  विचाराधीन

 नहीं
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 इंडियन  ओवरसीज  de  बम्बई  दारा  शोभना  को  दिया  गया  ऋण

 2347.  डा०  बलदेव  प्रकाश  :  क्या  वित्तमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  में  मादूंगा  स्थित  इंडियन  ओवरसीज  बैक  की  तिलंग  Ue  स्थित  शाखा
 ने  वब  1973  में  शो

 मना  टेक्सटा  (eo  को  ऋण  दिया  था  और  यदि  तो  वह  कितना

 इसफम  ने  बेक  को  कितना  ब्याज  अदा  और

 यदि  बंक  को  ब्याज  नहीं  दिया  गया  तो
 उसको  बकाया  राशि  कितनी है  और

 £-आ  के  FUT  ह

 वित्त  मंत्री  (st  एच०  एम०  :  इण्डियन  ओवरसीज  तिलंग  माटंगा
 बम्ब  द्वारा  वयं  1973  में  शोभना  टे  टाइल्स  को  निम्नलिखित  ऋण  सुविधाय  उपलब्ध

 करायी  गयो  थी

 इनलंड  लिखित  मांग  बिल  खरोद  11.50  लाख  रुपय

 a  इनलेंड  लिखित  मोयादो  बिलख  2.0  50  लाख  रुपय

 e  2.00  लाख  रुपय महत्वपूणਂ  नकद  ऋण

 अस्थायों  ओवरड्राफ्ट  क  e  च्  0.50  लाख  रुपय

 e  e  0.75  लाख  रुपय महत्वपुण  ऋण

 बक  ने  सुचित  किया  हैकि  देय  ब्याज  को  छोड़कर  इस  समय का  बकाया  3.  32  लाख

 रुपय है  ।

 फर्म  द्वारा  बेक  को  30-6-1974  तक  दिया  गया  ब्याज  2.55  लाख  रुपय  है
 ।

 फर्म  ने
 बक  को  31-10-1977  TH  ब्याज  के  बकाया  के  2.  36  लाख  रुपय  की

 अदायगो  नहीं की  यह  पता  चला  हैकि  फर्म  का  कारोबार  कुप्रबन्ध  से  उत्पन्न  वित्तीय

 नाइयों  के  कारण  स्थगित  रहा  है  ने  सुचित  fear
 है

 कि  वहू  अपनी  राशियों  कौ

 सुली  के  लिए  मुकदमा  दायर  क  की  कारवाई  कर  रहा  है  ।

 RAL र  taza  को  fea  गय  gra  बेक  ऋण  फको  जांच  करने  के  लिय  समिति  का  गठन

 2348.  श्री  सुरेन्द्र  विक्रम  :  ax  वित्त  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृप  फरेंगे  फि

 क्या  सरफार  ने  सेन्ट्रल  बैंक  द्वारा  कोहनूर  मिल्स  को  अ।पात  स्थिति  के  दौर।न  दिए

 गए  ऋण  की  जांच  फरने  के  लिए  कोई  समिति  बन ई
 और

 तो  उक्त  समिति  के  कौन-कोन  सदस्य  हे  और  उसके  विदेश  पद  क्या यदि

 ह
 ?

 सरकार  ने  सेंटल  बेक  आफ  इंडिया faa  मंत्री  एच०  एम०
 और

 द्वारा  कोहिनूर  face  कम्पनी  लिमिटेड  को
 दी  गई  ऋण  सुविधाओं  को  जांच  करने  के  लिये

 नियंत्रक  और  महा  लेखा  नई  दिल्‍ली  के  कार्यालय  के  निदेशक  श्री  डो०  एन०  घोष  के

 ई  '
 के  असाधारण  राजपत्न  मे ं30 अधीन  एक-सदस्यीय  समिति  नियुक्त  की  है
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 लिखित  उत्तर 11  1899  (a)

 1977  को  प्रकाशित  संकल्प  की  प्रति  2  जिसमें  faa  की  घोषणा की  गई  है  और

 उसके  विचारनिय  विवय  दिये  गये  (dare  में  रखा  गया
 दे

 खिय  संख्या  एल०  दो ०  1243/77]

 भारतोय  राजस्व-सेवा  के  अधिकारों

 2349.  श्री  sata  सुन्दर  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  राजस्व  सेवाਂ  के  जो  अधिकारी  इस  समय  भारत  सरकार  के  विभिन्न

 मंत्रालयों  विभागों  सरक।री  उपक्रमों  स्थानीय  निकायों  दिल्‍ली  नगर  निगम  में  प्रतिनियुक्ति  पर  है

 उनके  नाम  और  पदन।म  हैं  और  उनकी  प्रतिनियुक्ति  की  अवधि  क्या  है

 इन  अधिकरियों  में  से  फ़िन-वितन  को  प्रतिनियुक्ति  देने  वाले  कार्यालयों  में  पदोन्नतियां

 मिल गई  उन्हें  किस-किस  पद  पर  पदोन्नति  मिली  हैं  उन  पदों  के  वेतन  क्या  है

 क्याएऐसे  अधिकारियों  की  पदोन्नतियों  और  अवधि-विस्तार  पर  अपनी  सहमति  देते

 समय  उनका  मत्रालत  इस  बात  का  ध्यान  waar  है  कि  विभिन्न  सेवाओं  में  ऐसे  अधिक  Feat

 से  जो  वरि  ग्न  क्त  उन्हें  पदोन्नति  के  ममने में  केवन  इसलिए  हानि  न  उठानी  पडे  कि

 वे  प्रति  नियक्ति  पर  नहों  है  और

 gat  से  फिन-फित  अधिकारियों  को  अवधि  ्रति  नियुक्ती  वाले  विभागों  में  उनकी  उच्च

 पदों  पर  पदोन्नति  के  बाद  बड़ाई  गई  है  और  किकती-कितनी  अवधि  के

 वित  मंत्रो  (At  एच०  एम०  :  राजत्व  सेवा  (  के  अधिकारियों के

 सम्बन्ध  में  सुचना  एकत्न  की  रहा  है  और  सदन  पर  रखਂ  दी  जायगी ।

 area  सोमा  शल्क  तथा  Bala  उत्पादन  शुल्क  सेत्रा  के  अधिकारियों  के  सम्बव्ध  में

 सुचना  नीचे  प्रस्तुत

 भारतीय  सीमा  शुल्क  तवा  केन्द्रोय  उत।दव  शुल्क  सेवा  के  उत  अधिकारियों  की
 बल

 एक
 सुची

 संलग्न  है  जो  राजस्व  विभाग  से  बाहर  सवपबाह्य  पदों  पर  फाये  फर  रहे  ह  ।

 [ware  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  so  1246/77]

 aaa  में  शमिल  किये  गये  कवन  दो  अधिकारियों  को  प्रतिनियक्ति  देने  वाले

 विभागों  में  पदोन्नतियां  मिली  उन  के  बारे  में  विवरण  नीचे  दिया  गया है
 :--

 (i)  श्रीअर०  सी०  मिश्र  को  14-10-1973  को  कामिक  विभाग  में  संयक्त  सचिव  के

 रुप  में  प्रतिनियुक्ति  पर  भेजा  गया  और  उन्हें  सितम्बर  1976  रो  उसी

 विभाग  में  अपर  सचिव  के  रूप  में  नियुक्त  किया  गया है  ।  अपर  सचिव  के  पद  से

 सम्बद्ध  बतन  3000.00  प्रति  मास  है

 (11)  श्री  एम०  जो०  थिर  टेरिफ  और  व्यापार  के  समान्य  करार  में

 अगस्त  1964  में  प्रतिनियुक्ति  पर  गये  टेरिफ  और  व्यापार के के  सामान्य  करार  के

 उप  महू  निदेशक  के  जिस  पद  पर  श्री मधूर  अ।जकल  काय  कर  रह ेहैं  उस
 पद

 से

 ardg-dda  के  Te  में  कोई  सुचना  उपलब्ध  नहों  है  ।

 47



 Written  Answers  Agrahayana  11,  1899  (Saka):
 _.

 प्रतिनियुक्नि  से  संबंधित  पदों  के
 लिए  अधिकारियों  का  संवर्ग  प्राधिकारी

 द्वारा  भेजे  गये  योग्य  तथा  इच्छुक  अधिकारियों  के  पेनल  में  से  प्रतिनियुक्ति  देने  वाले

 लय  के  प्राधिकारियों  द्वारा
 किया  जाता  है

 ।  प्रतिनियुक्ति  देने  वाले  कार्यालय
 में

 प्रति  नियुक्ति

 पर  गये  अधिकारी  के  किसी  उच्च  पद  पर  पदोन्नत  किये  जाने  के  क।रण  मूल  संवर्ग  के  अन्य

 कारियों  की  पदोन्नति  के  सम्भाव्य  अवसरों  पर  कोई  असर  नहां  पड़ता  ।  जब  प्रतिनियुक्ति  पर

 गया  रो  मूल  संवर्ग  में  वापस  आता  है  तो  उसे  संवर्ग  में  अपनी  वरिष्ठता  की  स्थिति

 के  अनुसार  अपना  स्थान  लेना  होता  है  और  Tar  करते  समय  उन  पदोन्नतियों को  कोई  महत्व  नहों

 दिया  जाता  जो  उसे  प्रतिनियुक्ति  देने  विभाग  में  दी  गई  हो  ।

 टैरिफ  और  व्यापर  के  सामान्य  करार  FA  एम०  जी०  माथुर  के  कार्याकाल  की

 अवधि  क  31-12-1980  तक  बढ़ा  दिया गया  है

 हैदराबाद  हवाई  अड्डे  की  सीमा  लाल्क ्  aag  अड्ड  के  रुप  में  मान्यता

 2350.  श्री  जी०  एस०  रेड्डी :  क्या  चित्ति  मंत्नी यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  कुछ  वस्तुओं  के  निर्यात  के  लिए  हैदराबाद  हवाई  अड्ड  की  सीमा
 शुल्क  हवाई

 अड्डे  के  रुप  में  मान्यता  दी  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 चित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  waar  :  और  :  नीचे
 निर्दिष्ट  निर्यात

 माल के  लदान  के  प्रयोजन  के  हैदराबादਂ  स्थित  विमान-पत्तन  दिनांक  26

 1977 की  अधिसूचना  सं०  शु०  द्वारा  सीमा-शुल्क  विमान-पत्तन  के  रुप
 में  नियत

 किय  गय  है  :--

 सब्जियां (1)  ताजी

 (ii)  फल

 (iii)  प्रसंस्कृत  खाद्य

 (iv)  कुक्कुट  एवं  कुक्कुट  उत्पाद

 (४)  मांस  एवं  मांस  जिसमें  जीवितਂ
 पशु

 भी  शामिल
 हू

 (vi)  एवं  wa  उत्पाद

 (vii)  हैडलूम

 (viii)
 तैयार  वस्त्र

 (ix)  हस्तकला  वस्तुएं

 (x)  र्स  aq

 (xi)  इंजीनियरी

 (xii)  काच  और  कांच  का  सामान  |
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 1977
 विा

 भारत  के  असाधारण  उपधारा  में  26
 ART,

 1977  में  प्रकाशना  थ
 भारते  सरकार

 faa  मंत्रालय

 (crerea

 नई  दिनांक  26  1977

 अधिसूचना

 सीमा  शुल्क

 का०  Ho  737  (Ho)  केन्द्रीय  सीमाशुत्क  1962  52)

 की  धारा  7  के  खण्ड  द्वारा  प्रदत्त  शक्तियों  का  प्रयोग  करते  नीचे  विनिदिष्ट  निर्वात  माल

 के  लदान  के  प्रयोजन  के  हैदराबादਂ  स्थित  विमान  पत्तन  जव  ऐसे  माल को  उक्त

 शुल्क  विमान  पतन  से  बाहर  भेजा  सीमा  शुल्क  विमान-पत्तन के  रुप  में  नियत  करती

 अर्थात स  :--

 (i)  सब्जियां

 (ii)  ताजे  फल

 (11)  प्रसंक्त  खाद्य

 (iv)  कुक्कुट  एवं  कुक्कुट  उत्पाद

 (४)  मांस  एवं  मांस  उत्पाद  जिसके  अंतगंत  लीवीत  पशु  भी  है

 (vi)  एवं  उत्पाद

 (vii)  हैण्डलूम

 (viii)  तेयार  वस्त्र

 (ix)  हस्ताकला  वस्तुएं

 (x)  रसायन

 (xi)  इंजीनियरी

 (xii)  और  कांच  का  सामान

 एन०  PUTT

 अबर  afaa,  भारत  सरकार

 atfizo  सं०  ft  फा०  स०  481/49/77  सी०

 सिंडिकेट  बेक का  राष्ट्रीयकरण

 2351.  श्री  एस०  ननजेश  गौडा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  सिंडिकेट  बैक  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  मुआवजे की  जितनी  राशि  का  भू  गतान

 किया  गया  और  किसे  भुगताने  किया  गया

 (a)  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  fafeaz  बैक  के  कौन-कौन  चेयरमन  और

 (7)  कया  बैक  Bada  चेयरमेन  श्री  के०  Fo  पाईका  oF  zea a  RS!  द्  केन्द्रीय  उद्योग  मंत्री

 से  सम्बन्ध  है  ?
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 वित्त  संत्री  एच०  एम०  :  19  1969  को  सिंडी केट  बैक  लिमिटेड  को
 प्रतिष्ठान  को  ह तदनुरूप चके  नये  बैक  अर्थात्‌  सिंडीकेट  बैंक  को  बेकिंग  क  म्पनी  का
 अधिग्रहण  ओर  1970  की  राओं  3  और  4  के  अधीन  अंतरित  और
 विहित  कर  faqr  गाय  अधिनियम  का  धारा  के  अन @  सार  क्षतिपूर्ति  के  रुप में  360

 लाख  रुपय  बैंक  लिमिटेड  को  दिये  गये

 (1)  श्री  दी ०: ए०
 ए०

 to  भूतपूर्व  da  के  अभिरक्षक

 (2)  शी  के०
 के०  fo  वर्तमान  अध्यक्ष  और  प्रबन्ध  निदेशक

 हां  ॥

 दिल्‍ली  भुवनेश्वर  के  लिये  सीधी  बोइंग  सेवा

 2352.
 भी  सरत  कार  :

 ‘tt  गणनाथ  प्रधान  :

 क्या  पयंटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  से  भुवनेश्वर  के  लिए  सीधी  बोइंग  सेवा  की  आवश्यकता  के  होते  हुए  भी  यह
 सेवा  किस  कारण  से  प्रारम्भ  नहीं  को  जा  रहो  है  ;  और

 इसे  कब  तक  लागू  feat  जायेगा  ;

 इस  समय चल  रही  दूसरो  उड़ान  रद्द  करन ेके  क्या  कारण  हैं  जिससे  विशिष्ट  व्यक्तियों

 बर  weal  को  बहुत  दिक्कतें  हो  रही  है  ?

 qqeq  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  और  संभावित

 यातायात  के  बहुत  कम  होने  के  कारण  दिल्‍ली  और  भुवनेश्वर  के  बोच  सोधी  बोइंग  आधिक  दृष्टि

 से  व्यवहायं  नहीं  है  ।  इंडियन  एयरलाइन्स  की  निकट  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  सेवा  परिचालित

 करने  की  कोई  योजना  नहीं है  ।

 विमान  सेवा  आइसी  271/272  )  जो  सप्ताह  में  चार

 बारपरिचालन  कर  रही  थी  रोक  देनी  क्योंकि  एक  और  विमान  एक  महत्वपूर्ण  निरीक्षण

 के  लिये  सेवा से  ger  लेना  था  ।

 उड़ीसा में  पर्यटक  लॉज और  होटल

 2353.  श्री  जेना  क्या  qiyza ate ATTC और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  पयंटन  विक्रास  निगम  राज्य  की  विशाल  श पयटन  सम्भाव्यता  का  उपयोग  करने  के  लिए

 अधिक  संख्या  में  पयं  टक  लाजों  और  होटलों  का  निर्माण
 करने

 में  क्यों  गम्भीर  रूप  से  रूचि  नहीं  ले  रहा

 qua  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौ  fare)  ¢  उड़ी सा  राज्य  को  पयंटन  सम्भावनाओं

 को  दृष्टि  में  रखते  हुए  भारत  पयंटन  विकास  निगम  पहले  ही  40  लाख  रूपये  को  अनुमानित  लागत  से

 भुवनेश्वर  के  यात्री-लाज  का  24  कमरों  वाला  एक  और  ब्लाक  बना  कर  विस्तार  कर  रहा  निधियों

 बनाने  की  भी  योजना  है  |

 को  उपलब्धता  तथा  व्यवहायेता  अध्ययन  के  संतोषप्रद  होने  की  स्थिति  में  निगम  की  पुरी  में  एक
 होटल
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 है की |  1899  (es)  लिखित  उत्तर

 ATTA  विमान  परिचारिकाओं  की  सेवा  निवत्ति

 2354.  att  यादवेन्द्र  दत्त  :  क्या  at  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बंताने की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  एयर  इण्डिया  में  काम  करने  वालो  भा  रतोय  विमान  परिचारिकाओं  और

 विमान  परिचारिकाओं  के  विवाह  के  मामले  में  एयर  इण्डिया
 भेदभाव

 करता

 क्या  भारतीय  विमान  परिचारिकाएं  यदि  वे  विवाह  तो  तुरन्त  सेवा-निवृत्त

 कर  दो  जाता हूं  जब  को  रोगीय  विमान  परिचारिकाओं  को  सेवानिवृत्त  नहीं  किया  जाता  और  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण  और

 परिचारिकाओं  को  30  aa  को  आय  पर  सेवानिवृत्त  कर  दिया  जता  हैं  जबकी

 उसका  फ्लाइट  पस  पुरूष  साथो  58  वष  को  आयु  पर  होता  है  और  यदि  तो  क्यों

 पयटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  ।
 और  ।  एयर  इंण्डिया

 केमेंचारी  सेवा  विनियमों  के  अनुसार  विमान  परिचारिकाएं  शादी  हो  अथवा  35  साल  की  आयु

 हो  जाने  पर  हो  जाती  ate a. Q)  परन्तु  यदि  ये  मेडीकल  आधार  पर  स्वस्थ  होतो हैं
 तो  उन्हे

 चालीस  साल  की  आय  तक  एक  एक  साल  करके  सेवाकाल  की  वृद्धि  प्रदान  की  जा  सकती  है  ।

 परन्तु  1975 में  पा  रित  किये  गय  स्वातीय  सरका  रो  कानूने  के  कारण  एयर  इण्डिया  को  अब  यूरूपोय

 fart  को  शादो  हो  जाने  के  बाद  भो  सेवा  में  बने  रहने  को  अनुमति  देनी

 Tsai  थे  किनुत  कारपोरेशन को  इन  विमान  परिचारिकाओं को  war  से  निवृत्त होनें  के
 लिए

 मजबूर  करने  अबवा  उनको  सेवाओं  को  AACA  करने  को  अनुमति  नहीं  देते  |

 हां  विमान  परिचारिका  का  काय  एक  बड़ा  श्रम  साध्य  काय  है  क्योंकि  वह  केबिन  सें

 यात्रियों  को  सेवा
 का  मुख्य  भार  वहुत  करतो  है  और  उत  को  तुलना  किसो  भो  अन्य  उद्योग  में  किसी

 भी

 we  3TITNF  से  नहों  को  जा  सकता  ।  इसके  अ  विन  परिचारिकाएं  सामान्यता  30  वध  को  आसू

 तक  उडेवने  डी  रा  दा  कर  जेता  सेना-निवत्ति को  आय  निर्धारित  करते  समय  इन  सभी

 पहलओं  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 खाद्य  तलों  और  दालों  के  लिप  भी  दोहरी  मलय  नीति  लाग  करने  का  प्रस्ताव

 2355.  श्री  एस०  Sto  मुठुगप्यत  :  क्या  वाणिज्य  तया  नागरिक  और  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 €:  का  पटकार  क  विवार  खा श  ७ तेजो  ओर  दालों  के  संबंध  में  भो  Ts  मूल्य  नोती  लागू

 करने का  और

 यंदि  at,  तो  तत्सम्बंधो  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  और  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कमार

 जो  इस  समय  एव  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधोन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
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 दक्षिण  भारत  में  अन्तर्राष्ट्रीय  पयंटन  में  बुद्धि  के  लिये  प्रयास

 2356.
 भी  ato

 जाफर  शरीफ  :  कया  पयंटन  और  नागर  विमानन मंत्री  यह  बता  ने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  दक्षिण  भारत  में  जितने  पयंटक  आने  उससे कम  आ  रहे  और

 यदि  तो  दक्षिण  भारत  में  अन्तर  ष्ट्रिय  प  टन  को  बढावा देने  के  लिए  सरकार  ने

 कया  प्रयास  किय  हूं  अथवा  करना  चाहती  है
 ?

 quer  और  नागर  fama  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  जी  नही ं।

 नग  r प्रश्न  नहीं  उठता  ।  फिर  भी
 ,

 अपने  पयंटक  आकपषंणों  को  विविधता  प्रदान  करने  तथा  ज ट्

 तक  संभव  हो  अंतरराष्ट्रीय  पयंटक  यातायात  को  पुरे  देश  में  समान  रूप  से  फैला  देने  के  उद्देश्य

 पयटन  विभाग  ने  एयर  इडिया,इंडियन  एयरला  faq  एजेंसियों  तथा  होटलियरों  के  साथ  समन्वय

 केय  टर  के  नाम  से  एक  सात  दिन  का  दक्षिण  भारत  TRH  टर  आयोजित  किया  था  |

 हाल  हो  में  पयटन  विभाग  ने  इस  क्षत्र  के  आकष  णों  का  प्रचार  करने  के  लिए  एजेंसियों  के  समन्वय

 से  एक  SezTAa7  साउथ  इंडिया  ''  काय  क्रम  भी  परिचालित  किया  था  ।  इन  दोनों  काय  क्रमों  से  ati §

 भारत  के  लिय  पयटक  यातायात  को  बढावा  देने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 Representation  of  Adivasis  in  the  Tea  Management

 2357.  Shri  Pius  Tirkey  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil

 Supplies  and  Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  in  accordance  with  ‘the  Notification  (Tea  Control)  dated  21st

 September,  1977,  issued  under  the  Tea  Act,  Government  are  ensuring  for  the

 adivasi  workers  of  the  tea  gardens  who  constitute  99  per  cent  of  the  working
 force,  due  representation  and  proper  operational  training  and  whether  the  adi-
 vasis,  besides  working  as  labourers,  can  also  hope  to  get  representation  in  the

 Tea  Control  Board  and  all  its  branches  and  jbe  entitled  to  participate  in  the

 management

 (b)  'the  number  of  tribals  appointed  to  the  managerial  or  other  equivalent
 posts;

 (c)  the  number  of  tribals  and  among  the  grocers  in  the  tea:

 gardens;  and

 (6)  whether  the  Central  Government  will  take  over  the  responsibility  of

 providing  education  and  training  to  the  workers  in  the  tea  gardens,  all  of

 ment?
 whom  are  Hindi  speaking,  instead  of  leaving  the  matter  to  the  State  Govern-

 The  Minister  of  State  in  the  of  Commerce  and  Supplies
 and  Co-operation  (Shri  Arif  Baig)  (8)  The  Notification  (Tea  Control)  dated
 2ist  September,  1977  relate  to  revision  of  rules  regarding  recruitment  and

 conditions  of  service  of  officers  of  the  Tea  Board  appointed  by  Government.

 Operational  training  and  promotion  of  adivasi  workers  to  management  cadres
 in  the  tea  industry is

 a  responsibility  of  the  industry.  So  far  as  representation
 on  the  Tea  Board  is  concerned,  the  of  thirty  members  other
 than  Chairman  representing  different  interests,  Members  representing  different
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 interests  are  appointed  by  Government’to  the  Tea  Board.  Though  there  is
 no  separate  representation  for  adivasSis  as  such,  due  representation  for  adivasis
 can  be  given  as  and  when  considered  necessary.  As  for  employment  under
 the  Tea  Board,  the  Board  is  following  Government  instructions  in  the  matter
 of  recruitment,  promotion  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes.

 (b)  &  (c):  Information  is  not  available  with  the  Tea  Board.

 (d)  Education  and  training  of  workers  is  mainly  the  responsibility  of  the
 concerned.  Nevertheless  Tea  Board State  Governments  and  the  employers

 provides  supplemental  assistance  for  education  of  wards  of  tea  garden  workers

 by  granting  stipends  and  financial  grants  to  educational  institutions  for  cons+
 truction  of  hostels  and  school/college  buildings,  provision  of  specialised  medi-

 cal  treatment  facilities.  Total  expenditure  on  this  account  by  Tea  Board  is

 about  Rs.  6  lakhs  per  annum.

 बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  की  गतिविधियों  पर  रोक  लगाने  के  लिए  कार्यवाही

 *
 2358. श्री  के०  लक्कप्पा :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 देशमें  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  गतिविधियों  पर  रोक  लगाने  के  लिए  अभी  हाल  के  महीनों

 में  क्या  निश्चित  उपाय  किये  गय  और

 जिन  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  को  गतिविधियों  पर  रोक  लगाई  गई  वे  किन  किन  विशिष्ट

 वस्तुओं  का  उत्पादन  या  व्यापार  करती  है  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एस०  :  और  :  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  नए  निदेशों  के

 संबंध  में  सरकार  की  नीती  चयनात्मक है  ।  इसके  लिए  उच्च  प्रौद्योगिकी  क्षेत्रोया  निर्यात-प्रधान  उद्यो मों

 में  अनुमति  दो  जातो  है  ।  पहले  से  कारबार  कर  रहे  कंपनियों  के  मामलों  में  , विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधि

 नियम  के  उपबंध  कड़ाई  से  लागू  किए  जाते  हैं  ।  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  प्राथमिकता -

 भिन्न  क्षेत्रों  में  कारबा र  करने  वा  लौ  कपनियों  से  यह  अपेक्षा  को  गई  है  व ेअनिव।सी  शेय  Ca  रिता  को  घटा

 कर  40  प्रतिशत  तक  ले  आएं  और  जब  तक  कि  वे  एसा  नहीं  कर  उन्हें  अपनो  गतिविधियों  को  बढ़ाने

 की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।

 Amount  Deposited  in  Nationalised
 Banks  by  Foreign  Citizens  of

 Indian

 2359.  Shri  0.  P,  Tyagi:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  of  foreign  exchange  sent  by  Indians  residing  abroad  or
 foreign  citizens  of  Indian  origin  to  their  relatives  during  last  year;  and

 (b)  the  amount  deposited  in  Nationalised  Banks  of  India  so  far  by  foreign
 citizens  of  Indian  origin  in  pursuance  of  the  new  policy  of  the  Indian  banks?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  M.  Patel):  (2)  According  to  the  records
 of  the  Reserve  Bank,  the  total  amount  of  non-export  inward  remittances  dur-
 ing  the  calender  year  1976  comes  to  Rs.  1514.86  crores:  ‘This  amount  repre-
 sents  gross  non-export  receipts  which  include  all  kinds  of  receipts  such  ag  air-
 lines  receipts,  shipping  receipts,  irlsurance  receipts,  dividend  réceipts,  tourism
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 receipts  etc.,  besides  the  four  heads  of  receipts  relevant  to  the  term

 remittancesਂ  namely,

 (i)  family  maintenance

 (ii)  savings  of  non-residents

 (ili)  migrants’  transfers  and

 (iv)  money-order  receipts.

 Since  the  Indian  banks  are  not
 required

 to  furnish  details  to  RBI  of  inward
 remittances  where  individual  remittance  is  less  than  Rs.  t,00,00  in  value,  it  is
 not  feasible  to  give  the  break-up  of  figures  of  inward  remittances  made  to

 felatives  or  for  other  purposes.

 (b)  Presumably  the  hon’ble  Member  is  referring  to  the  scheme

 Currency  Non-Resident  which  was  introduced  with  effect  from  the
 1st  November,  1975.  If  so,  the  amounts  deposited  under  these  accounts  are
 £  5,196,500  and  $  111,448,000  for  the  period  from  151  November,  1975  to  315

 October,  1977.  These  figures.  relate  to  deposits  made  in  all  banks  and  not

 only  nationalised  banks,  both:  by  Indian  residents  abroad  and  foreign  citizens
 of  Indian  origin.

 एक  यूनिट  से  दूसरी  यूनिट  म॑  पूजी  लगाना

 *  25360.  श्रीमती  अहिल्या  पी  ०  रांगनकर

 श्री  दीनन  भटटाचाय  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने को  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  Far  सरकार  को  पता  है  कि  अधिक  लाभ  कमाने  के  लिए  कुछ  यूनिटों  से  अन्य

 यूनिटों  में  विशेषकर  एक  राज्य
 से  राज्य में  पूंजी  लगाई  जाती  है  जिससे  बड़े  औदयोशिक  गुहों

 और  उद्योगपतियों  दूवारा  जानबूझकर  एक  उद्योग  को  संकटग्रस्त  बनाया  जाता  है  ;

 सरकार  संकटग्रस्त  यूनिटों  के  विलय  के  प्रश्न  पर  अध्ययन  कब  करना  चाहती  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  इस  बारे  में  क्या  उपाय  ?

 वित्त  संत्री  एच०  एम०  :  (#)  तथा  :  सरकार को  किसी  भी  एसे  मामले

 का  पता  नहीं हैं  जिसमें  किसी  औद्योगिक  एक  से  इस  प्रकारपूंजी  निकाली  गई  हो  और  जिसके  कारण

 वह  एक  संकटग्रस्त हो  गया  हो  ।  जहां  तक  उद्योग
 धन्धों  को  संकटग्रस्तता  का  सम्बन्ध

 इस  समस्या  पर  कछ  समय  से  विचार  कर  रही  है  ।  संकटग्रस्त  किन्तु  संभावित  जी  वन  क्षमता  रखने  वाले

 एककों  को  फिर  से  जीवित  करने  के  लिए  विचाराधीन  रखे  गए  उपायों  में  से  एक  उपाय  यह  भी  था  कि

 ऐसे  एककों  का  प्रबंध  स्वस्थ  एककों  के  द्वारा  संभाल  लिया  जाना  चाहिए  ।  इसो  के  अनुसार  पिछ ले

 बजट  में  कुछ  रियायतें  दो  गई  है
 है

 जितसे  संकटग्रस्त  एककों  का  स्वस्थ  एककों  के  साथ
 विलय

 आसान

 हो  जाएगा  ॥

 सारतीय
 रिज  ae  द्वारा  समन्वित  ग्राम  विकास  योजना  क  लिए  दिया

 गया  सुझाव

 *2361.  श्री  प्रसन्नभाई  महता :  कया  वित्त
 मंत्री

 यह
 बताने  को  कपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  ग्रामीण  AYMICIT  के  कृषक  और  गेर-कषक  क्षत्रों  के  बीच  आस्तियों  के  वितरण  में

 असमानताओं  को  कम  करने  के  far  भारतीय  रिज  बैक  ने  केंद्र  दूवा रा  स्मान्वित  ग्राम
 विकास

 थोजना  बनाये  जाने  का  सुझाव  दिया  है  ;
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 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  भारतीय  ford  बेक  की  इस  सिफारिश  पर  विचार  किया

 ;  और

 भारतीय  रिजर्व  बैक  की  प्रस्तावित  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  ह
 ,?

 वित्त  मंत्री  एच०  एस०  :  भारतीय  fis  बैंक  ने  असमा  नताओं  को  दूर
 क  रने

 के  उद्देश्य  से,|  ग्राम  विकास  के  लिए  एक  समन्वित  आयोजना तैयार  करने  के  संबंध  में  भारत  सरका
 र

 को  कोई  विशेष  सुझाव  नहीं  दिए  है

 ।  ७५  बैक  स्टाफ  के  सामायिक पत्र
 1977

 2  संख्या  1)  में  घरानो]|की  आस्तियों का
 1961-717  (Tet  आफ  एसेट्स  आफ

 रूरल  1961-71)  MaeT  से  प्रकाशित  हस्ताक्षरित लेख  में
 इस  पहलु  के  संबंध में

 उल्लेख  कियां  गया  था  |

 और  :  य  प्रश्न  पदा  नहीं  होते  ।

 BH RAT  निर्वात  निगम  द्वारा  सेवा  शतक  लिया  जाना

 2362.  श्री  मोतीभाई  आर०  चौधरी :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  कोका  कोला  नियति  निगम
 Aad,  1972  में  डनमाकं  को  निर्यात  के  लिए

 10  लाख  रुपए  के  निर्यात के  बदल  लगभग  15  लाख  .60  हजार  का  निर्यात  सेवा  शुल्क  वसूल

 किया

 आय  कर  विभाग  ने
 किस  आधार  पर  ए  से  व्यय  को  कर  के  लिए  छुटप्राप्त  माना

 था
 और

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  कोई  ard  वाही  करने  का  है  यदि  नहीं
 ? तो  इसके  क्या  कारण है

 कोका  .  निर्यात  .  कर वित्त  मंत्री  एच०  एम०  '  पटेल

 निर्धारण  वष  1972-73  से  सम्बद्ध  लेखा  aq  1971  में  '  डनमाक  को  कुल  32.48

 लाख  रुपए  का  निर्यात  गया  जबकि  उस  aq  saa  '  से  केवल  10,01  लाख

 रुपए  को  वसली  णष  राशि  को  बसूली  1972  में  को  गई  लेखा  बप  1971
 में

 मांगे

 गये  सेवा  प्रभार को  राशि  15.32  लाख  रुपए  थी  |  इनमें  लेखा  ay  1970  के

 निर्यात  सेवा  प्रभार
 भी  शामिल  थे  जब  डेनमाकਂ  को  10.67  लाख  रुपए  के  मूल्य  का  निर्यात  हुआ

 था  ।  चूंकि  उक्त  निर्यात  ae  1970  के  अंत  में  हुआ  था  इसलिए उस  ag  किसी  निर्यात  सेवा  प्रभार

 को  मांग  नहीं  की  गई  ।  अतः  यह  कहना  ठोक  नहीं  है  कि  लेखा  ag  1971 में  मांगे  गये

 15.  32  लाख  रुपए के  सेवा  प्रभारों  का  संबंध  केवल  10.01  लाख  रुपए के  निर्यात  से  है ं।

 आयकर  1961  की  धारा  37  (1)  के  किसी  बिदेशी  कंपनी

 की  भारतीय  शाखा  के  निर्यात  कार्यों  के  संबंध  मे  खच  किए  गय  प्रभारो  कर  योग्य  आय

 का  हिसाब  लगाने  के  प्रयोजनाथ  छट  प्राप्त  करने  योग्य  होते

 यह  सवाल  पदा  नहीं  होता  ।

 डऊ
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 re

 पयंटकों  को
 सुविधाएं  और

 जनता  होटलों  का  बोला  जाना

 2363.  श्री  के०
 प्रधानी :

 ce que?  और  नागर  मंती  यह  बताने
 की  कृपा  करेंग  कि

 क्या यह  सच  है
 कि  राज्यों  में  प्यंटकों  को  सुविधाएं  दने  और  होटल

 खोलने  के  बार  में  हाल  ही  में  राज्यों  के  मंत्रीयों  का  सम्मेलन  हुआ  था  ;  और

 यदि  तो  जिन  बातों  पर  चर्चा  हुई  थी  उनका  ब्यौरा  कया  है  और  क्या  निर्णय  लिये
 गये  ?'

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  और  :  31

 1977  को  नई  दिल्‍ली  में  राज्यों  के  पर्यटन  मंत्रियों  का  एक  सम्मेलन  हुआ  था ॥  इससे

 पहले  मंत्री  स्तर  की  बैठक  के  लिए  भूमिका  तेयार  करने  के  लिए  राज्य  ACHITY  के  Uyen  विभागों

 के  सचिवों/निदेशकों  का  एक  एक-दिवसीय  सम्मेलन  भी  हुआ  था  सब  की  सहमति  से  कोई

 एसे  fata  लिए  जो  dea  सबंधी  राष्ट्रीय  नीति  निर्धारित  करने  में  महत्वपूर्ण  भूमिका
 अदा  कर  सकते  है  ।

 ey  मंत्रियों  के  सम्मेलन  की  महत्वपूर्ण  सिफारिशें  सभा-पटल  पर  रखी  हैं  ।  [werrera  में

 रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  1247/77.]

 त्रिवेन्द्रम  में  होटल  का  खोला  जाना

 2364.  श्री  बी०  |. , ह  नायर :  कया  e qqeq  और  नागर  faalaa  मंत्री  बताने

 की  झपा  करेंगे  कि  क्या  fata  हवाई  अड्डे  के  विस्तार  योजना  तथा  खाड़ी  के  देशों

 से  त्रिवेन्द्रम  को  सीधी  उड़ान  आरम्भ  करने  की  योजना  को  ध्यान  में  रखते  हुये  उनके  मंत्रालय  के

 अधीन  fadeza  में  उत्तम  श्रेणी  का  एक  होटल  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन  है  ?

 परमंटन  और  नागर  विमानन मंत्री  (aft  पुरुषोत्तम  :  भारत  qqea  विकास  निगम

 का  त्रिवेन्द्रम  के  fare  कोवलम  में  एक  प्रथम  श्रेणी  का  88  कमरों  वाली  बीच  होटल  और  40

 कुटीरें  पहले  ही  र... ह्  इस  होटल  और  कुटीरों  की  लाग  की  स्थिति  (Occupancy  position  )  को

 दृष्टि  में  रखते हुए  भारत  ec qqyeq  विकास  निगम  का  faarra a
 मे

 प्रथम  श्रेणी  का  कोई  और
 होटल

 अनाने  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 ay  मुझाबजे  ST  भुगतान

 2365.  श्री  समर  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री

 AAT nN C+  पूर्वी-पा  किस्तान
 और  पश्चिमी  पाकिस्तान  में  छूट  गई  सम्पत्ति  के  लिये  मुआवजे  के  बार

 में  17  1977 के  अतारांकित  प्रश्न  संख़्या  788
 के

 उत्तर
 के

 array  में  यह  बताने  की

 way
 ्  करेंग  कि

 शतलु-सम्पत्तियों  हेतु  मुआवजे  के  शीघ्रता  से  अदायगी  करने  हेतु  सरकार

 द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ;



 2  1977  उत्तर

 नों  पर  बिचार  करते
 क्या  अशक्त  तथा  आधिक  दृष्टि  से  प्छ््हि  झरणाधियों  के  sae

 में  प्राथमिकता  दी  जायेगी  ;  और

 सरकार  के  अधिकार में  नकद  रुप  सम्पत्ति  के  रुप  में  कुल

 कितनी  राशि  की  शत्ु-सम्पत्ति  है  ?

 वाणिज्य  राज्य  सस्ती  आरिफ
 :  HR)  उपदान  अदायगी

 के
 दावों

 के  सत्यापन  का  काम  पेचीदा है  तथा  उस  पर  काफी  समय  लगता है  ।  AT  दावों  के  जल्दी  तथा

 उचित  निपटारे  के लिए  1974  में  एक  विशेष  पेनल  स्थापित  किया  गया  जिसके

 अध्यक्ष  शत्रु  सम्पति  के  अभिरक्षक  तथा  पश्चिम  बंगाल  न्यायिक  सेवा के  एक  वरिष्ठ

 न्यायाधीश  और  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  भूमि  fears  विभाग
 के  एक  वरिष्ठ  राजस्व

 अधिकारी  सदस्य  हैं  ।  वयक्तिक  संबंधित  fears  गवाहों  आदि  की  जाँच

 के  लिए  पेनल  कलकत्ता  में  बैठता  हैं  ।

 अब  बड़ी  संछ़प्रा  में  प्राप्त  नये  दावों  को  देखते  हुए  दावों  के  सत्यापन  के  तरीके  को  और

 गधघिक  सरल  बनाने  का  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 जी  हां  |

 (1)  भारत  के  शतु  सम्पत्ति  अभिरक्षक  के  वयक्तिक  खाते  में  12.  79  करोड़  रुपये

 की  नकद  राशि  रखो  हुई  (2)  भारत  के  शत्रु  सम्पत्ति  अभिरक्षक  में  निहित  नकदी  से

 इतर  शत्रु  सम्पत्ति  का  अधिकतम  मृत्य  16.  61  करोड़  रुपये  हैँ  ।

 रुग्ण  एककों  को  हुई  हानि  का  अध्ययन  करने  के  लिये  पनल  का  गठन

 2366.  श्री  दीनन  Aza Tata : :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  को  रुगण  एककों  को  हुई  हानि  की  पूर्ति  क ेलिये  उपायों  का  अध्ययत्त  करने

 के  लिये  कोई  पैनल  बनाने  का  विचार  औरे

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और  उनकी  रूगणता  के  कारणों  का  पता  लगाने

 के  क्या  तरीके  हं  अथवा  इस  मामल  में  जांच  करने  सम्बन्धी  नि्देश-पद  क्या  है  ?  {

 वित्त  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  जुलफिक्रार  :  नहीं  |  ऐसे  किसी

 अस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही  है  ।

 यह  प्रश्त  नहीं  उठता  |

 सिल्क  एण्ड  रयन  Stqalset  weaned  एसोसिएशन  की  ओर  से  ज्ञापन

 2367.  थी  वस्त  साठ  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  site  सहकारिता  मंत्री  य

 ताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 (3)  क्या  सिल्क  एण्ड  रयन  टेक्सटाइल  एक्सपोटस  एसोसिएशन  ने  उनके  को  एक
 ज्ञापन  दिया है  जिसमें  पोलिएस्टर  फिलामेंट  याने  के  ज्ञायात  में  उदारता  पर  विरोध  प्रकट  किया  गया

 &  जिससे  निर्यात  wat  और  मिलों  को  भारी  मुनाफा  कमाने  में  सहायता  मिलेगी  ;

 यदि  तो  उसमें  क्या  मुद्दे  B3orq  गये  हैं  ;  और

 उ
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 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 वाणिज्य
 राज्य

 walt  आरिफ  :  जी  हा  ।

 रेशम  तथा  रेयन  वस्त्र  निर्यातक  एसोसियशन  ने  अभ्यावेदन  किया  है  fa  पोलिस्टर
 फिलामेंट  यान  के  आयात  निम्नलिखित  तरीके  से  विनियमित  किये  जाने  चाहिए

 (1)  निर्यात  सदनों  को  असम्बद्ध  उत्पादों  के  निर्यात  के  आधार  पर  पोलिस्टर  ~ faa THe  थान

 संश्लिष्ट  फिलामट

 के  आयात  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  यदि  यह  waaa  न  हो  तो  केवल
 यान  acal

 के  निर्माता-सह-निर्यातकों  को  उसकी  खपत  की  शर्त  पर  तथा
 संश्लिष्ट  फिलामेंट  यान  के  माल  की  निर्यात  वचनबद्धता  के  आधारपर  यह  सुविधा  दी

 SITY  |

 (2)  वास्तविक  प्रयकता  आंबंटन  केवल  नकली  रेशम  उद्योग  तंक  ही  सीम्ति  होना  चाहिए  ।

 (3)  किसी  प्रकार  का  प्रमुख  नीति  निणंय  निर्यात  संवध॑न  परिषद  के  साथ  परामर्श  करके

 लिया  जाना
 चाहिए

 ।

 एसोसियेशन  द्वारा  उ  ये  गये  मुद्दों  पर  सरकार  ने  विचार  किया है
 और  यह  निर्णय

 लिया  गया  कि  निर्धारित  नीति  चलती  सहनी  चाहिएं  तथा  1977  इसको  समीक्षा

 की  जानी  चाहिए  |

 एयर  इंडिया  के  कर्मी  दल  द्वारा  अचानक  हड़ताल  किया  जाना

 _..2369:
 श्री  रामानन्द  तिवारी  :  e qqaq  और  नागर  विभानन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 क्या  उनका  ध्यान  27.0  1977  के  इण्डियन
 '

 में  नि  स्ट्राइक

 बाट  एयर  इंडिया  क्र्प ्  इंडिया  के  कर्शी  दल  द्वारा  अचानक  wees
 से  प्रकाशित

 और समाचार  का  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 स  सम्बन्ध  म
 ~

 इस  पर  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया  और  क्या  करने  का

 विचार है  जिससे  भविष्य  में  एसी  हड़ताल  न  हो  ?

 Ly qadq  और  नागर  विमानन  मंत्नी  पुरुषोत्तम  :  हां  ।

 एयर  इंडिया  केबिन  ऋ  एसोसिएशन  (Go  आई०  सी ०  To)  ने
 इस  तथा  कार्थित

 कारण  से  कि  एयर  इंडिया  के  प्रबंधकवग  ने  ए०  ऑई०  सी०  सी ०  To  की  इस  अपील  पर  कोई  घ्यान

 नहीं  faat  कि  विमान  पर  गोला  बारुद  तथा  घातक  हथियारों  को  ले  जाने  अनुमति

 नहीं  दी  जानी  26-10-1977  को  एक  दिन  का  भी  नोटिस  far  विना  एकदम

 हड़ताल  कर  दी  ।  एयर  इंडिया  के  प्रबंधक  वग  ने  सामान्य  स्थिति  पैदा  करने  के  लिए  एसोसियेशन

 के  प्रतिनिधियों  के  साथ  बातचीत  परंतु  एसोसियेशन  ने  उचित  रुख  नहीं  अपनाया
 और  क़ानून  संगत

 भादेशों  का  उल्लंघन  करना
 जारी

 रखा  |
 प्रबंधक  वर्ग

 ने  मजदूर  हो  कर  विवाद  अघिनियम

 1947  के  उपबंधों  के  अनुसार  एयर  इंडिया  के  सेवा  में  तालाबंदी  की  नोटिस  जारी

 कर  दिया  जोकि  2-1 2-1977  से  art  उसके  बाद  किसी  भी  दिन  लागू  हो  फिर  एयर

 इंडिया
 के

 प्रबंधक
 व

 '

 ने  कोई  सौहादंपण  समझौता  करने
 के

 प्रयत्न
 जारी  रखे  ।

 क्षेत्रीय  we  आयुक्त

 ने
 समस्या  पर  सम्झौता  कार्यवाही  करने  की  तारीख  21  1977  निर्धारित

 की  ।  कोई  समझौता  नहीं  हो  सका  |  एयर  इंडिया  के
 प्रबंधक

 वर्ग  ने
 24  1977  को
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 केबिन  ऋ  एसोसिएशन  के  साथ  द्विपक्षीय  वार्ता  की  तथा  समझौता  हो  गया  ।  केबिन  ऋू  एसोसियेशन
 ने  अपना  fags  वापस  ले  लिया  तथा  सामन्य  स्थिति  पैदा  करने  पर  सहमत  हो  गया  ।  एसोसिएशन

 ने  26  1977 को  हड़ताल में  भाग  लेने  के  लिए  केबिन  कार्मिकों की  ओर  से  माफी  भी

 मांगी  ।  एयर  इंडिया  के  TTTRAT  ताला  बंदी  का  नोटिस  तथा  केबिन  कार्मिकों  को  जारी  किए

 गए  निलम्बन  आदेश  तथा  चाज़-शौटे  वापस  ले  लीं  हैं  ।

 एयर  इंडिया  के  प्रबंधक  वग  का  हमेशा  यह  प्रयत्न  रहा  है  कि  ऐसे  विवादों  को  आपसी  बातचीत  से

 ही  निपटा  लिया  जाए

 Appointment  of  persons  belonging  to  SC/ST  in  Bank  of  Rajasthan

 2370.  Shri  Jagdish  Prasad  Mathur:  Will  the  Minister  of  Finance  be

 pleased  to  state  the  reasons  for  not  appointing  any  person  belonging  to  sche-

 duled  castes  and  scheduled  tribes  in  the  Bank  of  Rajasthan  Ltd.,  so  far  in

 violation  of  the
 Policy

 of  Central
 Govetnment?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel):  The  instructions  issued,  by
 the  Department  of  Economic  Affairs  (Banking  Division)  for  reservation  of  posts
 to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  are  applicable  only  to  public  sector

 banks.  They  have  not  been  applicable  to  banks  in  the  private  sector.  The

 latter  are,  however,  free  to  follow  the  general.  po
 Government  with  respect  to  public  sector  banks.  टच

 approach  adopted  by

 Steps  taken  to  arrest  the  decline  of  export  of  Indian  goods

 2372.  Shri  Sushil  Kumar  Dhara:  Will  the  Minister  of  Commerce  and
 Civil  Supplies  and  Cooperation  be  pleased  .to  state :

 (8)  the  steps  taken  by  the  present  Government  to  arrest  the  decline  in
 the  export  of  Indian  goods  being:  expo
 and  to  booster  our  export  trade;  "80  under

 the  facilities  given  by  E.E.C.

 (0)  the  prospect  for  increasing  our  exports  to  European  countries;  and

 (c)  the  efforts  being  made  to  bridge  the.  trade  gap  between  India  and  Great
 Britain  as  a  result  of  Britain’s  entry  into  E.E.C,  and  certain  other  causes?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Commerce  and  Civil  Supplies
 and  Cooperation  (Shri  Arif  Baig) :  (a)  Indian  exports  to  the  European
 Economic  Community  have  been  increasing  in  the  last  few  years.  A  number
 of  steps  have  been  taken  not  only  to  arrest  any  decline  but  also  to  boost  our

 export  trade  with  the  E.E.C.  including  creation  of  awareness  and  generation  of

 interests  among  the  trade  and  industry  to  promote  exports  to  these  markets
 utilising  the  tariff  advantages  available  under  the  Generalised  System  of  Prefer-
 ences  of  the  Community.  Various  other  initiatives  are  also  pursued  in  this
 context  such  as  participations  in  specialised  fairs’'and  exhibitions,  visits  of  pro-
 duct  teams,  printing  and  distribution  of  broachures  on  certain  products  in
 different  languages,  adaptation  and  modification  of  Indian  products  to  suit
 these  markets.

 (b)  The  prospects  for  increasing  exports  to  these  markets  will  depend
 upon  a  number  of  factors  such  as  free  access  to  products  of  our  inter-
 est,  prevailing  economic  conditions  in  these  countries,  competitiveness  of  our
 products,  quality,  conformity  to  standards,  adherence  to  delivery  schedule  etc.

 to  this  region.

 It  is  our  constant  endeavour  to  take  all  possible  initiatives  to  promote  exports.
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 (८)  Indian’  exports  to  the  UK  have  been  increasing  in  the  last  few  years.
 Apart  from  securing  possible  protection  of  our  interests.  concerning  certain

 the  relevant  agreements,  initiatives  have  been  taken  to  utilise  the  tariff  advant-

 commodities  in  relation  to  the  UK  marke,  through  appropriate  provisions  in

 ages  available  under  the  Generalised  System  of  Preferences  to  promote  exports
 ‘to  the  UK.  Further,  a  number  of  promotional  steps  such  as  the  holding  of  a
 seminar,  participation  in  fairs  and  exhibitions,  sponsoring  the  visits  of  dele-

 gations  etc.  have  also  been  taken  to  increase  our  exports  to  the
 UK..

 Loan  advanced  by  Nationalised  Banks  to  Industrialists  and  Farmerg

 2373.  Shri  ¥.  Shastri:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to
 ‘state  :

 (a)  the  total  amount  of  loans  in  crores  of  rupees,  advanced  by  all  the
 nationalised  banks  of  the  country  to  industrialists.  and  farmers  respectively
 from  April,  1977  to  30th  September,  1977;  and

 (b)  the  percentage  of  loans  out  of  the  total  amount  of  loans  advanced  to

 owning  Tess  than:  five  acres  of  land?

 The  Minister  of  Finance  ¢<Shri  Hi  M.  Patel):  (a)  Firm  bank  groupwise
 data  on  the  sectoral  distribution  of  bank  credit  for  the  six  months  ended  Sep-
 ‘tember  1977  have  not  yet  become  available.  Quick  estimates  on  the:  sectoral
 distribution  of  the  outstanding  advances  of  public  sector  banks  as  on  the  last

 Friday  of  March.  1977  are  as  follows

 (Rs.  crores)

 Gross  outstanding  credit  of  public  sector  banks  11766

 (1);  Public.  Food.  Procurement  e  2045

 (2)  Agriculture  1275

 1216 (3)  Small.  Industry

 (4)  Other  neglected:sectors  675

 6555 (5):  Other  sectors

 (including  major  and.  medium  industry  and

 )

 wholesale  trade)

 (other  than  १006:  Procurement)  and  export  credit  granted  to  them.)

 (b)  Reserve  Bank  of  India  have  reported  that  the  latest  available  holding-
 ‘wise  data  relate.  to.  the.end  of.  September  1976.  These  are  set  out  below

 Direct  finance  to.  farmers  by.  Public  Sector  Banks  as  at  the  end  of  September,
 eo

 (Rs.  crores):
 —

 Holding:  Group:  Accounts  Amount
 कबलणणणणणण्ण

 Farmer  wilh  holding  upto

 (i).  5  acres  e  18,37,658  248  .98

 (67.2)  35  .8)

 (ii):  Total:  Direct:  Finance:  27,34,794  695  .53

 (Figures  in  bracket  represent  percentage  to  total  direct  Finance):
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 बी  ee

 भूतपुब  न्य  eee  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  के  लिये  स्वीकृत  स्टाफ

 2374.  ait  बालकराम :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 भूवपूव  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  fasta  प्रा  करण  के  लिए  स्वीकृत  स्टाफ
 की  कुल  संख्या

 तथा  उनका  श्रेणीवार  ब्यौरा  क्या  है

 ane  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  के  लिए  सरकार  ने  आज  तक  कुल  कितने  स्टाफ

 की  स्वोकृति  की  तथा  कमंचा  रियों  का  श्रेणीवार  ब्यौरा  कया  है

 सरकार  के  परामश  के  बिना  प्राधिकरण  समिति  अथवा  चेयरमन  द्वारा  कुल

 कितना  स्टाफ  मंजूर  किया  गया
 तथा  इसमें  कमंचा

 रियो  का  श्रेणीवार  ब्यौरा  क्या  है  और

 1  1975 से  31
 1977  तक

 विद्यमान  प्रतिबन्ध  के  बावजूद  भी
 प्राधिकरण

 अथवा  चेयरमन  ने  चतु  "  श्रेणी  के  कितने  पदों  का  सूजन  किया  ?

 राज्य  मस्त्री  आरिफ  से  :  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी

 ई  है  ।  भाग  के  सम्बन्ध  में  जानका री  इस  धारणा  पर  आधारित है  उसका  संदभ  भतपव  समद्रो

 मी  नि  ति  संवधन  परिषद  के  बारें  मै  ।  मं  रखा  गया  ।  दखिय  संख्या  एल०

 Zto  1245/77]

 प्राधिकरण  द्वारा  क्षेत्रीय  कलकत्ता
 के  लिए  1-4-1977

 से
 मसेंजर  के  एक  पद

 की  मंजूरी दी  गई  है  ।

 fara  समिति  की  सिफारिश

 2375.  भरी  आर०  एल०  कुरील  :
 क्या  wet  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  14  राष्ट्रीयकृत  बैकों  में
 अधिका  रियों

 के  लिए  वतन-मानों  के  मानकीकरण

 सेवा  सेवा  आचरण  faaq  और  विनियमों  सम्बन्धों  fae tT =  समिति  की  सिफारिशें

 स्वीकार  कर  गली  है

 यदि  at,  तो  उन्हें  कब  तक  क्रियान्वित  किया  जाएगां  और

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  सेर  उन्ह  कहां  ge  faye  गूंया है  ?

 faa  मंत्री  एच  UH  पटल :  iB  (ap ate और  (a)  2  fra  समिति की  Faw  Peary

 कद्र
 wag  बेंकों

 के  अधिका  Faat  और  अनुलाभों  से है
 न  कि  सेवा

 आचरण-नियमों  और  अनुशासन-विनियमों  से  ।  a. -  के  दल  दवारा  यथा  संशोधित  पिल्लै

 की  सिफारिशों  को  सरकार  स्वीकार  कर  चुकी  है  और  उन्हें  अपनाने  के  लिए  सम्बन्धित  amy a  को

 भेज  दिया  गया  है  ।  राष्ट्रीयकृत  बैक  इन  शि  that  at  करने  की  कार्रवाई  कर  रहे  है  ।

 Opening  of  branches  of  Nationalised  Banks  in  blocks  of  Bihar  State

 2376.  Shri  Gyaneshwar  Prasad  Yadav:  Will  the  Minister  of  Finance
 be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  blocks  in  Bihar  State  where  no  branch  nationalised:

 banks  has  been  opened
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 (b)  whether  there  15  no  branch  of  any  nati  onalised  bank  in  Gopalpur
 Block  of  Bhagalpur  district;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  and  the  time  b  y  which  branches  of  banks
 ‘will  be  opened  in  all  the  blocks?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M,  Patel):  (8)  As  at  the  end  of
 December  1977,  there  were  94  community  development  blocks  in  Bihar  which
 did  not  have  bank  offices  of-  public  sector  banks,  including  Regional  Rural
 Banks.

 (b)  &  (c):  Currently  the  Gopalpur  block  in  Bhagalpur  District  is  not
 served  by  any  bank  office.  But  the  United  Commercial  which  has  been
 issued  a  licence  in  July  1977  by  the  Reserve  Bank  of  India,  is  expected  to

 open  its  office  at  Gopalpur  shortly.  The  remaining  unbanked  blocks  in  Bihar

 have  been  allotted  by  the  State  Level  Bankers’  Committee  among  various

 banks  and  the  concerned  allottee  banks  are  expected  to  open  their  offices  in

 these  blocks  by  June  1978.

 इण्डियन  एयरलाइन्स  में  पायलट  की  नौकरी  क  लिये  आवेदन  करन  वाले  हरिजनों  तथा

 आदिवासियों  के  साथ  भेदभाव

 2377.  श्री  शिवाजी  पटनायक  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की
 छुपा

 करेंग

 कि

 क्या  सरकार  को  इस  आरोप  की  जानकारी  है  कि  इण्डियन  एयरलाइन्स  में  पायलट  की

 नौकरी
 के  लिए  आवेदन  करने  वाले  हरिजनों  तथा  आदिवासियों  के  साथ  भेदभाव  किया  जा  रहा

 और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का

 quart  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  (a )aitz  ६  विमानचालक

 के  am  लिए  आशे  दनकर्ता  हरिजन  और  आदिवासी  उम्मीदवारों  के  साथ  भेद-भाव  के  बरताव  के  बारे

 में  आरोप  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  ध्यान  में  लाया  गया  था  ।  कारपोरेशन  ने  इसकी  जांच  की  थी  परन्तु

 आरोप  निराधार  पाया  गया  ।

 फेडरेशन  आफ  इंश्योरेंस  फील्ड  द ह बकस  हारा  दिया  गया  ज्ञापन

 #9378.  Slo  बापु  :
 क्या  वित्त

 मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंग  fa  ¢

 क्या  नेशनल  फौंडरेशन  आफ  इंश्योरे्स  फील्ड  ave  आफ  ग्वालियर  ने  कोई

 ज्ञापन  feat  है  ;

 (a)  यदि  at,  तो  फैडरेशन  की  मुख्य  मांगें  क्या  और

 (7)
 उनकी  मागों

 को  पूरा
 करने  के  लिए  क्या

 कार्य  वाही
 की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एस०  हां  ।

 (1)  नेशनल  Getat  आफ  इंश्योरेंस  फील्ड  aaa  आफ  इंडिया और
 जीवन  sar  निगम

 के  के  बीच  फील्ड  कमं  चारियों  को  अपने  आप  वेतन  वृद्धि  दिए  जाने  के

 सम्बन्ध  में  1965  के  समझौते  को  बहाल  किया  |
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 (2)  नौकरी  की  सुरक्षा  और
 काम

 के  मानकों के  सम्बध  में
 1971  के  aad RY-aaleT को  बहाल  किया

 जाए

 (3)  वित्त  मंत्रालय
 की  sata  1976  की  अधिसूचनाएं और  जीवन  बीमा  निगम  की

 21  अप्रैल

 1976  की  अधिसुचनाएं  को  are  |

 (4)  सेवा को  नई  शर्तों  के  अधीन  जोवत  चोमी
 "army  द्वारा  कर्मचारियों को  वेतन  भत्तो ंमें  कटौती

 करने  और  नौकरी  से  निकालने  के  लिए  जारी  किए  गए  नोटिस  रह  किए  जाएं

 (5)  विवादग्रस्त  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  त्रिपक्षीय  जीवन  बीमा  निगम

 के  प्रबन्धक  और  फंडरेशत  अफ  फील्ड  से  बातचीत  होनी  चाहिए  ।

 नई  सेवा  की  कई  नई  शर्तों  के  अन्त त  लागत  मानकों
 के

 Prareqne  में  कड़ाई को  कम  करने

 के  लिए  जीवन  बीमा  निगम  के  अध्यक्ष  ने  फेडरेशन  आफ  फील्ड  बकस  के  साथ  हुई  बातचीत  के  दौरान

 लागत  मानकों  को  1-11-77  के  बजाए  1-1-78  से  लाग  किए  जाने  लम्बी  बीमारी  और  गम्भीर

 से  हटा  दिए  जाने
 को

 हालत  मे  प्रबन्धकों  की  इच्छा  से
 विकारू

 कमचा  रियों
 का  प्रशासनिक

 विभाग में  तबादला  कर  दिए  जाने  के  सूरत  में  लागत-मानकों  को  लागू  करने  में  ढील  देने  की  पेशकश

 की  ।  फंडरेशन  को  यह  पशक्रश  स्त्रीकायं  नहीं  थी  ।  जीवन  बीमा  निगम  के  अध्यक्ष ने  डरेशन के  प्रति  निधियों

 के  साथ  हुई  बातचीत  की  रिपोर्ट  सरकार  को  भज  दी  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  कछ  और  स  झंव

 भी  दिए  गए  हँ  और  सरकार  इन  पर  विचार  कर  रही  ह  ।

 मजुरी  अय  त्या  मुल्य  नीती  के  बार  मे  अध्यपन  दल  गठित  करने  के  बार  में

 मजदूर  संघों  द्वारा  गई  आलोचना

 2379.  श्री  के०  :

 श्री

 कां  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि  ॥

 any
 ferro क्या  आय  तथा  मूत्यतीति  के  बारे  में  सिफा  रिश  दन  वी  tat  स  रकार  द्वारा  गठित

 किय  गये  RETA  दल  को  प्रमख  मजदूर  संधीं  ने  आलोचना  की  है  और  श्रीम क  वग  में  देशव्यापी  असन्तोष

 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 faa  मंत्री  (att  एच०  एम ०  :  सरकार,की  जानकारी  में  एसी  कोई  बात  नहीं  आई

 हैकि  आय  वेतन  और  मुत्यों  fayaa  अध्ययन  दल  की  स्थापना कें  बारे  में  ट्र ड  यूनियनों  ने  कोई  आलोचना

 की  है  या  देश  भर  के  मजदूर  वग  में  इस  बारे  में  कोई  असंतोष  है  ।

 प्रश्न  ही  पदा  नहीं  होता  ।

 वित्त  मंत्रालय  म॑  हिन्दी  कार्य  के  लिए  बनाये  गय  पद

 2380.
 श्री  मोहन  लाल  पिपिल

 :
 क्या  वित्त  मंत्री,यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  उनेके  मंत्रालय  में  हिन्दी  के  काय  के  लिए  यये  पदों  के  भामले  में

 पदोन्नतियों  आदि  को  विनियमित  करने  के  लिए  गृह  मंत्रालय  से  कोई  अनुदेश  प्राप्त  हुए  हैं ;

 क्या  इन  ~ HarST  का  पालन  किया  जा  रहा  है  और  यदिਂ  तो  किस  सीमा  और
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 (77)  क्या
 में

 प्रथम  तथा  feta
 के  राजपत्रित  पदोंपर  मियूक्तियों  करने के  मामले

 में  भी  इन  अनुदेशों का  पालन  करने  का  विचार  है  और  यदि  तो  इसके क्या  कारण है  ?

 faa  मंत्री  एच०  qHo  :
 हां  ।

 अनुदेशों  का  पुणत  अनुपालन  किया  गया  है

 (4)  Vt

 Branches  of  Nationalised  and  Non-nationalised  Banks

 2381.  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  number  of  branches  of  nationalised  and  non-nationalised  banks,.

 separately  ;

 (b)  the  numbers  of  branches  opened  during  the  last  three  years,  bank-wise
 and  year-wise;

 (0)  the  number  of  branches  of  each  bank  proposed  to  be  opened  during
 the  next  year;  and

 (d)  total  deposits  in  each  of  the  banks?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel):  (a),  (b),  (c)  &  d)  Infor-
 mation  tfelating  to  the  mumber  of  branches  of  nationalised  and  non-
 nationalised  banks/bank  groups,  number  of  branches  opened  by  them  during
 1974,  1975  and  1976  and  6  months  ended  June  1977  and  their  deposits  as  on

 the  last  Friday  of  June  1977  is  set  out  in  the  Annexure.

 Branch  expansion  plans  of  the
 banks  for  the  year  1978  have

 not  yet  been

 STATEMENT

 Total

 Deposits
 No.  of  Number  of  offices  opened

 "
 as  on

 Offices  during  the  year  .  Last
 '

 a8?  णो  Friday
 Bank/Bank-group

 ह

 -30-6-77~  of.  June
 1977*

 se
 1974

 1975  1976  1977
 pto

 end  (Rs.

 धि  —_—
 June)  Crores)

 4
 1  a  ठ  4  5  6  ग

 A.  State  Bankof!  dia  Group

 1.  State  Bank  of  India  *  4359  384  A19  4d4  116  4496

 गच  $3 2.  Associ:
 ites

 01
 381

 2000  93  135  1019
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 Total
 No.  of  Number  of  offices  opened  Dopasits  as

 Offices  as  duting  the  year  on  Last  कन

 on  80-6-77  day  of  June
 1977* Bank/Bank-group

 1974  1975  1976  1977

 (Upto  (Rs.
 end  Crores

 June)

 1  2  4  5
 6

 7  8

 B.  Nationalised  Banks
 1  Allahabad  Bank.  e  652  58.0  108  111  44  363

 2  Bank  of  Baroda  e  1074  38  58  186  Al  1043

 Rank  of  India  e  1072  81  99  101  25  1184

 370 Bank  of  Maharashtra.  511  5.0  32  26

 Canara  Bank  की  1043  74  93  109  95 4  876

 Central  Bank  of  India  1434  53  85  26  1373 119

 Dena  Bank  L  e  642  21  18  29  10  434

 Indian  Bank  क  e  684  11.0  80  82  24  529

 Indian  Overeas  Bank  596  47  65  75  25  444

 10  Punjab  National  Bank  1351  85  103:  102  40  1144

 11  e  73  67  72  31  666 Syndicate  Bank  881

 12  Union  Bank  of  India  .  936  65  129  131  32  676

 13  United  Bank  of  India  .  719  45  48  179  37  631

 14  United  Commercial  Bank  948  62  93  88  35  663

 17  16 Regional.  Rural  Banks  .  780  486  277

 D  1.  Other  Indian  Scheduled
 Commercial  Banks  4858  257  1908

 392  718
 2.  Foreign  Banks  e  130  |  ——  977

 Non-Scheduled  Banks  14  21  18  16
 132.0  NA.

 Grand  Total  24802  1693  2337  3217  1150  18812.
 a

 *Provisional  exclude  inter  bank  deposits,

 खाद्य  तल  मिलों  के  अधिग्रहण  का  प्रस्ताव

 2382.  शनी  मुख्तियार  सिह  मलिक  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  और  सहकारिता  संती  :

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यो  देश  की  खादय  तेल  मिलों  के  अधिग्रहण  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 और

 यदि  gi,  तो  तेल  मिलों  का  अधिग्रहण  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?
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 forse  तथा  नागरिक  पति  और  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार

 एसा  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 (@)  प्रशन  नहींਂ  उठता  ।

 विदेशी  चाय  कम्पनियों  के  आयकर  के  ga: fratcr  के  आदेश

 2383.  श्री  सोमनाथ  चर्ट्जो  :  क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंग कि

 क्या  विदेशी  चाय  कम्पनियों  के  आयकर  के  पुनर्म  के  आदेश  दिए  गए  है  और  यदि

 at,  तो  इन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  है

 करकी  राशि  fad  है  और  कर  राशि  को  वसूल  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 (7)  क्या  आयकर  पुतर्मूल्यांक न  से  विदेशी  मद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अन्तगंत  एसी  कम्पनियों

 के  रुपयों  में  व्यापार  करने  पर  प्रतिक ल  प्रभाव  पड़ता  है
 ?

 सचना  एक वित  को {  वित्त  संत्रालय  a  राज्य  मंत्री  जुलफिका  तथा (

 था  रही  है  और  सदन-पटल  पर  रख  दी  जायगी  |

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  भरसक  प्रप्त  किंग  जा  रहा
 है

 कि
 ए

 सी  कम्पनी
 यों

 को  रूपयों

 मैं  saTqr<  करने  a  सूचिधा  प्रदान  करने  में  कोई  विलम्ब  नहीं  होती  है  ।

 सीमाशुल्क  निकासी
 और  भण्डागार  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कर्नाटक  सरकार

 की  ओर  से  RITA at

 2384.  श्री  बी०  राचया  कण  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुप्ति  और  सहकारिता  मंत्रीं  यह

 बताने  का  कृपा  करेंगे  कि  बंगलोर  हवाई  आइड  के  समीप  सीमाशुल्क  निकासी  और

 भण्डागार  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  तथा  बंगलौर  में  निर्यात  प्रधान  सक्रियात्मक

 औद्योगिक  बस्ती  स्थापित  करने  के  बारे में  कर्नाटक  सरकार  कोई  अभ्यावदन  प्राप्त

 वाणिज्य  राज्य  मंत्री  आरिफ  एसी  जो  व्यापार  जोन  सुविधाओं

 के  agra  राज्य  सरकार  द्वारा  1976
 में

 आंरभ  की  गई  थी  ।  यह  आगे

 नहीं  बढ़ी  क्यौ  कि  यह  सामान्य  निर्णय  के  लिया  गया  कि  देश  में  और  अधिक  मुक्त ह  व्यापार  जोन

 श्थापित्त  नहीं  किये  जायेंगे  '

 Treasure  recovered  in  excavations  at  Jaigarh  in  Jaipur  and  Moti  Doongari

 Shri  Ram  Naresh  Kushwah:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased
 to  state

 (a)  at  what  places  in  the  Government  Treasury  the  treasure  recovered  in

 the  excavations  in  Jaipur  at  Jaigarh  and  Moti  Doongari  etc.  was  deposited,  the

 value  thereof  and  the  dates  when  these  deposits  were  made;  and

 (b)  who  were  the  people  that  brought  this  treasure  and  those  who  accom-

 panied  that  team?
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 वीणा

 The  Minister  of  Finance  (Shri  | » लि  M.  Patel:  (a)  (b):  Excava  tions  for
 locating  ‘hidden  treasure’  were  undertaken  only  at  Jaigarh  Fort.  This  was
 done  ‘during  the  period  June-November,  1976.°  No  treasure  was.  found.

 देश  में  आन्तरिक  विमान  यातायात  सुविधाएं  बढ़ाने  के  लिये  विमानों  की  खरीद

 2386.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :

 श्री  डी०

 कया  qdat  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  सरकार  का  विचार  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  देश  में  आन्तरिक  विमान

 यातायात  सुविधायें  aga  के  लिए  एक  अथवा  एक  a  अधिक  विमान  खरीदने  का  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कण  है  तथा  इस  कितनी  राशि  व्यय

 होने  की  आशा  है  ?

 quart  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :
 और  :

 नहीं  ।  वर्तमान  वित्तीय  av  में  अंतरदेशीय  विमान  सेवाओं  के  लिए  कोई  और  विमान  ख़रीदने

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 है

 इंडियन  एयरलाइन्स  ने  1977  में  समस्त  योजना  के

 लिए  लगभग  30.  55  कराड़  रुपये  की  कूल  लागत  से  जे  टी  8  डी  इंजनों  और  लो  प्रेशर  टायरों  वाले

 तथा  फालतु  पुर्जों  से  युक्तਂ  3  बोइंग  737  विमानों की  ख़रीद  के  लिए  एक  आडंर  feat  इन

 में
 से  पहला  विमान  इंडियन  एयरलाइंस  को  मिल  चुका  और  बाकी  दो  भी  1977  कें

 अंत  से  पहले मिल  जाने  की  आशा  है  !

 संकटग्रस्त  उद्योगों  का  स्वस्थ  उद्योगों  के  साथ  विलय  करने  पर  कर  सम्बन्धी  रियायत

 387.  श्री  सी०  कण  चर्द्रप्पन  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  संकटप्रस्त  उद्योगों  को  स्वस्य  उद्योगों  के  साथ  विलय  करने  के  मामले

 में  कर  में  रियायत  देने  का  fata  किया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  :
 और  :  हां  ।  fae

 2)  1977  ने  आयकर  1961  में  एक  नई  धारा

 स्थापित  की  है  ताकि  aa  व्यवस्था  की  जा  सके  कि  जहां  कोई  कम्पनी  ,  जो  किसी  औद्योगिक  उपक्रम

 अथवा  जहाज  की  मालिक  किसी  अन्य  कम्पनी  के  साथ  मिल  जाती  तो  मिलने  वाली  कम्पनी

 की  संचित  हानि  तथा  असमायोजित  मूल्य्लास  की  रकम  उस  स्थिति  में  आगे  ले  जायी  जायेगी  और

 विलय  के  बाद  बनी  कम्पती  के  हाथों  में  समायोजित की  afe  विनिर्दिष्ट  प्राधिकारी

 की  सीफारिश  पर  केन्द्रीय  सरकार  का  यह  समाधान हो  जाता  है  fa  उक्त  कम्पनी  कि  विलय

 सावंजतिक  हित  में  हुआ  है  तथा  उक्त  उपबन्ध  में  यथाविनिदिष्ट  कतिपय  अन्य  शर्तें  पुरी  कर  ली

 गई  है  ।  नई  धारा  के  उपबन्ध  स्पष्ट  है  ।
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 Agtahayana  11,  1899  (Sak)

 एएए  ए  a

 Export  of  H.P.S.

 2388.  Shri  Dharamsinitbhai  Patel:  Will  the  Minister  of  Commerce  and
 Civil  Supplies  and  Cooperation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  quantity  of  H.  P.  S.  exported  during  the  last  three  years ;

 (b)  whether  its  export  has  been  banned;  if  so,  from  which  date  and  the
 reasons  for  this  ban:

 (c)  whether  Government  propose  to  permit  its  export  if  the  production  of
 groundnut  during  1977-78  is  good;  if  so,  from  which  date  and  in  what  manner:

 d)  the  number  of  individuals  and  companies  who  were  permitted  to  ex-

 port  5.
 during

 the  last  three  years  and  the  quantum  of  H.  P.  S.  export-
 ed  by  them  ;  and

 (e)  the  maximum  quantity  which  an  individual  or  a  company  was  permit-
 ted  to  export  and  whether  Government  propose  to
 to  export  H.  P.  S.  during  this  year  on  a  restricted  basis?

 permit  the
 manufacturers

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Commerce  and  Civil  Suppties
 and  (Shri  Arif,  Baig):  (a)  Quantity  of  H.P.S.  groundnuts  ex-

 ported  in  the  last  three  years  was  as  follows

 (000  tonnes)

 HPS  groundnut  HPS  groundnuts
 ‘kernel  in  shell

 A  १111-५1 011  ry  47  .29  8.43 छि
 107  .09  3-7]

 122.81  13  .73
 ाण

 (0)  Export  of  H.P.S.  groundnut  was  banned  on  14th  July,  1976  to  check

 the  rising  trend  in  the  edible  oil  prices  in  the  domestic  market.  Thereafter,

 a  limited  quota  of  50,000  tonnes  was  released  for  export  in  November,  1976.

 (c)  No  decision  has  yet  been  taken  about  export  quota  for  H.  P.  S.  ground-
 nuts  against  1977-78  crop.

 (d)  Number  of  exporters  of  H.  P.  S.  groundnuts  and  quantities  exported

 by  them  in  the  last  three  years  according  to  information  collected  from  the

 canalising  agency  is  as  follows

 No.  of  ex-  Quantity
 Year  porters  exported

 (000  tonnes)

 55  35.70 Nov.  1975

 Nov.  1976  236  193  76.0

 Nov.  1977  49.45 275.0

 (e)  Till  July,  1976,  there  were.no  quantitative  restrictions.on  export  of

 H.  S.  groundnuts.  The  quota  of  50,000  tonnes  released  for.  export  in  Nov-

 ember,  1976  was  distributed  by  the  canalising  agency  among  the  exporters  on

 the  basis  of  the  best  of  their  three  previous  years’  exports.
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 fafaa  उत्तर 2
 1977.0

 नेशनल  एण्ड  ग्रिड लेज  ae  का  कार्यकरण

 2390.  शी  ज्योतिमंय  बसु
 :  क्या  वित्त  मंत्रो  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  इंडियन  बैंक  एसोसिएशन  द्वारा  बनाए  गए  आधार  नियमों  तथा  आचार  संहिता  में

 यह
 व्यवस्था  है  कि  चैकबुक  सुविधा  वाले  बचत  खाते  में  कम  से

 कम
 100  रुपये  शेष  होने  चाहिए  और  उस

 पर  ब्याज  दिया  जाना  चाहिए  भले  ही  शेष  राशि  सौ  रुपए  से  कम  रह  जाए  ;

 क्या  नेशनल  और  fasta  बैंक  जिसके  विरुदूध  कर  अपवंचन  तथा  विदेशी  मुद्रा  को  अवेध

 रूप  से  बाहर  भेजने  के  लिए  फौजदारी  का  मुकद्दमा  चलाया  गया  उप  रोकत  UF  खुल्लम  खुल्ला

 उल्लंघन  कर  रहा  है  और  जमाकर्ताओं  को  कम  से  कम  1000  रुपए  रखने  के  लिए  बाध्य  कर  रहा

 क्या  भारतीय  भ रिज  बम्बई के  गवनेंर ने  दिनांक  6  1977 के  अपने  पत्त  में

 उनसे  यह  कहा  था  कि  वहू  इस  गरे  का  पालन  करें  और  उसने
 इस

 निदेश  का
 उल्लंघन

 कियाथा  ;

 यदि  तो  सरकार  का  इस  बारे  में  क्या  काय  वाहो  करने  का  विचार है  ;  और

 रिज  बैक  और/या  सश्कार  नेशनल  ve  बैंक  के  कार्य  करण  के  बारे  में  सभी  क्षेत्रों

 में  क्या  शिकायतें  मिली  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  भारतीय  रिज  बेक  दुबारा  28-5-1977  को

 भारतीय  बैंक  संघ  बी०  Jo  को  दी  गयो  सलाह  के  अधार  भारतीय  बंक  संघ
 ने  मूल

 तथा  आचार  संहिता  बनायी  है  जितमें  यह  दिया  गया  है  कि
 100  रुपये  की  न्यूनतम  शेष  राशि  के  साथ

 चैक-बुक  की  सुविधा  सहित  बचत  बेक  खाते  खोले  जाने  चाहिए  और  शेष  राशि  पर  ब्याज  देय  होगा  चाहे

 यह  निर्धारित  न्यूनतम  राशि  से  कम  हो  जाथे  |  अलबत्ता,संघ ने  अपने  सदस्य  बैंकों को  यह  स्पष्ट  कर  दिया

 ट्रैकि  उनके  दूवारा  न्यूनतम  शेष  राशि  के  सम्बन्ध  में  की  गयी  सिफारिश  को  वे  और  अधिक  कड़ा  बना  कर

 अपने  नियम  बता  सकते  यद्यपि  न्यूनतम  शेष  राशि  के  सम्बन्ध
 में

 संघ
 रा  की  गयी  सिफारिश  से

 और  अधिक  उदार  सुविधायें  प्रदान  करने  की  इजाजत  किसी  बैंक  को  नहीं  है

 पता  चना  है  फि  प्रिडलेज  ब  क  लि०  ने  चेक  बुझ  युतिधा  सहित  बचत  खाता  खोलने  के  लिय

 हाल  ही  में  न्यूनतम  शेष  राशि  को  250  रुपये  से  बढ़ा  कर  1000  रुपये  कर  दिया  यह  भी  तब  fear

 ॥ मया  बताते  हें  कि  शेव  राशि  1000  रुपये  से  कम  होने  को  स्थिति  में  उस  पर  कोई  ब्याज  केय  नही  होगा  ष

 यद्यपि  बैक  का  यह  निर्धारित  करना  कि  शेष  राशि  के  1000  रुपथे  से  कम  हों  जाने  की  स्थित्ति  में  कोई

 ब्याज  देय  नहीं  संघ  के
 माग  दर्शी  सिद्धांतों  के  प्रतिकूल  है  फिर  भी  यह  नहीं  कहा  aT

 सकता
 कि

 स्पूनतम  शेष  राशि  की  सीमा  बढ़ाना  इन  मागं  दर्शी  सिद्धान्तों  के  प्रतिकूल  है  |

 और  ब  क  से  6  1977  को  इस  faqq  पर  area  बैक  संघ  दवारा

 गये  मूल  नियमों  और  आच।र  संहिता  की  और  बैंक  का  ध्यान  आकर्षित  किया  था  बैक  ने

 1977
 को

 जवाब  दिया  कि  बेक
 अपने  नियमीं  को

 भारतीय  अंक
 संघ  दूबारा  अनूश।सित

 नियमों  को  अपेक्षा  और  अधिक  कड़ी  करने  के  लिये  स्वतंत्र है  क्योंकि  बैंक  को  यह  कार्रवाई  यह  प्रभाव

 बदा  कर  सकती  है  कि  यह  जानबुझकर  दौलतमंद  लोगों की
 सेवा  करना  चाहता है  और  आम  की

 उपेक्षा  कर  रहा  है  इसलिये  ford  बेंक  ने  हाल  ही  में  इस  बेक  के  पूत्र  एशिया के  ana  fare,

 को  इस  स्थिति  पर  पुनः  विचार  करने  की  सलाह  दी  है  ।
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 Written  Answers  December  हन  "1977

 नत तें  सिली भारतीय  रिज  बेक  ने  सुचित  किया
 है  कि  उनको  भी  शिका  11.0  हद  ि

 (1)  कि  बंक  60  महोनों  से  ज्यादा  जमाएं  स्वोकार  नहीं  करता  है  ।

 (2)  कि  यह  एकतरफा  कारवाई  करके  छोटे  खातों  को  एक  शाखा  से  दूसरी  शाखा  में

 कर  रहा  है  ।

 (3)  कि  इसको  कही  जाने  इस  कार्रवाई  से  नौकरी  के  अवसरों में  कमी

 आई है  ।

 केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बो  ०बो  os}yozyo  को  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हें  जिन  में  इस  बेक  तथा  द

 उच्च  अधिका  रियों  के  द्वारा  कर  चोरी  का  आरोप  लगाया  गया  है  ।  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोड  के  चीफ

 मेट्रोपोलिटन
 मजिस्ट्रेट

 कलकत्ता  के  पास  आयकर  अधिनियम  19 6  1  की  धारा  276  बी  के  अन्तगंत  इस

 बेक  के  fqaz a,  इसके  दवारा  सिटी  बक को  दिये  गये  तकती की  war  शुल्क  के  स्रोत  पर  आयकर

 काटने के  लिये
 शिकायतें

 दायर  की  है  ।

 बच  1977-78  तथा  197  8-79  के  दौरान  विभिन्न  देशों  को  चीनी  के  निर्वात  की

 वचनबद्धता

 2391.  शी  बालासाहेब  दिखे  पाटिल  :  व्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  site
 agatteataat

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  fare  के  विभिन्‍न  देशों  में  चीनी  fata  को  वचनबद्धता  का  देशवार  ब्यौरा

 क्‍या हू  तथा  वर्ष  1977-78  व  1978-79  के  दौरान  किस  दर  पर  कितनी  मात्रा  के  लिए  ate

 किए गए  हूँ  ?

 दाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ
 :  1977-78  के  दौरान  अथवा  1978-

 79  के  लिये  चीनी  का  निर्यात  करने  की  राज्य  व्यापा र  निगम  द्वारा  अभी  तक  कोई  भी  नई  नहीं

 की  गई  तथापि  विगत  ag  (1976-77)  के  दौरान  संविदा  की  गई  मात्राओं में  से
 10

 .  43  करोड़

 रु०  मूल्य
 0.45

 लाख  मे०
 टन

 चीनी  चालू  वित्तीय
 ae

 के  दौरान  निर्यात  को  गई  है
 ।

 Setting  up  of  Airports  in  Maharashtra

 2392.  Shri  Keshavrao  Dhondge:  Will  the  Minister  of  Tourism  and

 Aviation  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  new  airports  proposed  to  be  set  up  by  Government  ix

 Maharashtra,  particularly  in  Marathwada;

 (b)  the  number  of  airports  from  which  air  services  are  being  operated  at

 present  ;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  make  Nanded  airport  a  major  airport.

 so  that  air  services  are  operated  from  there  to  other  countries  and.  if  so,  when:

 the  people  are  likely  to  be  benefited  thereby?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam:  Kaushik  ति

 (a)  Government  have  at  present  no  plans  to  set  up  new  airports  in  Maharashtra.

 (b)  At  present  air  services  are  being  operated  from.  the  international  air-.,

 port  at  Bombay  and  from  the  domestic  aerodromes  at  Nagpur,

 ard  Pune  in  the  State  of  Maharashtra.

 ()  No,  Sir.
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 अग्रहायण

 1899  लिखित  उत्तर

 निर्वात
 संवर्धन

 के
 लिये  परिष्कृत  अध्नक

 क
 और  अधिक  ग्रेडों

 का
 असम्बद्ध  किया  जानां

 2393.  श्री  चन्द्रदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  व।णिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मन्त्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  परिष्कृत  के  असम्ब  दूध
 ग्रेडों

 का  अर्थात  ग्रेड
 5

 से
 नोचे

 जहां  गर
 सरका

 री

 निर्यातकों को  उन  के  द  वा  रा  प्राप्त  किये  गय  40  प्रतिशत  तक  निर्वात  आदेश  ‘facay  को  देन  नहीं  पड़  त े्

 अप्रैल  1976  में  ग्रेडों  के  असम्बदध  किये  जाने  के  पश्चात  पिछले  वध  की  तलना  में  त््ष  1976-77

 में  बढ़ा है

 और वर्ष  1975-76  तथा  1976-77  में  इन  असम्बदूध  ग्रेडों
 का

 मूल्य  कया  थो

 यदि  अशर क  के  असम्ब दु  ध  ast  का  निर्यात  बढ़ा  है  तो  क्या  सरका
 र  परिष्कृत  AAT

 के  fasta  संवधन  के  विचार  से  परिष्कृत  अ श्रवा  के  और  प्रेडों  को  असम्बद्ध  करने  के  प्रश्न  पर

 विचार कर  रही
 ?

 वाणिज्य  मंत्रा लय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  :  1976-77  के
 दौरान

 '  at
 Poser

 अश्क  के  असम्बद्ध  ग्रेडो के  निर्यात  1975-76 की  तुलना में  मात्रा  की  दृष्टि से  18.44% कम

 तथा  मूल्य की
 दृष्टि

 से  23.  13%,  अधिक थे

 1975-76  तथा  1976-77  के  दौरान इन  असम्बद्ध  ग्रेडों  का  मूल्य  तथा  मात्रा  निम्नोक्त

 प्रकार  थी

 मूल्य
 eia क  थ  थी  व  थी  ध

 ae)

 (  लाख  to)  (Ho  et

 1975-76  थके  e  e  536  16,560

 1976-77  °  660  13,507

 Arf
 9/o7~/O  नर  तल तो में  197  6-  77  के  दौरान प्र  ्क्र्त  अश्क  के  असम्बंद्ध  ग्रेडों  के चूंकि

 19  yt

 निर्यातों  में  मा  की  दृष्टि  से गिरावट  सरका र  अश्रक  व्या पा  र  को  विद्यमान  पद्धति  में  किसी

 प्रकार  का  परिवत न  करने  का  विचार  करने  से  पूर्व  चालू  वष॑  के  दौरान  इन  प्रेडों  के  निर्यातों  की
 प्रगति

 पर

 निगरानी  रखेंगी  ।

 जीवन  बोमा  निगम  कमंचारी  संघ  क  साथ  समझौता

 2394.  दै  चतुर्वेदी  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यंह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 (®)  औरयोगिक  विवाद  अधिनियम  के  अतगंत  भारत  सरकार  दवा रा  अखिल  भारतीय  बोमा

 कमंचारी  संघ  के  साथ  किया  गया  ह्विपक्षो  य  समझा  तों  का  बीमा  निगम  (qaalat  में  संशोधन )
 1976  दवा  रा  खण्डन हो  गया  है  जिससे  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  का  यह  निणंय  भी  निरस्त

 हो  गया  हैकि  समझौते के  अनुसार  जीवन बी  मा  निगम  के  क्रम  चा  रियों  को  बोनस  देय  है  और  बोनस  संविधान

 कें  अनुच्छेद  31  के  अंतरगत  को  सम्पत्ति हें  ;

 (a)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  ब्रिचार  समझौते  का  पालन  करने  का  है  ;  भौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हँ
 ?
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 चत  मंत्री  एच०  एम०  :  (%) ),  (@)  और  :  भारत  सरकार  ने  जोवन

 बोमा  निगम
 के  कमं  चारियों  के  साथ  किसो  मामले  पर  जिसमें  बोनस  की  अदायगी  भो  शामिल  है  कोई

 द्विपक्षी  य  समझौता  नहीं  किया  था  ।  लेकिन  निगम  ने  तीसरी  और  चौथी  श्रेणी  के  अपने  कमंचा  रियों  के

 साथ  एक  समझौता  किया  था  जिसमें  और  बा  तों  के  साथ  साथ  बिना  किसी  अधिकतम  सोमा  के  वारधिक वेतन

 के  15  प्रतिशत  दर  से  बॉनस  की  अदायगो  को  व्यवस्था  थी  ।  यह  समझौता  1-4-1973  से

 31-3-1977  तंक  चारवष की  अवधि  के  लिए  लाग  किया  गया  था  ।  इस  समझौते के  तीसरी

 और
 चौथी  श्रेणी

 के  कमंचारियों कौ  त्रष  1973-74  और  1974-75  के  लिए  बोनस  अदा  कर

 दिया  गया  है  |

 2.  बोनस की  अदायगी  संशोधन  1976  द्वा  रा  बोनस  को  अदायगी  aferfaqaa,  1965

 में
 संशोधन  कर  जाने  के  बाद  केन्द्रीय  सरकार  ने  यह  निर्णय  किया  कि  लेखा  वर्ष  1974/

 1974-75  से  सरकारी  क्षेत्र  के  गर-प्रतियोगी  उपक्रमो ंके  कमंचा  रियो  को  जिनम  जीवन  बीमा  निगम

 साधारण  बीमा  निगम  और  बकों  के  कमंचारी  शामिल  बोनस  के  बजाय
 अनुग्रह

 राशि  की  अदायगी

 की  जाय  जो  मजदूरी  स्तर  वित्तीय  परिस्थितियों  और  सबंधित  तथ्यों  को  देखते  हुए  सरकार  द्वारा

 तिर्धारित
 की  जायेंगी  ।  अनुग्रही  राशि वेतन  मजदूरी  के  10  प्रतिशत से

 अधिक  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 3.  जीवत  बीमा  निगम  के  कमंचारियों  को  बैंकों  साधारण  जीवन  बीमा  निगम

 और  सरकारी  क्षेत्र  के  गर-प्रतियोगी  अन्य  उपक्रमों  के  कमंचारियों  के  सकमक्ष  लान  के

 लिए  1974  के  समझौते  के  संबंधित  उपबंधों  ै  जहां  तक  इनका  संबंध  बोनस  की

 भदायगो  से  संशोधन  करना  जरूरी  हो  इस  प्रयोजन  के  संसद  ara

 1976  पास  किया  गया बीमा  नियम  का  अधिनियम

 यह  पहलनी  अप्रेल  1976  से  लाग

 4.  तीसरी  और  चौथी  श्रेणी  के  कमचा  रियों  को  अप्रैल  1976 के  वेतन के  साथ  19  74  के  सम  झौ  ते

 के  अनसार  वष  1975-76  के  बॉनस की  अदा  यगी  न  fara  जा  ने  पर  अखिल  भारतोय  बी  सा  कमें चार  संघ

 ने  कलकत्ता  उच्च  न्या  यालय  में  याचिका  दायर  कर  दो  जिसमें  यह  घोषणा  करने  की  प्राथें  ना  की  गई  थी  कि

 1974  का  समझौता  बंधनकारी  है  और  जोवन  बोमा  निगम  को  समझौते  को  शर्तों  के  अनुसार  बोनस  की

 aaa  न  करने  से  रोका  जाय  ।  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय ने  अपने  21-5-1976  के  फंसले  में  कम

 चारियों  के  दाव  को  स्वोकार  कर  लिया  और  जीवन  बोमा  निगम  को  बोनस  को  अदायगी  के  संबंध  में

 समझौते  का  पालन  करने  का  निदेश  दिया  ।  सरकार ने  उक्त  आदेश  के  खिलाफ  उसी  उच्च  लय

 में  अपोल
 की  जिसकी  सुनवाई  9-6-1976  को  की  गई  लेकिन  चूंकि  जोवन  बीमा  निगम  का

 संशोधन )  1976  पहले हो  पास  कर दिया  गया  था  और  जिसे  29-5-1976 को  अधिसूचित

 दिया  गया  था  तथा  जो  पहली  अप्रैल  ,  1975  से  लाग हो  गया  न्यायालय ने  अपील  पर  कोई  आ  देश

 जारी  नहीं  किया  ।  उपर्युक्त  अधिनियम  से  1974  के  समझौते  के  वे  उपबंध  रद्द कर  दिय  गय  हू  जिनका

 संबंध  बिना  किसी  अधिकतम  सीमा  के  वधिक  वेतन के  15  प्रतिशत  के  हिसा ब  से बोनस  की  से

 I

 5.  जीवन  बीमा  निगम  कमं  चा रियों,के  दो  संघों  द्वारा  जिनमें  अखिल  भारतीय  बीमा  कमंचारी  संघ

 भोशामिल  है  उपर्युक्त  अधिनियम  की
 वैधता

 को  चुनौती  दो  गई  चूंकि  इस  मामले  की  सुनवाई  उच्चतम
 न्यायालय  की  संविधान  पीठ  द्वारा  को  जा  रही  इसलिए  सरकार  इस  मा मल ेके  परिणा  म  को  प्रतो  क्षा
 करना  चाहती  है  ।
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 2  1977  लिखित  उत्तर

 अमरोका  सरकार  द्वारा  सामान्यीकृत  प्रणाली  की  घोषणा

 2395.  थी  हुसेन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  और  सहकारिता  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  अमरोका  सरकार  के  दवारा  fear  aah  कृत
 प्रणाली

 को  घोषणा  की  गई  है  जिसके  अन्तगंत भारत  से  निर्यात  की  जाने  वाली  कई  हजार  वस्तुओं

 वस्तुओं  को  उस  देश  में  शल्क  मक्त  कर  दिया  गया  है

 क्या  इससे  भारत  सरकार  की  निर्यात  नीति  पर  प्रभाव  नहीं  और

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  और

 क्या  fata  के  लिए  आवश्यक  वस्तओं  पर  अतिरिक्त  शुल्क  लगाने  का  निणंय  किया

 गया है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  मਂ  राज्य  मंत्री  b  स  1 (sf  आरिफ  at  हां

 नहीं  ।

 तथा  :  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 राज्यों  के  सहयोग  से  पयंटन  का

 2396.  श्रो  शिव  arafa  राम
 :

 क्या  qyaF  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  को  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  समन्वित  ढंग  से  राज्यों  के  सहयोग  से  टन  का  विकास  करने  पर  विचार  कर

 रही  और

 यदि  at,  तो  इस  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  को  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 2 qaeq  और  नागर  विमानन  मंत्री  .  पुरुषोत्तम  कौशिक :  )  att

 (q)  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  छठी  योजना  बनाने  की तैयारी  के  रूप
 में

 अपने
 -

 अपने  राज्य  में  यं  टन  विकास को  ढ पस्प  क्टिवਂ  तैयार  करें  ।  इस  आशय  का  एक  पत्न  में
 ने  9-8-77

 को
 सब  मुख्य  मंत्रियो ंको लिखा था  |  इस  मामले पर  31-8-1977  को  नई  दिल्लो  में  हुए  पयं  टन  मं  त्रियों

 के  सम्मेलन  में  भी  विचार-विमर्श  हुआ  था  ।

 राज्य  सरकारों  को  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  विकसित  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  पयं  टक  केन्द्रों

 को  निम्नलिखित  मोटे-मोटे  ait  में  बांट  दिया  जाए

 (1)  राष्ट्रीय  महृत्व  के  पयंटन  केन्द्र  ;  जिनकी  मुख्यतया  अंतर्देशीय  dem  यात्  क  रते  हैं  ;  जेसे

 ala  स्थल ;
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 (ii)  राष्ट्रीय  महत्व के  ऐसे
 पय

 टक  केन्द्र जो  एवं  राष्ट्रीय  दोनों ही  प्रकार के  पय॑
 टकों

 के  लिए  रुचिकर हैं  ;
 जैसे  प्राकृतिक  सौंदर्य  एवं  धा  मिक  महत्व  के

 स्थान  और  वन्य  जीवों  की  दृष्टि  से  रुचिकर

 (111)  स्थानीय  महत्व  के  crea  केन्द्र  जिनकी  यात्रा  केवल  देशोय  पयंटक  ही  करते  हैं  |

 राज्य
 सरका

 रों
 को  यह  भी  सुझाव  दिया  गया  है  कि  वे  इस  प्र  का  र  से  चुने  हुए  केन्द्रों  क ेविकास  के  '

 प्राथमिकता ओं  का  तथा  पांच  वर्षों  की  अवधि  में  किये  जाने  वा  ले  ऋमिक  व्यय  का  भी  निर्देश  करें  ।

 अब
 तक

 केवल  17  राज्य
 सरका  रों  शासित  क्षेत्रों  से  परस्पेक्टिव  प्लान  प्राप्त  हुए  इन

 नाओं  पर  राज्य  सरका  रों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  साथ  इस  बात  का  frat. aa  के  लिए  बातचोत  की

 ह  कि  साधनों को  उपलब्धता  के  आधार  पर  केन्द्रीय  तथा  रा  ज्य  क्षेत्रों  में  किन-किन  केन्द्रों  कें  विकास

 meta  में  लिया  जाये  ।

 तस्करी  की  अनबिकी  वस्तुएं

 2397.  श्री  धीरेन्द्र  नाथ  बस ु:  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 गत  12  महोनों में  12  करोड़  रुपये  से  अधिक  मूल्य  की  बरामद की  गई  तस्करो की वस्तुएं की  वस्तुएं

 fam  भिन्न

 गोदामों  में  अभी  त

 तक  खराब  हो  रही  हैं  और  अनबिकी  पड़ी  है  जिससे  कई  करोड़  रुपये  की  वस्तुओं

 की  क्षति  हो  रही

 यदि  तो  उन  वस्तुओं  का  बिना  विलम्ब  निपटान  क  रने  के  लिए  सरकार  का  कया  कायवा
 ही

 करने  का  विचार  है  जिससे  और  क्षति  या  हानि  न  हो
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश
 :

 (>)  सरकार को  मिली  रिपोर्टो  से
 पता

 नहीं  चलता  है  कि  सीमाशुल्क  अधिका  रियों  दूवा रा  पकड़े  गये  तथा  उनके
 दूवा

 रा  अपने  गोदामों  में  रखे  गय

 तस्करी  के  माल  को  बड़े  gar
 92  क्षति  पहुंची  है

 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  फिर  सी
 मा शुल्क  after,  ऐसे  माल  की  क्षति  को  रोकने  के  लिए

 सभी  आवश्यक  पूर्वोपाय  कर  रहे हें  |
 इस  के

 नाशवान  वस्तुओं  का  निपटान  उनके  पकड़े  जानें

 के  तुरन्त  बाद  कर  दिया  जाता  है  जिससे  इन  वस्तुओं  को  कोई
 नुकसान

 या  खराबी  नहीं  हो ।

 faecal  सरकार  दवारा  जारी  कर  में  छट  सम्बन्धों  अधिसूचना ए

 2398.  शी  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि

 क्या  पिछली  सरकार  ने  चुनाव
 के  लिए

 धन  संग्रह  करने  हेतु  जनवरी  से  मार्च  1977  के  बीच

 कर  में  छुट  सम्बन्धी  हजारों  अधिसूचनाएं  जारी  की

 यदि  तो  उसका ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इसमें  कितनी  राशि  अन्तग्रंस्त  है  ;  और

 अप्रैल  से  अक्तूबर
 1977  के  दौरान  कर  में  छूट  कितनी  अधिसूचनाएं  जारी  की  गईं

 और  उसमें  कितनी  राशि  अलप्रंस्त  है  तथा  उसका  पूरा
 ब्यौरा  क्यों
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 11  अग्रहायण  लिखित  उत्तर 1899.

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुलफिकार
 आथय-कर  अधिनियम  1961  के

 कर  से  छूट  सम्बन्धी  अधिशचनाएं  केवल  धघर्माथं  तथा  धमंदायਂ  संस्थाओं  के  सम्बन्ध  में
 ओय-कर

 अधिनियम  1961  की  घारा  10  (23  के  ae -_  जारी  को  जाती  है  ।  1  जनवरी  1977 से  31

 ata  1977  की  अवधि  में  जार  की  ग्ई  अधिसूचनाओं  की  संख्या  20  है  ।  ये  अधिसुचनाएं  चुनाव  के

 प्रयोजनों  के  निमित्त  धन  एकत्रित  करने  के  लिए  जारी  नहीं  की  गई  थीं  ।

 अधिसूचनाओं  की  सुची  अनुबन्ध  पर  देखी  जा  सकती  gay  तथा  धर्मादाय  संस्थाओ

 आमतौर AS  आय-कर  1961  की  धारा  11  के  अन्तगंत  छट  मंजर की  जाती  है  ।

 क  र  1961  को  धारा  10  (23  के  अन्तगंत  जारी  की  गयी  अधिसुचना  उन्हें  केवल  आय-कर

 1961  की  धारा  11,  12  और  13  के  उपबन्धों  द्वारा  लगाई  गई  पाबंदियों  से  मुक्त  रखती

 है  ।  को  घ्यान  में  रखते  इन  मामलों  में  ग्रस्त  धन  का  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं  होगा  ।

 भप्रल  से  अक्तबर  1977  की  अवधि  में  जारी  को  गई  कर  से  छट  सम्बन्धी

 चनाओं  की  संख्या  60  है  ।  जारी  की  गई  अधिसचनाओं  को  एक'-सची  अनुबन्ध  पर  है

 जहां  तक  अन्तग्रंस्त  रकमों  तथा  उनके  प्र  ब्यौरों  का  सम्बत्ध  उत्तर  है  जसा  कि

 ऊपर  भाग  में  दिया  गया  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०टठी  ०---1249/77  i].

 Valuables  seized  from  smugglers  etc.  in  raids  during  emergency

 2399.  Shri  Brij  Raj  Singh:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  the  details  of  the  valuables  and  other  confiscated  goods  belonging  to

 the  smugglers,  profiteers  and  black-marketeers  recovered  during  raids  conduct-
 ed  on  their  premises  and  by  breaking  their  bank  lockers  during  emergency;

 (b)  the  amount  of  money,  goods  or  ornaments  and  precious  metals  seized
 still  with  the  Government  and  which  have  been from  smugglers  which  are

 returned  to  them;  and

 (c)  the  action  being  taken  by  Government  in  regard  to  ithe  money,  goods.
 and  valuables  of  those  persons  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Mini  of  Finance  (Shri  Satish  Agarwal)
 (a),  (0)  &  (c):  During  1975-76  and  1976-77,  the  Income-tax  authorities

 con- ducted  search  and  seizure  operations  in  6,206  cases  resulting  in  seizure  of
 assets  worth  over  Rs.  41.79  crores.  This  includes  the  cases  of  smugglers  and

 profiteers.  In  so  far  as  the  persons  proceeded  against  under.  the  Conservation
 of  Foreign  Exchange  and  Prevention  Activities  Act  are  concerned,

 information. presently  available is  as  per  the  enclosed  statement.

 After  a  search,  involving  seizure  of  valuable  assets,  the  first  step  is  to  pass.
 an  order  under  section  132(5).of  the  Income-tax.  Act,  1961  determining  the
 undisclosed  income  in  a  summary  manner  and  to  retain  such  of  the  seized
 assets  as  are  sufficient  to  satisfy  the  aggregate  of  the  tax  liability  under.  the
 various  Direct  Tax  Acts.  Thereafter,  regular  assessments  are  taken  up  ami
 action  as  called  for  in  law  taken,  including  levy  of  of

 pro- secution  wherever  warranted.

 75:



 Written  Answers  Agrahayana  11,  1899  (Saka)

 Information  on
 part  (a),  (b)  &  (c)  of  the  question  in  respect  of  the  seizures

 made
 and  further  action  taken  under  the  Customs  Act  and  Gold  Control  Act

 during  Emergency is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House

 STATEMENT

 Details  of  the  Money,  valuables  and  other  goods  seized  from  rsOns,  who

 have  been  proceeded  against  under  COFEPOSA  during  raids  conducted  by
 Income-tax  Department  during  the  Emergetcy

 नारा

 Other  Total Cash  Jewellery  Precious
 Valuable etal

 a

 Rs  Rs  Rs  Rs  Rs

 (a)  The  value  of  material

 s21zed  during  Searches
 conducted  byIncome-
 tax  Department  475(000)  837(000)  31(000)  6(000)  1349(000)

 4b)  The  value  of  material

 retained  under  Section

 132(5)  of  the  Income-

 tax  Act  out  of  (a)
 above  443(000)  798(000)  31(000)  6(000)  1278(000)

 (c)  The  value  of  materia]

 returned  to  the  asse-

 ssee  out  of  (a)  above  32(000)  39(000)  oe  71(000)

 ee

 खंडसारी  का  निर्यात

 2400.  श्री  आर०  कॉलनथाइवेल  :  क्या  वागिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता

 यह  बतान  कृपा  करग  कि

 गत  तन  वर्षों  में  खण्डसारी  का  faa  मात्रा  में  निर्यात  किया  गया  और  उन  देशों

 के  नाम  क्या  हैं  जिनको  निर्यात  किया  गया ;

 और  तमिल  ar  के  व्यापारियों
 (@)  विभिन्‍न

 राज्यों  के  निर्यातकों  का  विवरण  क्या है

 के  नाम  क्या  और

 खण्डसारी  के  निर्यात  व्यापार  में  राज्यों  का  योगदान  कितना  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय म  राज्य  मंत्री  आरिफ
 भारत से  पिछले  तीन

 वर्षो  में

 खंडसारी  चीनी  का  कोई  निर्यात  नहीं  हुआ  है  ।

 (a)  तथा  :
 प्रश्न  नहीं  उठत

 Branches  of  banks  opened in  rural  areas

 +2401.  Shri  Subhash  Ahuja:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased

 to  state

 (a)  the  total  number  of  branches  of  banks  opened
 in  rural  areas  during

 ‘the  last  three  years ;  and
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 (b)  the  80६  of  loans  advanced  by  them  for  development  of  rural  indus-

 tries  and  agriculture  during  the  same  period?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel):  (a)  The  Reserve Bank  of

 India  have  reported  that  the  commercial  banks  opened  2884  branches  at  rural

 centres  during  the  three  years  1974,  1975  and  1976.  During  the  current  year

 (upto  September  30,  1977),  the  number  of  rural  branches  opened  by  commer-

 cial  banks  was  1353.

 (b)  The  total  ou  tstanding  advances  of  rural  branches  of  scheduled  com-

 mercial  banks  as  at  t  he  end  of  December  1974,  December  1975  and  Decem--:

 ber  1976  are  set  out  below

 ANU! Rs  crores)

 Qਂ
 December  1974  Oa  77

 L192
 December  1975  OUS.  37

 ONL
 December  1976  JUD  62

 Data  are  not,  however,  separately  available  in  respect  of  advances  made

 by  new  branches  opened  during  the  last  three  years  or  their  sectoral  distri-

 bution.

 Chemical  11 |  smuggled  by  a  Clerk  and
 Assistant  Manager  of  Air  France  at

 Airport

 2402.  Shri  Ram  Dhari  Shastri:  Will  the  Minister  of  Fimance  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  Assistant  Manager,  Air  France  stationed  at  Palam  Airport  and
 one  clerk  smuggled  into  India  by  Air  France  Flight  No.  180  on  midnight  of

 3rd  and  4th  May,  1976  two  drums  of  chemical  oil;

 (b)  whether  the  Customs  authorities  challenged  them  and  then  let  them
 off  by  imposing  a  minor  penalty  on  Air  France,  under  the  then  Congress  Gov-

 ermment’s  pressure  ;

 (c)  whether  this  Officer  is  still  stationed  at  Palam  Airport  and  is  carrying
 banned  articles on  smuggling  of  Narcotics.  and.  other  out  of  India  by  Air

 France  flights;  an

 (d)  if  so,  what  action  Government  propose  to
 take  against  this  officer  and

 such  other  officers  of  Air  France?’

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Satish  Agarwal)  :  (a)
 Report  received  by  the  Government  shows  that  on  Sth  May  1976,  the  Cus-
 toms  Officers  of  Delhi  Collectorate  seized  two  tins  of  Motor  Flushing  Oil

 valued  at  Rs.  300  from  the  godown  of  Air  France  Cargo  Office  at
 Palam  Airport.  Enquiries  were  made  from  the  Assistant  Station  Manager  and
 the  Traffic  Assistant  of  M/s  Air  France  at  Palam  Airport.  The  investigations
 made  by  the  customs  authorities  revealed  that  these  two  tins  had  been  off-
 loaded  from  Air  France  Flight  No.  180  on  the  night  of  3/4-5-1976  at  Delhi
 as  unmanifested  cargo.
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 (0)  On  5th  May  1976,  0856  was  registered  against  M/s.  Air  France  for violation  of  the  provisions  of  the  Customs  Act;  1962.as  well  as.  of  the  Imports
 and  Exports  (Control)  Act,  1947.  In  departmental  adjudication  both  the  tins
 were  confiscated  and  a  penalty  of  Rs.  100  was  imposed  on  चन अय  बत चट चलअ.. का एट  which
 they  have  deposited  on  22nd  April  1977:.

 (c)  The  Assistant  Station  Manager of  M/s  Air  France  is  at  present  station-
 ed  at  Palam  Airport  on  the  traffic  side.  Reports  received  by  the  Customs
 authorities  at  Delhi  recently  do  not  show  any  involvement  of  the  officials  of
 M/s  Air  France  in  smugglin  g  of

 Narcotics  and  other  banned  articles  at  Palam
 Airport.

 (d)  Does  not  arise.

 Loan  given  to  Industries  by  Nationalised  Banks

 +2403.  Shri  Vijay  Kumar  Malhotra:  Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state

 (a)  the  amount  of  loan  given  to  the  industries  by  the  nationalised  banks
 in  1974-75,  1975-76  and  1976-77;  and

 (b)  the  amount  of  loan  out  of  it  given  to  the  small  scale  industries  and
 cottage  industries  and  that  given  to  the  big  industries  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel):  (a)  &  (b):  Available  data
 on.  outstanding  advances  of  public  sector  banks  for  medium  and  large
 industries  and  Small  Scale  Industries  as  on  December  1974,  1975  and  1976
 are  set  out  below  :
 id

 Rs.  in  crores
 +. Public  Se  ctor

 Banks

 (i)  Medium  and  Large  Industries

 December  1974  3210

 December  1975  e  3806

 December  1976  अ  5383*

 (ii)  Small-Scale  Industries  **

 December  1974  e  a  940

 December  1975  1061

 December  1976  1274

 oe

 Data  relate  to  Scheduled  Commercial  Banks.

 **
 Separate  figures  of  bank  credit  to  cottage  industries  are  not  available.
 Advances  to  cottage  industrial  units  coming  within  the  definition  of

 small  scale  industry  are  included  in  the  figures  of  advances  to  small
 scale  industries  given  above.
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 Borrowing  Of  loans  by  M/S
 Nalikool'  Private’

 Limited  fron  Banks

 2404.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  ‘be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  M/s  Nalikool  Private  Limited,  Nalikool,
 District  Hooghli  is  indulging  in  ‘borrowing  loans  from  United  Commercial
 Bank,  First  National  City  Bank,  and  Grindlys  Bank  on  the  basis  of  forged
 applications  and  other  related  documents  of  farmers  and

 potatoes  in  their  own  cold  storage  with  that  assistance;  keeping
 their  own

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  order  an  enquiry  into  the
 ‘matter  to  find  out  the  names  of  persons  being  used  by  the  company  for  keeping
 their  own  stocks  in  cold  storage;  and

 (c)  the  quantity  of  potatoes  along  with  the  value  kept  by  the  company
 in  cold  storage  during  the  last  three  years  and  the  names  of  persons  which

 used
 for  the  purpose  and  the  rent  charged  by  the  company

 in  each
 case

 ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel):  (a),  (b)  &  (c):  The  Reserve
 Bank  of  India  is  collecting  the  information  to  the  extent  possible  and  the
 same  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 बंक  आफ  महाराष्ट्र  हारा  मेससं  ी  GSA,  नागपुर  और  स्ट्रेच लोन  प्राइवेट  बम्बई

 को  ऋण  दना

 2405.  डा०  वसन्त  कुमार  पंडित
 :  कया  faa  मंत्री  यहਂ  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  बैंक  आफ  महाराष्ट्र  ने  मेसस  स्ट्रेच  नागपुर  और  स्ट्रचलोन
 प्राइवेट

 बम्बई  कौ  बड़ी  राशि  के  ऋण  दिय  हैं  ;

 क्या  उपर्युक्त  ऋणों  की  सुरक्षा  और  एक  को  की  लाभप्रदता  की  जांच  गई  और

 क्या  उपर्युक्त  ऋणों के  लिए  बैंक  की  स्वीकृति ले  ली  गई  है  और  उक्त  ऋण  खातों  की

 रिपोर्ट  के  क्या  निष्कर्ष  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  qa  स्ट्रेच  नागपुर  और  स्ट्रेचलॉन

 प्राइवेट  बम्बई  अपने  बैंकरों  से  कुछ  ऋण  सुविधाओं  का  लाभ  उठाती

 जी  हां  ॥

 स्ट्रेच  फाइबर  के  मामले  बैक  रिझवं  बैक  दूवारा  जारी  किये  गए  आदेशों  के  भन- कि

 ऋण  प्राधिकरण  के  लिए  fers  बेक  को  लिखा है  ।  खातों  की  स्थिती  के  में  बेंकों  मे

 प्रचलित  प्रथाओं  और  व्यवहार  के  अनुसार  तथा  बैंकिंग  कम्पनी  का  अधिग्रहण  और

 अधिनियम  1970  के  उपबन्धों  के  अनुरुप  भी  राष्ट्रीय  कृत  बैंकों  के  अलग-अलग  ग्राहकों  के

 aaa  विषयक  अथवा  उनसे  सम्बन्धित  सुचना  प्रकट  नहीं  की  जाती

 बीमार  एककों  के  आधुनिकीकरण के  लिए  अनुदार  शर्तों पर  ऋण  योजना के  अन्तगंत  प्राप्त  आवेदन  पत्र

 2406.  भी  एस०  आर०  alatlat  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 मारपीप  ओदुपोगिक  विकास  बेक  को  चोनों  तथा  इंजोनियरी  उद्योगों  में

 बीमार  कों  के  के  लिए  अनुदार  शर्तों  पर  ऋण  योजना  के  अन्तरगत  कितने  आवेदन

 पत्र  प्राप्त  हुए  और  उद्योग-वार  कितनी  सहायता  की  मांग  की  गई  ;

 79



 Written  Answers  Agrahayana  11,  1899  (Saka).
 नल्ला

 )
 कितने  आवेदन  पत्र

 मंजूर  किय
 गये

 और
 कितनों  राशि  मंजूर को  गई  तथा  अब  तक

 कितना  धन  बांटा  गया  है  ;

 क्या  मारतोय  ICRU o  विकास  बंक  की  मंजूर  राशि  का  पुरा  भूगतान  करने  के  लिए

 राशि की  कमो  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा क्या  और

 भारतोय  औद्योगिक  विकास  बेक  को  अपने  उत्तरदायित्वों  को  पुरो  तरह  निभाने  के  लिये

 पर्याप्त  धतराशि  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या  उपाय  किये  जाते  हैं  ?

 क्ति  मंत्री  एच०  एस०  :  और  :  भारतोय  औदयोगिक  विकास बेक  की

 आसान  शर्तो  पर  पीजता  का  उद्देश्य  पांच  चुने  हुए  उद्योगों  अर्थात्‌  सुती  ची

 सीमेंट  और  कुछ  इं  जी  Beka  उद्योगों  के  उत्पादक  एककों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  रिया यतो  दरों  पर

 वित्त  को  व्यवस्था  करना  है  ताकि  ये  एकक  अपनो  उत्पादकता  और  प्रतियोगितात्पकता

 बड़ा  ahi  इस  पोजता  का  संचालत  भारतोय  औद्योगिक  विकास  भारतोय  औद्योगिक  वित्त

 निगन  और  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  और  निवेश  निगम  care  किया  जाता  है  ।

 इत  योजना  के  अंतर्गत  वितरित  और  अनिर्णीत  आवेदन  पत्रों  की  संख्या

 सहित  को  31-10-1977  की  स्यिति  का  राज्यवा र  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 जी  नही ं।

 (7)  इस  योजना  के  अंतरगत  सहायता  देने  के  लिए  आवश्यक  निधि  भारतीय  औद्योगिक  विकास

 बक  दवारा  सरकार
 के  आवश्यक  समर्थन

 से  बा
 जार  ऋण  लेकर

 आवश्यकता  नुसार  जुटाई  गई  है
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 11  1899  ( 3)  लिखित  उत्तर

 निर्यात  सहायता  योजना  के  अन्तगंत  उछोगवार  धनराडि  का  भूगतान

 2407.  श्री  एस०  आर०  दामानी  :  कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक
 पूति  और  सहकारिता  मंती

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्यात  सहायता  योजना  के  अन्तरगत  उद्योगवार कुल  कितनी

 का  भुगतान  किया  गया  ;

 (a)  लघु  उद्योगों  दारा  कितना  निर्यात  किया  war  ale  योजबा  के  अन्तगंत  उन्हें  कितनी

 सहायता  दी  और

 कपा  इस  क्षेत्र  को  अधिक  मोत्सा हत  दे  ने  के  लिये  कोई  तई  यो  ज़ना यें  तेया र  क्रो  जाती हू  जिससे

 अपने  निर्पात  बढ़ा  सकें  और  यदि  तो  तत्संबं थी  रमौ स  क्या  है  ?

 वाणिज्य  राज्य  मंत्री  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौस न  प्रमुख  उत्पाद  समूहों

 को  नकद  मुआवजा  सहायता  के  रूप  में
 वित  रित  की  गई  कुल  gar

 शि
 दर्शाते  वाला  विवरण  संलग्न  है

 (ata  ।

 लघु  उद्योग  एकक  द्वारा  किये  गये  निर्यात  तथा  इन  एककों  को  नकद  मुआवजा  सहायता  के

 रूप  में  दी  गई  धत  राशि  दर्शाने  वाले  पुथक  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते ह  |  इसके  लघु  उद्योग

 क्षत्र  द्वारा  त  यार  किए  जाने  वाले  उत्पादों  का  निर्यात  बड़े  प  ara  के  एककों  द्वारा  भी  किया  जाता  है  ।

 पंजोकृत  नियतिकों  के  लिय  आयात  नीति  के  अधोन  लघु  उद्योग  एकको  को  अनेक  विशेष  सुविधाएं

 ay  जाती  एक  संक्षिप्त  विवरण
 सं  लगन  fray  सार  हम  में  ये  सुविधायें दो  गई  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  1250/77)

 लघु  उद्योग  एककों  को  उपलब्ध  की  कई  सुविधाओं  को  बराबर  समीक्षा  की  जादी  है  क़्धा

 प्रत्येक  वर्ष  आयात
 नौति  के

 संशोधन  के  समय  आवश्यक  परिवतनों  की  घोषणा  की  जाती  है  ।

 बेतन  नी  ति  के  अध्ययन  हेतु  राष्ट्रीय  बतन  बोड़े

 2498.  Fo  छमा  प्रथिल  :

 aft  रासजीलाल  सुमन  :

 बया  वित्त  मंजी  बताते  को  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  तन  है  कि  सरकार  USEF  केन  त  ही  ति  जताने  फर  मिशा
 कर

 सही

 सरकार ने  इस
 बारे  में  कया

 काय  वाही  की  और

 क्या  इस  समस्या  का  अध्ययन  करने  और  रचनात्मक  मार्गोपाय  सुझाने  के  लिए  सरकर

 का  विचार एक  राष्ट्रीय  वेतन  बोड़  अथवा  समिति  नियुक्त  करने  का  है  ?

 ,  वित्त  मंत्री
 एच०  एम०  :  ,  और  (7)  :

 सरकार
 ने

 यह  विण॑य  किया  है

 कि  वेतन  आय  और  मूल्य  नोति  के  विषय  में  तत्काल  एक  व्यापक  अध्ययन  किया  जाय  ताकि  व्रेतच  आय

 और  मूत्यो ंके
 बारे

 में  एक  एकीकृत  नीति  बनाई जा  सके
 |  सरकार ने  1977  में  श्री  एस०

 भूतलिंगमकी  अध्यक्षता  मैं  बेतन  आय  बौर  मूल्य  विषयक  एक  अध्ययन  दल  बनाया है  ।  qeqaay  दल  को

 बेतन आय  और  मूल्य  नीति  का  एक  मसौदा  तैयार  करन ेके  लिए  wer गया  है  ।
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 उड़ीसा  राज्य  में  लोह  और  मंगनीज  अयस्क  के  भण्डार

 09.  श्री  qlomontfeart
 :  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  att  सहकारिता  मंत्री  पह

 बताने  को  कृपा  करग  कि

 क्या  उड़ीसा  राज्य  कीं  विभिन्न  खानो ंमें  20  लाख  मीटरी  टन  लौह  और  मैंगनीज  अयस्क

 पड़  ह  ;

 यदि  तो  क्या  खान  तथा  खनिज  व्यापार  निगम  द्वारा  अयस्क  न  पाने  के  कारण ही

 खानों  में  भारी  भण्डार  जमा  हो  गय ह

 क्या  उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  राज्य खान  निगम  को  लौह  और  मंगनी ज  अयस्क  का  सीधे

 निर्यात  करने की  अनुमति  देने  के  लिए  केन्द्र  की  आज्ञा  मांगी  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार को  क्या  प्रति

 वाणिज्य  राज्य  मंत्री  आरिफ  जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जो  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 समद्री  खाद्यों  का  निर्यात

 2410.  cl  Ho  राममूर्ति  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  gfe
 और

 सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 at  1976-77  में  समुद्री  areal  के  निर्यात  से  कितनी  राशि  की  विदेशी  मुद्रा  अजित

 हुई  ;

 क्या  सरकार का  विचार  समुद्री  खाद्यों के  नियातिमें  व
 द्धि  करनें  के  लिये  '  प्रोत्साहन

 और

 क्या  सरकार  का  विचार  andl-areat  तथा  के  निर्यात  मैं  ate  करने  के

 लिये  तंमिलंना  डे  में  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  का  एक  केन्द्र  स्थापित  करने  का  है
 ?

 वाणिज्य  आरिफ  :  (*)  av  1976-77  में
 समुद्री  खाद्यों  a.  निर्यात

 से  अजित  विदेशी
 मुद्दा  अनन्तिस

 रूप  से  लगभंगं  189  करोड़  Fo
 बेठती  है

 जी  ati  सरकार  का  विचार  है  कि  विकासात्मक  बाजार  तथा  उत्पाद

 atfe  करके  समुद्री  खादयों  का  निर्यात  बढाने  के  लिए  आवश्यक

 दिया  जाये  |

 इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  ऐसी  कोई  प्रस्थापना  नहीं है
 |
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 मडालवाकार  निर्माण  एवं  विविध  लेई  दिल्‍ली  के  कार्यालय  में  मण्डलीय  लेखापालों  की  wal

 2411.
 श्री  इब्राहीम  सुलेमान  az  :

 श्री  डी०  जी०  गवई

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  निर्माण  और
 अंसल  कस्तुरबा  गांधी  नई

 दिल्‍ली  के  कार्यालय  में  मण्डलीय  लेखापालों  के  पद  के  लिए  आरम्भिक  भर्ती  हेतु  1976  में  लो

 गई  परीक्षा  का  परिणाम  घोषित  कर  दिया  गया

 aN १५
 यदि  तो  उक्त  परीक्षा  में  कितने  परोक्षार्थी  बठ  थ  और  सफल  घो  faafta  किये  गये  qvrarrfearat

 के  नाम  क्या

 feat  रों  को  इस  बोच  नियुक्त  किया  जा  चुका  और

 शेष  सफल  उम्मोदवा रों  को  उक्त  पदों  पर  कब  तक  नि्पुक्ति  करदी  जायगी  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  हा ं।

 4198  उम्मोदवार  परोक्षा  में  बैठ  थे  जिनमें  से  112  सफल  घोषित  किये  उनके

 नामों  का  एक  विवरण-पत्न  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  [weataa  में  रखा  गया  देखिए

 सपा  THo  टी०  1251/77]  |

 और  प्रत्येक  सफल  उम्मोदवा र  को  दे  दो  गई  है  कि  परोक्षा  के

 अनुपुचित  जातियों  तियों  और  विभागोय  उम्मोदवारों  के  लिए  आ  aT

 भरे  जाने  वाले  सम्भावित  पदों  को  योग्यता  के  अधार  पर  और  रिक्तियों  के  होने  20  होगी  ।

 भारत  सरकार  के  मंत्रालपों/विभागों  में  लेखाओं  के  विभागी  यकरण  के  पश्च तू  डिविजिनल  लेखाकारों  के

 थदों  पर  नियुक्ति  करने  के  लिए  सम्पु्ण  को  समोक्षा  को  गयो  |  यह  महसुस  किया  गया  fH  लेखाओं

 को  रखने  संबंधी  कार्यो  और  डिविजनों  में  उपलब्ध  करा ये  जाने  वालो  वित्तीय  सलाह  को  सुदृढ़  करने

 को  अवश्यकता  है  और  जिन  व्यक्तियों  ने  कनिष्ठ  लेखा  अधिकारी  परीक्षा  अथवा  भारतीय

 लेखा  परोक्षा  और  लेखा  विभाग  को  अधोनस्थ  लेखा  सेवा  परोक्षा  पास  को  थो  उनको  इसके  पश्चात्‌

 डिविजितल  लेखाक।रों  के  रुप  में  tara  किया  जाना  चाहिए  ।  इसके  डिविजिनल  लेखाकारों  के

 सँवग  में  पदोन्नति  के  अवर  अधोनस्थ  लेखा  सेवा  कामिकों  के  पदोन्नति  अवसरों  के  तुलनायोग्य  न  होने

 के  रण  यह  विवार  किया  गया  कि  डिविजिनल  लेखाकारों  के  ग्रेड  में  और  आगे  भर्ती  पर  रोक  लगा

 दो  पारणा  निर्माण  और  विविध  ली  गयी  परीक्षा में  जो

 उम्मोदवार  बैठ  उनको  डिविजिनल  महालेखाका रों  के  रूप  में  नियुक्त  नहीं  किया  जा  सका  ।  उन  20

 व्यक्तियों  को  सहूमात  प्राप्त  का  जा  रहो  है  जिनका  निर्माण  और  विविधद्वा रा

 विभागोयकृत  लेखा  कार्यालयों  में  कनिष्ठ  लेखाकारों  के  रूप  में  नियुक्त  करने  के  लिए  प  नल  तैयार  किया

 गया  था  ओर  जो  व्प्राक्ति  अपना  सहमति  देंगे  उनको  नियुक्ति  करने  पर  विचार  किया  जाएगा  |

 Reinstatement  of  Employees  of  Accountant  General,  नधाएਂ

 2412,  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  employees  of  the  office  of  the  Accountant  General,  Gwalior,
 who  went  on  strike  during  the  railway  strike  in  May,  1974,  have  not  since

 been  reinstated:
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 _(b)  whether  inhuman  treatment  is  still  being  out  to  the  emp  106९ of  that  office  and  they  are  being  pu  nished;  and

 (c)  the  steps  being  taken  by  Government  to  reinstate  these  employees  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  M.  Patel):  (a)  Gut  of  614  emiployees
 of  the  office  of  Accountant  eneral,  Madhya  Pradesh,  Gwalior  who  went  on
 strike  during  the  strikeਂ  in  May,  1974,  61  permanent  employees
 were  suspended.  These  employees  have  since  been  reinstated.  Out  of  28
 temporary  employees  whose  services  were  terminated  in  terms  of  the  Govern-
 Ment  instructions  issued  at  that  time,  24  employees  have  not  been  reirstated:

 (b)  No,  Sir.

 (c)  The  question  of  reinstatement  of  employees,  whose  services  were
 terminated  for  participating  in  May,  1974  strike  and  other  action  taken  in

 erms  of  the  orders  issued  at  that  time  is  a  general  issue  affecting  not  onl;
 employees  of  the  Indian  Audit  and  Accounts  Department  but  also  othe

 epartments.  The  matter  is  receiving  the  attention  of  the  Government.

 Request  for  allowing  speculation  to  continue

 2413.  Dr.  Ramji  Singh:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  some  Members  had  submitted  a  joint  representation  durin
 ‘the  last  session  requesting  Government  to  allow  speculation  to  continue:  ई
 so,  names  of  those  Members;  and

 (0)  whether  the  Chief  Minister  or  a  Minister  of  a  State  Government  have
 also  written  to  the  Centre  requesting  to  allow  speculation  to  continue;  if  so,.
 the  names  thereof ?

 The  Minister  of  इप्राघार€  (Shri  H.  M.  Patel):  (a)  The  Hon.  Mémber  is

 presumably  referring  to  a  representation  by  Shri  D.  D.  Patel  and  29  oth

 Members  of  Parliament  (signatures  of  all  are  not  legible)  regarding  पी
 castorseed  and  Forwar operation  of  forward  trading  in  linseed,  silver.

 trading  performs  certain  useful  functions  under  certain  circumstances  in  the

 economy  and  cannot  be  equated  with  speculation  as  commonly  understood.

 (0)  No,  Sit.

 Foreign  Markets  for  Indian  Handloom  Apparels

 2414.  Shri  S.  5.  Somani:  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civit

 Sapplies  and  Cooperation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  efforts  have  been  made  by
 narkets  for  Indian  handloom  apparels ;

 Government  to  explore
 foreign

 (b)  if  so,  the  name  of  articles  the  possibilities  for  export  of  which

 been  found  country-wise;  and
 द ए (c)  the  names  of  handloom  articles  for  which  orders  have  been  récei

 for  the  current  financial  year,  country-wise  and  the  amount  of  foreign  exch  क
 to  be  earned  thereby  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Commerce  and  Civil  Supplies
 nd  Cooperation  (Shri  Arif  Baig):  (a)  Yes,  Sir.  Some  of  the  impo

 १
 rt  nt  ste  ps

 to  explore  the  markets  for  Indian  handloom  garments  include
 cen
 (i)  exhibitions  organised  in  the  major  cities  of

 the  world  —  =

 थ  द
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 (ii)  study  teams  sent  to  important  markets  to  hold  discussions  With
 importers  about  the  possibilities  of  increasing  the  exports,

 (iii)  the  special  publicity  campaign  in  foreign  countries  undertaken  by
 the  Handloom  Export  Promotion  Council.

 (b)  Shirts  and  blouses  are  the  main  handloom  apparel  items  which  have
 considerable  scope  for  exports  from  India.  The  countries  to  which  these
 could  be  exported  are:  USA,  Canada,  Australia,  USSR,  European  Economic

 Community  States,  Sweden,  Norway,  Switzerland,  Nigeria,  Singapore,  Japan,

 Iraq,  Kuwait,  Bahrain,  Malaysia,

 (८)  The  contracts  for  the  éxport  of  apparels  are  not  registered.  Therefore,
 the  quantum  of  orders  received  cannot  be  ascertained.  However,  the  estimate

 of  exports  of  handloom  garments  during  April-September,  1977  is  Rs.  43

 crores.

 fads  में  भारतीय  Gana  की  वस्तुओं की  लोक  प्रियता

 2415.  att  एस०  एस०  Maat  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  और  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशों  में  भारतीय  खेलकूद  को  वस्तुएं  लोकप्रिय  हो  रही  हैं  ;

 तो  ऐसो  वस्तुओं  के  नाम  क्या  हैं  और  चालू  वित्तीय  व  के  दौरान  किन  किन  देशों

 ने  भारत  से  उनको  मांग  को  और

 q
 i

 ad  1977-78  मैं कितनी  fazar  मुद्रा  अजित  होने  की  WEHT

 वाणिज्य  राज्य  मंत्री  (ait  आरिफ  :  जी  हां  ।

 भारत  से  निर्वात  होने  वालो  ख  ल  कद  की  महंत्वंपूण  सामाने  तथा  उनको  मांग  करने  वाले

 देश  निम्नलिखित  हैं

 सामान  हाकी  क्रिकेट  के  हाकी  तथा  क्रिकेट  को  स्पोर्ट  कप  ,  रबड़  के

 गुब्बारे  आदिं  |

 देश  पश्चिम  संयुक्त  राज्य

 कताडा  |

 1977-78  के  दौरान  खेलकूद  के  सामान  के  निर्वात  से  अ  जित  farat  मुद्रा  अनन्तिम रू  प

 से  18  कंरोड़  रु०  के  आस-पास  होने  का  अनुमान  है  ।

 वर्ष  1871  के  पेंशन  कानून  के  बारे  में  सरकारी  wAaitT  स
 ज्ञ  पन

 2416.  श्री  डो०  बो  चन्द्रगौडा  :  कवित्त  मंत्रो  यहू  बताने  को  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सेवानिवृत्त  सरकारो  कम  चारियों  की  ओर  से  सरका र  से  कोई  ज्ञापन  दिया  गया  है  जिसमें

 केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  दोनों = ,G  वारा  1871  के  वर्तमान  पेशन  कानून  और  उसके  अधीन  बनाये

 गये  नियमों  के  स्थान  सरकारो  कृत्यों  को  परिवर्तित  धारणा  और  नई  सामाजिक  आधिक

 विकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  एक  व्यापक  और  प्रगतिशोल  का  नून  बनाने  की  मांग  को  गई  और

 यदि  हां  तो  इसके  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 चित्त  मंत्री
 एच०  एम०  :  (  और

 :  पेंशन  भो  शियों  के
 संघ  पेंशन  अधिनियम

 187.0  को  अ्रतिह्टयापित्  करने  को  मांग  कर  रहे  पेंशन
 के  मान  पेंशन

 भोगियों  को  राहत
 रॉन  करता  ओर  पेंशन  मंजूर  करने  केलिए  ard  विधि  जे  से  araat  का  विनियमन  नहीं  करता  ;  ये

 मामले
 केन्द्रीय  सिविल  सेवा

 7)  1972  और  समय  समय  पर  जारी  किए  गए  विभिन्न
 काय  का  री  अनुदेशों  द  वारा  विनियमित  किए  जाते हैं  ।  प्रशा स  ae  रोजगर  को  स्थिति  और

 चारियों  के  वेतन  ढांचे  में  हुए  ने  अधिनियम  को  अप्रचलित  नहीं  कर  दिया  और  नहीं
 अधिनियम  ने  सेवा  निवृत्त  हुए  कम  चारियों  और  उनके  परिवारों  को  समय  समय  संबंधो  लाभों

 को  वृद्धि  के  मामले  में  जिसे
 सं

 गत  नियमों  में  संशोधन  करके  तथा  कार्यकारी  अनुदेशों  को  जारा  करके

 fear.  गया  किसी  को  बाधा  नहीं  डाली  है  ।

 जहाँ  तक  राज्य  सरकारों  का  संबंध  है  पेंशन  के  संबंध  में  उनको  अपनो  संविधियां  हें  और  केन्द्रीय

 सरकार  उनके  लिए  कानून  नहीं  बना  सकती  ।

 आधिक  विकास  के  बारे  में  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  महासंघ  के  धुझाव

 2417.  श्री  कण  ए०  राजन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  WecaT  वाणिज्य  तथा  उद्योग  महासंघ  ने  सरका र  द्वारा  किए  जाने  वाले  ए  से  सामूहिक
 उपायों  का  सुझाव  दिया

 है जिनसे  सरका
 र

 को  अधिक  विकास  को  गति  तीब्र  होने  में  सहा  यता
 मिल  सके  ;

 यदि  तो  तत्संबंधो  मुख्य  बातें  क्या  हँ  और  उनके  बारे  में  सरकार  की  क्या  राय  और

 (77)  इससे  देश  के  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  में  कहां  तक  सहायता  मिलेगी  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  om qzat)  :  भारतोय  वाणिज्य  तथा
 उद्योग  महासंघ  ने  हाल  ही

 में  अधिक  तोति  प्रगति  के  लिए  नीतिਂ  फार  इकनामिक  नामक  एक  पुस्तिका

 प्रकाशित  की  है  ।

 तथा  :  एक  विवरण
 संलग्न  है  जिसमें  पुस्तिका  में  दिये  गए  सुझावों  को  मुख्य  मुख्य  बातें

 दी  गई  हू  यह  STHSTH
 बताना

 कठिन  होगा  कि  इन  नीतियों  का  रोजगार  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 अप  के  विभिन्न  क्षेत्रों  के  संबंध  में  आधिक  नोति  निर्धारित  करते  समय  संस्थाओं  तथा  व्ययों

 से  प्राप्त  विभिन्न  सुझावों  पर  विचार  किया  जाता

 30  1977  को  जा  रो  को  गई  प्रगति  के  लिए  नोतिਂ  नामक  पुस्तिका  भारतो
 य

 बाणिज्य  और  उद्योग  महासंघ  cara  किये  गए  सुझावों  की  मुख्य  मुख्य  बातें

 अध F -ST FETT  के  विभिन्न  क्षेत्रों
 के लिए  पुस्तिका  में  कई  सुझाव  दिए  गए  ह  जिनका  उद्देश्य  जनता

 के  जोवन  स्तर  में  सुधार  करना  तथा  प्रादेशिक  और  क्षेत्रीय  विषमताओं  को  कम  करना

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ढी०  1252/77)
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 साचे  1977  अब  तक  मारे  गए  छापीं  से  seis  सोना

 2418  a]  gata  क्यो  चित्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 ्

 1977  से  अब  तक  विभिन्न  राज़्यों  में  cag  नियंत्रण  अधिकारियों  द्वारा

 मारे  गए  छापों
 में  कुल  किंतने  का

 किया
 गया

 ;

 (@)  क्या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  में  स्वर्ग  नियंत्रण  अधिकारियों  ने  1977

 और में  एक  मकन  लाख  80  हजार  रुपये  मूल्य  का  सोना  बरामद  किया  था  ;

 सरकार  को  सोता  बरामेंद  करने  के  लिए  क्या  अग्रेतर  कार्यवाही  करने  का  विचार
 ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  सूचता  एकत्र  को  ज़ा  रही  है  और

 बटबव  पर  रख  दो  जायेगी  |

 4  1977  को  कलकत्ता  के  स्वर्ण  नियंत्रण  अधि  THT प fry यां  ने  एक

 नी far  स्वर्गंकार  के  कब्जे  से  1,83,701. 00  रुं०  मूल्य  का  हिसांब  में  नहीं  दिखाया  गया

 अद्ध चक  सोना  नए  आभूषण  पकड़े  ।

 (7)  नियंत्रण  कानून  का  उल्लंघन  नहीं  होने  देने  को  दृष्टि  से  तथा

 द  सुचना  एजेन्सियों  अभी  भी  aah al  बनाए  रखे  हुए

 मिजोरम  की  आवश्यक  वस्तुओं  के  अतिरिकत  कोट  की  सप्लाई

 2419.  Blo  आर०  रोगुअम :
 कया  वाणिज्य  तवा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (#)  क्या  उन्हें  fa  तथ्य  को  जानकारों  है  कि  आयातित  रेपसीड  तेल  आदि  जसे

 HIE  वस्तुओं  में  से  अ  WRT  को  fastca  alg  जनिक  वितरण  व्यवस्था  के

 माध्यम  से  कभो  भी  सप्लाई  नहीं  कि  गई  और  इस  समय  खाद्य

 दाल  आदि  जेसे  आवश्यक  वस्तुओं  का  प्रति  व्यक्ति  कोटा  आने  वाले  fared

 जिसके  कारण  इस  व्र  सम्पूरगं  मिजोरम  में  फसल  पूरी  तरह  से  ase  हो  गई  के  कारण

 लोगों  को  दैनिक  आवश्यकता  में  हुई  अचानक  वृद्धि  को  रा  करने  के  लिए  बहुत  ही  कम
 rs

 क्या  इस  अक्लाल  को  देखते  gi  जो  इस  ay  हो  wr  आवश्यक

 बःतुओं  को  अतिरिकत  मात्रा  को  निरन्तर  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सम्पूर्ण  मिजोरम

 में  विज तिक  विधएग  व्यवस्था  को  सुव्यवस्थित  act  के  लिए  कोई  fata  निरोधक  उपाय

 fat  गये  हैं  अथवा  कीर  का  विवर  है  ताकि  गैर-सामाजिक  तत्व  इस  नाजूक  स्थिति  का

 लाभ  न  उठायें  tar  फि  वं  1960  में  हुआ  था  और  जिसमें  वर्तमान  में  चल  रहा  W-

 मिगत  आन्दोलन  आरम्भ  हुआ  था ?

 क वाणिज्य  तथा  नागरिक  site  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार  गोयल )
 eo

 यह  बिल्कुल  सहो  नहीं  है  कि  इस  av  सम्पूण॑  संघ  शासित  aa

 मिजोरम  में  फप्न  पुरी  तरह  नष्ट  हो  गई  क्योंकि  अकाल  से  हुआ  नुकसान  अलग-अलग
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 जागो ot
 स्थान  पर  अलग-अलग  Fi  श्रशासन  को  स्थित्ति  की  ST ASTC  है  और  वह  इस

 के  लिए  कदम  उठा  रहा  है  कि  साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  चावल
 व  tg  की  पर्याप्त  मात्रां  में  उपलब्ध  किया  जिसके  लिए  सप्लाई  भारतीय  खाद्य  निगम

 are  की  जीती  शहरी  इंलींकों  की  तरह  देहाती
 इलाकों

 में  भी
 चांवले  का  राशन  2

 किलोग्राम  प्रति  वयस्क  प्रति  सप्ताह  से  बढ़ाकर  3  किलोग्रांम  प्रति  वस्क  प्रति  संप्ताह  करने
 को  सम्भावनाओं  पर  विचार  fear  जा  रहां  1977  से  देहाती  इलाकों  में
 लेवी  वालों  चोनों  का  कोटा  300  ग्राम  str  व्यक्ति  af  arg  से  बढ़ाकर  425

 प्रति  व्यक्ति  प्रति  मांह  किया  जा  रहा  यद्यपि  रेपसीड  तेल  जसी  वस्तुएं  इस  समय
 सावंजनिक  वितरण  प्रणालो  में  शामिल  नहीं  लेकि  न  ये  आमतौर  पर  सामान्य  व्यापारिक
 माध्यमों  से  उपलब्ध  हैं  और  इन  वस्तुओं  के  व्यापार  को  भी  केन्द्रीय  सरकार  के  हाल  के

 अनुदेशों  के
 अनुसार  नियमित  किया  जारहा

 प्रशासन  ने  सावंजनिक  वितरण  केन्द्रों  को  सुव्यवस्थित  करने  के  लिए  कदम  उठा

 लिये  हूँ  और
 भारतीय  खाद्य  निर्गम  से  अनाज  को  अतिरिकत  मात्रा  लैने  के  लिए  बजट

 व्यवस्था  कैरे  भो  ली  भारतीय  खाद्य  fara  से  यह  ava  भी  किया  गया  है  कि

 वें  निकटस्थ  गोदाम  में  काफी  स्टाक  जमा  कर  ताकि  किसी  भी  संभाव्य  स्थिति  को

 सामना  किया  जां  मिजोरम  पत्सेस  एण्ड  एंडिबल  Haca  stad  लाइसेंसिंग
 1977  के  घोषित  किये  जाने  से  प्रशासन  अब  थौक  तथा  विक्रेताओं  को  नियुक्ति

 करके  इन  वस्तुओं  के  व्यापार  को  नियमित  करने  का  विचार  कर  रहा  ताकि  संघ  शासित

 aa  में
 समुचित  मंत्रा  में  माल  लाया  जा  सके  प्रभावित  क्षत्रों  के  लोगों  में  क्रय-शक्ति

 लाने  के  लिए  उन्हें  सहायता  कार्यों  में  लगाया  जा  रहा

 ग्वालियर  और  ग्वालियर  क्षेत्र  का  Ly que  wre  क  रुप  में  विकास

 2420.  साधोराव  सिंधिया :  कया  qq2eq  और  नागर  विमानन  val  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (&)  ग्वालियर  और  ग्वालियर  क्षेत्न  का  पयंटन  केन्द्र  के  रूप  में  fata  KUT  के

 बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  को  प्राप्त  सुझावों  के  बारे  में  हुई  प्रगति  विस्तार  में  क्या  है  ;  और

 इन  सुझावों  को  क्रियान्विंत  करने  में  कितना  समय

 पयटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  TENT  :  qed  बिभाग

 को  ग्वालियर  तथा  ग्वालियर  क्षेत्र  का  एक  पृथटन  cas  के  रुप  में  विकास  करने  कें  लिए

 निम्नलिखित  सुझाव  प्राप्त  हुए  थे  —e

 (i)  इंडियन  एमरलाइन्स  को  खजुराहों  उड़ान  का  ग्वालियर  में  एक

 अतिरिक्त  स्टॉप  star  ताकि  पर्यटक  ग्वालियर  तथा  शिवपुरी  राष्ट्रीय

 पाक  सहित  उसके  आस-पास  के  क्षेत्रों  को  देख  सकें  ;  और

 (ii)  ग्वालियर  में  वातानूकूलित  बसें  STAs  way  जानी  ताकिਂ  फ्र
 टक

 faraz<y  राष्ट्रोय  cre  की  यात्रा  कर  सकें  तथा  वहां  से  झांसी  होते  हु  ख़जुरा

 जा  सकें  ।
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 जहां  तक  उपर्युक्त  (i).  पर  fed  ai  सुझाव  का  सम्बन्ध  क्योंकि  ईडियन

 एयरला  इन्स  के  विमान  बड़े  को  स्थिति  तंग  है  और  उसके  परिणामस्वरुप  उड़ान
 अनुसूची

 भी  तंग  इसलिए  इसकी  दिललो-आगरा-खजुराहों  सेवा  पर  ग्वालियर  में  एक  give  को

 व्यवस्था  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 दिल्‍ली  में  जनता  होटल  का  निर्माण

 2421.  थी  सेमर  मर्जी  क्या  adaa  और  तागे  fated  way  यह  बताते  की  कपी

 करेंगे  कि

 क्यों  सरकार  दिल्लो  में  ससतो  दरों  वाले  जनता  होटल  खोलने  पर  विचार  कर

 रही हैं  और

 यदि  at,  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  कया  है
 ?

 daar  और  नागर  विमानन  मेंत्री  पुरुषोत्तम
 दिल्‍ली

 में  एक

 जनता  होटल  बनाने  का  प्रस्ताव

 होटल  बनाने  का  मुख्य  उद्देश्य  अनर्राष्ट्रोय  तथा  अन्तदेशोय  दोनों  हो  प्रकार

 के  सोमितत  बजट  वाले  पप  ‘cat  के  लिये  यथासम्भव  न्यूनतम  दरों  पर
 आरामदेह

 आवास  को
 1

 व्यवस्था  करना  जिसमें  सेवा  पर  अधिक  बल  fear  जायेगा  ।  होटल  में  के

 रुप  में  आवास  को  व्यवस्था  होगो  जहां  कम  से  कम  दो  व्यक्तियों  के  ठहरने  ल्म प े  जगह

 होगी  और
 न्यूनतम

 आवश्यक  फर्नीचर  को
 व्यवस्था

 होगो  ।  अधिकांश  कमरों  के  साथ  सलग्न

 बाथ  स्र्म पी  होंगे  और  कुछ  एक  में  सांझे  होंगे  ।  होटल  में  प्रस्तावित  अन्य

 सुविधाओं
 में  एक  केफेटोरिया  एक  सस्ता  एक  नाना  प्रयोजनीय  एक  शार्पिंग

 मार्केट  और  राज्य  पय प् ष् त
 सुचूना

 कार्यालयों  के  लिए  स्थान  होगी

 जनता  होटल  बनाने  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  केन्द्र  सहायता

 2422.  श्री  समर

 att  नवाब  सिह  चौहान

 क्या  पयंटन  और  नागर  विमानन  यह  बताने  की  sar  करेंगे  कि  यदि  राज्य

 सरकारें  राज्य  वित्तीय  निगमों से  स्वयं  धन ने  जटा  सके  और  वे  जनता  होटलों  कें  निर्माण  के

 far  केंन्द्रीय  सहायता  कों  भांग  करें  तो  क्यो  सरकार  उस  पेर  विचार

 केन्द्रीय  aa  में  जनता पयंटन  और  नागर  विमानन  पुरुषोत्तम  :

 होटल  बनाने  और  Hex  द्वारा  राज्य  सरकारो  को  सहायता  प्रदान  करने के के  प्रश्न  पर  विचार

 किया  जा  रहा  मामले  पर  योजनीं  आयीग  से  विचारें  fame  किया  जा  रहा

 अग्रिम  योजना  सहयता  क  लिए  chat  क  मख्य  मंत्रियों  का  सम्मलन

 2423.  श्री  Aletta  fatiai  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1977-78  के  लिए  ZeEUKS  योजना-सहायता  के  अतिरिक्त  अग्रिम

 सहायता  के  लिए  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  का  एक  सम्मेलन  हाल
 हो

 में Ql  दिल्‍लो  में  हुआ

 ;
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 Agrahayana  11,  899  (Saka)

 a  उसका  कपा  परिणाम  निकला  और

 इस  सम्मैलन में
 किन-किन  राज्यों  ने  भाग  लिया और  उनके  मूख्य  मंत्रियों  ने a

 क्या-क्या  विचार  व्यक्त  किए

 वित्त  एच०  एम ०.
 :  से  (7)  राज्यों  को  अतिरिक्त  afr

 आयोजना
 गत  सहायता  को  मंजूरी  देने  के  प्रश्न  परे  विचार  ey  के  लिए  राज्यों  के  मुख्य

 मंत्रियों  का  कोई  .  भो  नहीं  हुआ ।  आंध्र

 हिमाचल  जम्मू  और  मध्य

 उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्रियों/वित्त  मंच्रियों

 के  साथ  अलग-अलग  बैठक  हुई  थो  ।  इन  qoat  में  राज्यों  से  अतिरिक्त  संसाधन

 आयोजना  व्यय  में  किफायत  कर  तथा  कर-भिन्न  राजस्व  में  सुधार  सरकार

 को  देय  रकमों  को  वसूली  में  तेजी  अत्प  बचत  के  संग्रह  में  तेजी  और  अन्य

 उपयुक्त  उपाय  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  था  ताकि  अतिरिक्त  संसाधनों  हे  जुटाने

 में
 कमो  और  करों  में  कमेंचारियों  को  राहत  और  वाधिक  आयोजना  को  अन्तिम

 रप  दिए  जाने  के  पश्चात्‌  अतिरिक्त  आयोजना-भिन्न  वित्तोय  देन  दारियों  का  भार  उठाने

 के  कारण  संसाधनों  के  क्षय  हो  जाने  के  परिणाम-स्वरूप  वारधिक  आयोजना  1977-78

 के  लिए  संसाधनों  में  अन्तराल  को  पूरा  किया  जा  सके  ।  बहुत-सी  राज्य  सरकारें  इन  उपायों

 को  अपनाने  तथा  संसाधनों  में  अन्तरालों  sy
 कम  करने  पर  सहमत  हो  गई  |  परन्तु  यह

 पाया  गया  कि  अभी  भी  विशाल  अन्तराल  रह  जाएंगे  ।  राज्यों  द्वारा  अनुमोदित

 जनागत  परिव्यय  को  बनाए  रखने  तथाਂ  विकास  को  गति  को  जारी  में  राज्यों  की

 सहायता
 करने  के  लिए  ag  fata  किया  गया  कि  संसाधनों  में  आए  आधे  अवशिष्ट  अन्तराल

 को  अतिरिक्त  अग्रिम  आयोजनागत  सहायता  द्वारा  पुरा  किया  जाना
 चाहिए

 ?  स्थिति

 की  समोक्षा  को  जाती  रहेगी  ।

 सीमाशुल्क  निकासी  संबंधी  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  का  प्रस्ताव

 2424.  श्री  माधवराव  सिंधिया  :

 श्री  एस ०  रामगोपाल  रेड्डी  :

 क्या  faa  मंत्रो यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 (4)  क्या  यात्रियों  तथा  माल  की  सीमा  शुल्क  निकासो  संबंधी  प्रक्रिया  को  तेंज

 और  आसान  बनाने  के  लिए  कानूनों  में  संशोधन  करने  का  एक  प्रस्ताव  सरकार  के

 धीन  है
 ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  और

 कानूनों  में  संशोधन  अनुमानतः
 कब  तक  किये  जाने  की  संभावना

 है
 ?

 वित्त  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  (att  सतीश  :  से  सरकार  अन्य

 बातों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  यात्रियों  और  oak  असबाब पर  लागू  होने  वाले

 वितियंमों  तथा  कार्य  विधियों  को  समीक्षा  करने  के  लिए  तथा  arfaat  और  उनके  असबाब

 को  ater  निकासो  के  उपायों  के  संबंध  में  सिफारिश  करने  के  एक  समिति  नियुक्त

 की थी  ।  समिति  ने  अब  कुछ  सिफारिशें  पेश  की  हैँ  जिनकी  जांच  को  जाहीर

 92



 लिखित  उत्तर 1977

 की

 पुणे  के  गंणित  संस्थान  की
 ओर

 से
 be

 2425.  श्री  आर  Fo  महालगी :  नया  fea  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 auf

 को  पुंणे  राष्ट्र  )
 के  एक  गणित  भास्करा  चाय  प्रतिष्ठान

 का  दिनांक  4  1977  का  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिस  में  उसे  आयकर  अधिनियम

 1961  धारा  के  ama  वेज्ञातिक  अनुसंधान  संस्थान  के  रूप  में  मान्यता  देने

 का  अनुरोध  गया  है

 तो  इस  अभ्यावेदन  के  बारे  सरकार  द्वारा
 क्या  कांयं  वाहो

 की  गई

 है  अथवा  करने  का  विचार  है  तथा  कब
 ;

 और

 क्या  इसको  सम्बन्धित  लोगों  को  दे  दी

 वित्त  मंत्रालय..में  राज्य  संत्री  (att  .  att  पुणे  स्थित

 भास्कराचायं  प्रतिष्ठान  से  7  1977  #  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुआ
 इस  को  आय  कर  अधिनियम  1961  की  धारा  3511  )  (ii)  के  अन्तਂ

 गत  मान्यता  दे
 दो  देखिए  दिनांक

 24  1977.0  को  जिन  संख्या  19971

 (7)  ait  ofasara  को  उपयुक्त  मान्यता  कौ  सुचना  दे  दो  गई  है  और  उन्होंने

 जारी  को  गई  अधिसुचना  की  पावती  भी  भज  दी  है

 केरल  में  परियोजनाएं  जिनके  लिए  fara  बेक  से  सहायता  मांगी  गई

 2426.  श्री  वयालार  रवि :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  -  बताने  की  कृपा  करेंग  कि :

 केरल  में  ऐसी  को  रूप-रेखा  है  जिनकी
 क्रियान्विती

 न्  fava  बेंक  सहायता  का  किया  गया  ;  और

 (@)  विश्व  बैंक  से  इस  प्रयोजन  के  far  faa  गये  विचार  THAR.  को  ब्योरा  '  कया

 है  और  उसके  क्या  परिणाम  निकले ?

 faa  मंत्री  विश्व  बेक  के  एक  कृषि yao  एम  ०. qza):  ;

 विकासਂ  पार्रपरीजनाਂ  क  सर्वे  बार्तचात  हुई
 ह

 जिस  पर  3  as  डालर  की

 लागत  ATTA |  |  इस  परियोजना  को  मुख्य  बातें  और  कालॉमच  की  अधिक

 उपज  देने  नई  के  पोधे  लगाकर  को  ate
 बांगानों

 को

 फिर  से  STR-STH  नारियल  काज  कोको  और  गर्म  मसालों  के  लिए  के  बाग

 रबड़  वालें  -  कार  खतने  कृषि  Sree  ate  इन  काय  कमों  की
 श्यकता  को  पुरा  करने के  लिए  ऋण  देने  का  काय  क्रम  ।

 समुद्री  मोन  उद्योग  के  विकास  के  लिए  भो  सहायता  ata  करने के  प्रयोजन से' विश्व सेਂ  विश्व

 बक  के  सम्मुख  एक  का  प्रस्ताव  रखा  '  गया  परियोजना  अच्तगत

 बंदरगाह  नौकाओं  को  खरोद  और  संसाधन  और  विपणन  का  कोय  शामिल

 fara  बक  के  जानकारी  fant  ने  :  परियोजना  रिपोट  पर  राज्य  के  अधिकारियों  के

 साथ  प्रारम्भिक  बिज्ञार  faner  करने  के  far  1977  में  कुछ  दिन  &  लिए  के

 राज्  को  यात्रा  को  ati  इस  fart  को  प्रतिक्रिया  की  अभी  प्रतीक्षा  की  जा  रही
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 उठो  Waza  के  लिए  पोषक  Bet  TA

 2427.  शो  पो०  Wo  रासलियगस  क्या  West  और  तारार  विमानन  मंत्रो  यह  '  बताने

 की  aq  ata  कि  उटी  में  wea  के  संवधन  के  लिए  मयों  पोषक  सेवाओं  का  ब्यौरा

 क्या है  ?

 qdaq  और  नागर  बिमानन  मंत्रो  पुरुषोतम  लाइन  आपरेशनਂ

 चलाने  का  प्रस्ताव  विचाराधोन  परन्तु  ऊटी  में  न  कोई  हवाई  अड्डा  है  और  न  कोह

 बताने  का  प्रस्ताव  हो  है  ।
 इंडिपन  एयरलाइन्स  कोग्रम्बटूर  के  नियमित

 खेवाएं  परिचालित  करतो  जो  ऊटो  से  152  किलोमोटर  दूर

 Export  of  wall  clocks  and  wrist  watches

 2428.  Shri  Daya  Ram  Shakya:  Will  the  Minister  of  Commerce  and
 ‘Civil  Supplies  and  Cooperation

 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  value  of  wall  clocks  and  wrist  watches  exported  during  the  last
 three  years;  and

 (b)  number  of  public  and  private  sector  firms  which  received  export
 orders  for  supply  of  watches  from  the  foreign  countries,  country-wise  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Commerce  and  Civil  Supplies
 ‘and  Cooperation  (Shri  Arif  Baig)  :

 (a)  1974-75  Rs.  13.43  lakhs

 1975-76  Rs.  30.41  lakhs

 1976-77  Rs.  24.69  lakhs

 (b)  The  exports  were  effected  mostly  by  Hindustan  Machine  Tools  Ltd.,
 a  Public  Sector  Undertaking  alongwith  a  few  private  exporters  against  orders
 received  from  Thailand,  Kuwait,  Turkey,  Iran,  Czechoslovakia,  U.K.,  Switzer-

 Jand  and  etc:

 निर्यातकर्ताओं  को  नकद  सहायता

 2429.  थी  aah
 ः  क्य  बाशिका

 तथा
 नागरिक  बौर  सहकारिता  मंत्री

 बताने  की  gat  करेंग
 कि

 (#)  क्या यह  a  है  कि  निर्मातिकर्ता  मंज्ालय  HAT  MATT  क्री  प्रयी  wal  के  अनुसार  1  सितम्बर

 1977 से  मर  ्ह्मायता  माप्त  कर

 (@)  afe  तो  एसी  सुविधा  के  लिए  बया
 शर्ते  रखी  गई  हैं

 और
 उससे  किस

 प्रकार  के  परिणाम

 प्राप्त  होने  की  सम्भावना

 वाणिज्य  fia  मंत्री  भरिफ़  :  हां

 11  1977  को  अधिसूचित  नकद  सक्तयता  की  सरलीकृत  भूगतान  योजना  के

 सार  जिन  निर्यातकों  ने  1976-77  के  वौराल  निर्यात  किप  थे  और  उन  पर  प्रतिपूर्ति  लाइसेंस  अथवा

 नकद  सहायता  अजित  की  वे  इस  योजना  के  अन्तगंत  लाभों  क्रो  प्राप्त  कंरने  के  लिये  पात्र  होंगे  ।

 तथापि  सरकार  को  इस  बात  का  अधिकार  होगा  कि  वहू  उन  निर्यातकों  की  wafers  कर  दे
 जिनके

 विसृद्ध  उसे  कोई  सूचना  मिली  हो  ।
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 41  1899  (wa)  लिखित  उत्तर

 ि य

 afr  यह  योजता  इस  लिए  बनाई  गई  है  कि  पात्र  निर्यातक  प्रत्येक  rare ra  के  बाद  यथा  संभव

 site
 काऊंटर

 से  नकद  मुआवज़ा  सहायता को  पूरी  सशि  प्राप्त  कर  इससे  निर्यातकों  को

 सरकार  से  ऐसी  राशि  के  मिलने  में  होने  वाला  विलम्ब  समाप्त  हो  wear  ।

 प्रत्यक्ष  कर  सम्बन्धी  समिति  की  रिपोर्ट

 2430.  शी  MAA  शास्त्रो :  कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगेकि :

 FAT  सरकार  को  पालकीवाला  समिति  चयरमेन  बाद  में  अन्य  व्यक्ति  बना

 के  प्रत्यक्ष  करों  के  बारे  में  सुझाव  इस  बीच  प्राप्त  हो  गय
 प

 और  यदि  तो  इसकी  मुख्य  बात  क्या  और

 यदि  वो  विलम्ब  के  क्या  कारण

 वित्त  मंत्रालण  में  राज्य  मंत्री  तथा  :  भारत  सरकार  के

 कल्प  के  जिसके  अधोन  श्त्पकष  क्र-कानूनों  पर  विशेषज्ञ  सस्ति  नियुक्त  की  गयी

 समिति  को  अपनी  रिपोट  31  दिसम्बर  1977  तक  न्रस्तत  करना  अभी यह  अवधि

 समाप्त  नहीं हुई  इसलिए  समिति  द्वारा  रिपोट  प्रस्तुत  करने  में  विलम्ब  का
 कोई  प्रश्न  ही

 नहीं  उठता

 कना  स्ट  ् लप  तथा  न्यूजीलंड  म  भारतीय  खेल  सामान  की  निर्यात  सम्भावना

 2431.  श्री  यशवन्त  बोरोले  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  और  सहक्रारिता  मंती

 ह  बताने  की  कृपा  करोंगे  कि

 क्या  आस्ट्रेलिया  तथा  में  भारतीय  खेल  सामान  की  भारी

 सम्भावना  के  बारे  में  कोई  मल्यांकन  किया  गया  है

 क्या  हाल  के  सर्वेक्षण  से  पता  चला  है  कि  इन  वस्तुओं  के  लिए  faqna

 व्यवस्था  ठीक  प्रकार  नहीं  की  जाती  ;  और

 यदि  तो  क्या  अलग-अलग  निर्वातकर्ताओं  प्रर  हसे  छोड़ने  की  बजाय  किमी

 सक्षम  प्राधिकारों  को  इसकी  विस्तृत  जांच  का  काय  सौंपा
 जायेगा

 ?

 वाणिज्य  राका  मंत्री  भारिक  ;  (#)  |  खेल  कूद  नियति

 dada  परिषद  ने  आस्ट्रलिया  में  एक  सर्वोक्षण  किया  था -  और  sara  बिकास  प्राधिकरण

 ने  आस्ट्रलिया  और  eases  में  अलग  से  सर्वेक्षण  किया  था  aTaT aT:  यह  पता  चला  कि

 इन  देशों  में  परम्पराशतु  खेल  कूद  की  अच्छी  Hare & हैं
 ।  तथापि  यह

 पता  चला  कि  विपणन  के  विषय  में  कुछ  afar  रह  जाती  है  जिन  का  मुख्य  कारण  यह

 हैं  कि  बढ़िया  मान  करने  के  wear  में  उत्पादन  सम्बन्धी  कुछ  ‘asrafeat  है
 ।

 व्यापार  विकास  प्राधिकरण  की  रिपोट  में  दी  गई  सिफारिश  में  से  एक  मुख्य  सिफारिश

 यह  थो  कि  मेरठ  तया  जालन्धर  में  उत्तर  निर्यात  निगम  तथा  पंजाब  राज्य

 औद्योरि गक
 ive

 चिगम  के  नियंत्रण  में  खेल  सूर  सामान  की  औद्योगिक  बस्तियां  स्थापित

 की  जाएं  ।  इन  सुझावों  को  सम्बन्धित  निगमों  को  भेज  दिया  गया  है  ।
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 वध

 पिछले  3  वर्षों  में  आस्ट्रेलिया  तथा  न्यूंजीलण्ड  के  खेल  सामान  के

 1976-77  के निर्यात  नीचे  दिय  गए  रान  से  आस्ट्रेलिया  को  होने  बाले

 हुई  है
 निर्यातों  म  ल्लखनीय  ad

 1975-76 1974-75  1976-77

 खों  में प्  |

 92.92  96.21  172.0  86 आस्ट्रेलिया

 कनाड़ा  20.19  19.  43  23  83

 3  न्यजाल  ण्ड
 —

 15
 4.0 1.0

 12.89  17.96

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  के  लेखों  की  OTT CAT

 2.432.  श्री  Tato
 एल०

 ‘to
 सिगहा

 :  क्या  बाणिज्य  लथा
 नागरिक  पुत्ति

 और  सहकारिता  मंती

 यह  बताने  को  क््पा  करेंगे  fe

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  के  अस्थायी  AatTaa  ने  एक

 प्राइवट  लेखा  कार  द्वारा  प्राधिकरण  के  लेखों  की  लेखापरीक्षा  करायी  थी  ;

 क्या  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  अधिनियम  में  यह  व्यवस्था

 है
 कि  प्राधिकरण  के  लेखे  का  लेखा  qcrary  केवल  भारत  के  नियंत्रक  तथा  महालेखापरीक्षक

 अथवा  उसके  अधिकारियों  द्वारा  क़राया  जाये  ;

 यदि  तो  नेखों  को  लेखा  परीक्षा  प्राइवट  लेखाकीरों  द्वारा  कराय  नाने  का

 क्या  औचित्य  था
 ;

 (a)  क्या  तत्पश्वात्‌  उपरोक्त  लेखों  का  लेखा  atte  वाणिज्य ..  मंत्रालय  के

 लेखा
 wee

 कें  एक  दल  are  कराया  गया  प्रस्तुत  किया

 गया  और

 (3)  तो  उसके  क्या  परिणाम  और  ,  लेखा,.तथा  व्यग्र  में

 faaatant *# के  लिंए  ‘Tift  cor  का  कहां  तक  उत्तरदायी
 ?

 i  /  (@)  तथा  :  जी  हां
 बाणिज्य  राज्य  मंत्री  आरिफ

 fava (ary  (3.)  2  प्राधिकरण

 से  el  See

 मे

 ait  "eee  ge  | a

 पर  विचार  किया  |  रि  |!

 प्रस्ता  बित
 पयंटन

 घिकास  प्रधिकरण  .
 कारण

 सरकार
 पर

 चिंत्तीय
 भार

 2433.  भी  VEMet  क्या  quem  और  नागर  frag
 मंत्री

 a2 TR  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रस्तावित  गोआ  ° qWeq  विकास  प्राधिकरण
 का  स्वरूप  और  संविधान  क्या  होगा

 भौर  इसका  केन्द्रीय  सरकार  और  दमन  और  दीव की  सरकारों  पर

 अलग  कितना  वित्तीय  भार  पड़ेगा
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 (@)  प्रस्तावित  गोआ  ade  Faure.  प्रा्िकरण  की  श्वापी  be  तक  करने  का

 प्रस्ताव  है  $

 उक्त  ata  समुद्री  तटों  का  जल  सर्वेक्षण  काय  कहां  तक  पूरा  हुआ  है
 मौर

 इसे  अन्तिम  रूप  कब  दिया  जायगा  ;  और

 (7)  क्या  सरकार  गोआ  में  बतूल  समुद्री  तट  की  कालांगूतें  और  wears

 अतिरिक्त  अन्य  समुद्री  तटों  पर  पयंटन  क्षमता  का
 विकास  करने  के  लिय  कार्यवाही  करगी  ?

 qaqa  और  नागर  विमानन  मंत्री  (ait  पुरुषोत्तम  wtfare) 3 :  (%)  और  :

 मामला  दमन  और  वीव  सरकार  के  विचाराधीन  है

 qATAZ\|  क्षेत्रों
 का  जल  सर्वेक्षण  काय  पूरा  हो  गया  है

 (7)  समुद्रतटीय  स्थनों  के  सर्वोक्षण  पर  यू०  एन०  डी०  पी०  की  रिपोट  में  की  गयी

 सिफारिशों  के  आधार  पर  तथा  निधियों  के  उपलब्ध  होने  पर  ही  समुद्रतटीय  क्षेत्रों  के  बिकास

 करने  एवं  उनके  faata  में  प्राथमिकताओं  को  निर्धारित  करने  पर  विचार  किया

 निर्बाध  व्यापार  जौन

 2434.  श्री  qeatet  फलौरो  क e  क्या  '  बॉणिज्य  नागरिक  और  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंग  कि

 )  क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  कोई  नया  frata  ब्यापार  जोन  स्थापित

 करने का  और

 यदि  तो  उक्त  परियोजनाओं  की  मुख्य  बातें  कया  है
 ?

 वाणिज्य  राज्य  मंत्री  आरिफ  :  (%)  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  महासंघ  के  staffer.  का  रूस  ST  kr

 2435.  श्री  डी०  अमात
 :

 वाणिज्य  तथा
 नागरिक  पुरति  और  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (%)  क्या  भारतीय  ब्राणिज्य  तथा  उद्योग  मण्डल  महासंघ  के  पांच  सदस्यों  के  एक
 प्रतिनिधि  मण्डल  ने  1977  में  रूस  का  दौरा  किया  था  ह

 यदि  तो  क्या  प्रतिनिधि  मंडल  ने  रूसी  नेताओं  के  साथ  हुई  वार्ता  और

 उसके  परिणामों  के  बारे  में  सरकार  को
 अपनी

 fee  पेश  की  है  ;  और
 '

 यदिਂ  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  राज्य  मंत्री  आरिफ  :
 जी  हां

 तथा  :  फ़ेडरेशन  आफ  इंडियन  चेम्बस  आफ  कोमसं  ड  इंडस्ट्री  जो

 एक  प्राइवट  निकाय  मंडल  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  प्रायोजित  नहीं  किया
 गया  था  ।  प्रतिनिधिमंडल  ने  इस  मंत्रालय  को  कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की  है
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 Answers  December  2,  1977

 aa  ena

 साबंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  fade  aTaratt  पर  गए  अधिकारी

 2436.  शी  डी०  बी०  चन्द्र  गोड़ा  :  क्या  fea  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कितने  अधिकारी  गत  चार  मास  में
 विदेशों

 के  दौरों  पर

 गये  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  ः  124  केन्द्रीय  सरकारी  उद्योगों  से  सूचना
 प्राप्त  हुई  ।  पिछले  are  महीनों के  दौरान  इन  उद्यमों  के  890  अधिकारी  qa  में

 सरकारी  काम  से  दौर  गय  थे  |

 Increase  in  tax  incidence  in  relation  to  National  Production

 state

 2437.  Shri  R.L.P.  Verma:  Will  the
 Minister

 of  Finance  be  pleased  to

 (a)  the  per  rupee  increase  in  the  tax  incidence  during  the  decade  long
 tule  of  former  Prime  Minister  Shrimati  Indira  Gandhi  in  relation  to  the
 national  production;  and

 (b)  whether  welfare  programmes  for  the  masses  were  implemented  in
 the

 same
 ratio  and  if  not,  the  reasons  therefor.

 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel)  :  (a)  The  tax-revenues  of

 Central,  State  and  Union  Territory  Govérnments  comprised  14.2  paise  out
 of  a  rupee  of  national  income  in  1965-66.  In  1976-77,  this  was  estimated  to

 have  gone  up  to  19.4  paise.

 (b)  The  proportion  of  developmental  expenditure,  which  aims  at  im-

 proving  the  economic  condition  and  welfare  of  people,  to  national  income

 rose  from  16.2  per  cent  in  1965-66  to  20.5  per  cent  in  1976-77.  Government

 expenditure  is  financed  out  of  tax  revenue  as  well  as  non-tax  receipts.  The

 smaller  increase  in  development  expenditure  was  due  both  to  a  growth  of

 unavoidable  non-development  expenditure  and  failure  of  non-tax  receipts  to

 grow  as  rapidly  ag  tax  revenue,

 चालू  वर्ष  के  दौरान  चीनी  के  निर्यात  का  प्रस्ताव

 चि o
 2439.  शी  सुरेन्द्र  fant  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  और  सहकारिता  मंत्रो

 यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 का

 विचार  चालू  at  के  दौरान  7  लाख  टन  चीनी  निर्यात

 करने का  है  ;  और

 \ (@ )  यदि  यह  सुनिश्चित  करने  के  कि  निर्वात की  जाने  वाली  मात्रा
 थक

 afeat  किस्म  की  नहों  2  सरकार  BT  क्या  कायंवाही  करने  का  fare  है  तथा  चीत

 का  निर्यात  किन-किन  देशों  को  किया  जायेगा  ?

 वाणिज्य  राज्य  मंत्री  आरिफ  तथा  ।  चालू  ay  1977  में

 अब  तक  राज्य  व्यापार  ने  57.53  करोड  ०
 मूल्य  की  लगभग  2.55  लाख में  ०

 टन  का  निर्वात  TAA,
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 सेशेलूस  तथा  ओमान  की  सलतनत  को  किया  है  ।  वित्तीय  वर्ष  1977-78  कर

 संबंध  सरकार  ने  1977  में  विनिश्चय  किया  था  कि  1976-77  ay  के  दौरान

 हुए  उत्पादन  में  से  चीनी  का  निर्यात  केवल  उस  समय  की  वर्चनबद्धताओं  तक  सीमित  war

 चाहिए  ।  अत  1,45,000  मे०  टन  मात्रा  के  लिये  स्वीकृति  दी  म०  za

 ईरान  को  तथा  25,000  मे०  टन  यरोपीय  आधिक  समदाय  को  |

 निर्यात  को  गई  चोनी  घटिया  न  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  पर्याप्त

 fagan  अवश्य  लागू  किया  जाता  है

 दालों  के  स्टाक  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करन  का  विभिन्न  राज्यों  में  दालों  के  aca  पर

 प्रभाव

 2440.  WY  कवर  लाल  गप्त  या  बाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  gat  wet  कि

 दालों  के  स्टाक  का  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  का  विभिन्न
 राज्यों

 a

 atat  के  मूल्यों  पर  क्या  प्रभांव  और

 विभिन्न  राज्यों  में  आदेशों  का  उल्लंघन  करने  के  कारण  कितने  aqrarfzay

 को  गिरफतार  किया  गया  ?

 वाणिज्य  नागरिक  पुति-और  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  कृष्ण  कुमार

 ४  और  दाल  तथा  खाने  योग्य  तल  नियंत्रण  )  आदश

 30  1977  को  अधिसूचित  किया  गया  था  ।  इस  आदेश  में  व्यापारियों  को  निर्धारित

 अधिकतम  सीमा  से  अधिक  अपना  स्टाक  बेचने  के  लिय  15  दिन  की  समय  fear  गया  ari

 12  1977  को  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  इस  आदेश  के  विरुद्ध  fre.

 याचिकाय  दायर  की  गयी  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  14-10-77  को  एक  अन्तरिम

 आदेश  पास  किया  जिसमें  आवेदकों  को  निर्धारित  अधिकतम  सीमा  से  अधिक  कोई  भी  मात्रा

 अलग  रखने  अनूमति  दी  गई  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  निर्देश  भी  दिया  कि  अति

 रिक्त  स्टाक  को  जब्त  करने  के  लिय  तब  तक  कोई  कारवाई  न  की  जाये  जब  तक  कि  रिट-याचिकाओं

 का  अन्तिम  रुप  से  निपटान  नहीं  हो  जाता  ।  9-11-77  को  उच्चतम  न्यायालय  ने  अपना

 आदेश  रद्द  करदिया  था  ।  इस  आदेश  में  यह  व्यवस्था  थी  आदेशों  के  लागू

 किए  जाने  के  फलस्वरुप  आवेदकों  को  होने  वाली  किसी  भी  हानि  के  प्रश्न  पर
 उच्चतम

 न्यायालय  द्वारा  विचार  free-air faatatt  को  स्वीकार  किये  जाने  पर  ही  किया  जायेगा

 21-11-77  को  नया  खाने  योग्य  fata  तथा  art  योग्य  तेल  नियंत्रण

 1977  जारी  fear  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  अधिक  आबादी

 वाले  शहरों  के  लिए  अधिक  सौमायें  रख  कर  निर्धारित  सीयाओं  को  उदार  गया  है
 और  तिलहन  व्यापारियों  तथा  मिलਂ  मालिकों  को  भी  स्टाक  सीमायें  लागू  की  गई  हैं  ।  इस

 आदेश  का  क्या  प्रभाव  होता  है  वह  अभी  देखना  रहता

 99;



 Written  :Antwers

 =
 Agrahayana  11,  1899  (Saka)

 ना

 ah  कॉसिल  आफ  आस्टूलिया  के  चेयरमेन

 (2441.  भी  चित्त  बसु  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ओर  सहकारिता

 यह
 बताने  की  कुपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  ढी  कांउसिल  आफ  आस्ट्रेलिया  के  चेयरमन  द्वारा  चाय

 की  किस्म  के  बारे  में  गत  सितम्बर  क  पहले  सप्ताह  में  कोचीन  में  A  zed  एसोसियेशन

 को  weatfire  करते  हुए  fed  गये  चकतन्य  की  ओर  दिलाया  गया है  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  क्या  प्रतिक्रियां  है  ?

 वाणिज्य  राज्य  मंत्री  (ait  झारिफ  :  तथा  (@)  हां  ।  परन्तु  आस्ट्रे

 लिया  ata  परिषद  के  अध्यक्ष  श्री  ata  ने  दुढ़ती  पूवंक  इंस  बॉते  से  इन्कार  किया  है

 कि  उन्होंने  यह  दिया  जो  उनके  ae  से  प्रचारित  किया  गया  कि

 चाय  विषव  में  सबसे  घड़िया

 हेलमेटों के  निर्माण  के  बार  में  भारतीय  मानक  संस्थान  की  समिति

 2442.  भी  सुखदेव  प्रसाद  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  fa  और  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  स्कूटरों  तथा  मोटोर  साइकिल  चालकों  की  सुरक्षा  के  लिए  हेलमेटों  के  निर्माण

 में  नये  सिद्धान्तों  का  सुझाव  देने  हत्त  हाल  ही  में  भारतीय  araw  संस्थी  wyatt

 नियुक्त  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  के  facag  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  ates  git  और  सहकारिता  में  राज्य  मंत्री  (fi  ger

 कुमार
 और  :  हाल  ही  में  एसी  कोई  उप-समिति  fated  नहीं की  गई

 भारतीय  मानक  संस्था  नें  काफी  पहले  1967  मैं  विभिन्ने  प्रकार  के  हेलमेटी

 के  मानक  तेयार  करने
 के  लिए  एक

 उप-समिति  बनायी  थी  ।  इस  समिति

 1977.  में  स्कूटर  तथा
 मोटर  साइकिल

 चालकों
 के

 हेलमेटों
 के

 विशिष्ट  विवरणों  की  फिर  से

 जांच की  ।  यह  जांच  हेलमेटों  का  प्रयोग  करने  वालों  के  अनुभव  विशेषश्प  से  हेलमेटों  में

 के  आने-जाने  की  व्यवस्था
 तथा  श्रवण

 शक्ति  पर  पडने  वले  प्रभाव को
 ध्यान  में

 रखते  हुये की  गयी  ।  उप  समिति  ने  लोंगों  के  विचार  जानने  की  दृष्टि से  उन॑  संशोधनों को

 ब्यांपक  प्रचार  करने  का  निणंण  किया  है  जिन्हें  ae  मूल  विशिष्ट  विवरण  की  व्यवस्थाओं

 में  करना  चाहती दै  ।

 अमुतसर में  शुष्क  पसन

 2443.  थी  एम०  छ्०  अलहाज
 ।  कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  और

 कारिता  मंती  यह  बनाने
 की  gar  करेंगे

 कि

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  अमृतसर  के  लिए  शुष्क  पत्तन
 की

 मांग
 की

 है
 ;  और
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 (@)  यदि  तो  अया  बात  wy  tea  में  रखते  न्

 dt THE, \: ae  हस् हिमांचल  see  कत्तमों में  बहुत  दुर  TTT.  का
 fear  यहै  सांग  मूरी  करते  के  लि

 क्या  तत्काल
 '

 कापंवाही  का  ?.:

 वाणिज्य  राज्य  मंत्री  झारिफ  बेग ) ..£ .£  नहीं  ।

 उत्तरी  क्षेत्र  में  aoe  पसन  स्थापित  करने
 के  पर

 कुछ  समय  से  सरकार

 विचार  करती  रही  है  ।  ध्यानपूर्वक  विचार  करने  के  cre  सरकार  हस  fread  पर

 पहुंची  है  कि  देश  की  ‘WIAAEAT  को
 .

 adam  यह  तत्काल

 मिकता  की  नहीं  है  ।  सरकार  यह  निणंप  कि  इस  फरिफ्ेज़तां  का  क्रिया+

 न्क्यत  तत्काल  आरम्भ  जाय  |

 बिदेदों  की  यात्रा  क  लिए  उदार  नियम

 2444.  stat  पावती  कृष्णन

 aft  अजन  fag  भदोरिया

 wat  fad  मंत्री  ५६  बताने  को  कृपा  ati  कि

 FAT FLATT A ने  यात्रा  से  नियमों  को  दार  बनाने  का  निणष

 किया  है  और

 (@)  ufe  तो  परिवतन  गय  ह  ओर  इसके  क्या  कारण  हे
 ?

 वित्त  मंत्री  एचू०  एस०  हां

 विनियमों  मसें  fay  ufzaday  उन्के  कारणों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया

 गया है

 i)  पहले  के  उपबन्धों  के  अनुसार  fata  यात्रा  के  सिए  फ़ाम  को  अनुमति

 केवल  भारतीय  festa वें  बैंक  दवारा वी  are  थो  i  भारतीथ  fi TT  बैंक  पर  पड़ने

 वाले  दबाव  को  कम  करने  और  विदेश  यात्रा  के  इंच्छुक  यार्लियो ंकी  असुविधाएं  कम

 करने  लिए  fare  छस  प्रयोजन  के  लिए  ford  बेक  विकतड़तम  शाख़ा  में

 wrt  लम्बा  फासला  तम  करना  wa  राष्ट्रीय

 कृत  बैंकों  प्री  फ़ाम  देने  का  अधिकार  देने  का  facia  किया  समयों  है  ।

 (ii)  पहले  के  विनियमों  के  अनुसार  fame
 wtetert  के  आतिथ्य  तर  c  को

 अनुमति  विदेश  में  रहेंने  arey  मेजवॉन  द्वारी  निर्धारित  फार्म

 प्रस्तुत  fad  जाने  की  शर्ते  पर  वी  जाती  थी  1.  ae  srfirar  सरल  बनाने  के

 विचार  से  और  विदेश  में  आतिथ्य  के  संबंध  में  गलत  घोषणा  nw  करने

 की
 में  भारत  निवासी  शाक्ति  -

 के  free  अधिक  laronrz  दंग  से

 ध. कार  हरन  के  काम  कों  संभल  ह  के  fax  म्ह  निलम  किसा  qar  लोगों

 के
 में  रस: काश  जप सत प्रस्तूत परस्त  त  करने  पर  विदश: क्ने की सलुमति दे दी की  mata  दे  दी

 जाए  किश्विह  eT!  सोदित  ० श्रेणी
 के  के  ar  राहा  है  ।

 tok
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 (111)  पहले  के  विनियमों के  अन्तगंत  संबंधी  अनुमति  उन  मामलों  में  दी  जाती  थी  जिनमें

 कोई  भारतीय  श्रेणी  के  संबंधियों  के  आतिथ्य  पर  विदेश  जिनमें

 सास  और  ससुर
 शामिल थे  ।  विदेश  qat  के  लिए  अनुमोदित  आतिथ्य के  केवल

 पहले  क्रम  के  (aera  ,  aq  और  dre  आते
 ।

 अब  यह  निर्णय

 किया  गया  है  कि  प्रथम  को  भी  संबंधियों  की  वर्तमान  अनुमोदित  श्रेणी

 में  शामिल  कर  लिया  जाए  क्योंकि  देश  में  प्रचलित  परिवार  प्रथा  में  प्रथम

 कजिनेਂ  को  free  संबंधी  माना  जाता  है  और  उसके  आतिथ्य  पर  विदेश  जाने

 से  इस  सुविधा  को  दुरुपयोग  की  कोई  आशंका  नहीं  है  ।

 (1४)  पहले  के  विनियमों  के  अन्तगंत  जब  कोई  व्यक्ति  अनुमोदित  संबंधियों  की  श्रेणी

 से  बाहर  के  किसी  संबंधी  अथवा  मित्र  से  मिलने  के  लिए  ऐसे  संबंधी  अथवा

 faa  के  अतिथ्य  के  आधार  अधिक  से  अधिक  एक  महीनें  के  लिए  विदेश

 जाना  चाहता  था  तो  उसे  फार्म  संबंधी  अनुमति  निम्नलिखित  पूरी

 करने  पर  दी  थी

 मेजवान  का  पत्न  जिसमें  यह  बताया  गया  हो  कि  उसने  बेंक  के  माध्यम

 से  का
 नम

 देतें  दोनों
 ओर

 के  मागें  की  राशि  भेजने

 का  प्रबंध  कर  fear  है  तथा  उसमें  अतिथ्य  की  मेजवान

 से  भावेदक  का  संबंध  और  अन्य  संगत  ब्यौरा  दिया  गया  हो  ;  और

 (a)  प्राधिकृत  विदेशी  मुद्रा  अधिकृत  डालर  का  प्रमाण  पंत्र  जिसमें  यह  दिखाया

 गया  हो  कि  मेजवान ने  को  दोनों  तरफ  का  पूरा  किराया  दे  दिया  है  ।

 ऐसा  महसुस  किया  गया  कि  उपर्युक्त  व्यवस्था  से  अक्सर  परेशानी
 और

 कभी-कभी  कठिनाई  भी  होती  है  ।  इसलिए  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि

 ऐसी  परिस्थितियों  में  विदेश  यात्रा  करने  के  लिए  wet  संबंधी

 अनुमति  पुवंदत  टिकट
 की

 सुचना  के  आधार  पर
 दे  दी

 जानी
 चाहे  यात्रा  एयर  इंडिया  द्वारा  जाए  की  किसी  अन्य  हवाई  कंपनी

 द्वारा 1

 ऐसे  मामलों में  जहां  विद्यार्थी  उच्च  शिक्षा  के  लिए  विदेश  जाना  चाहत ेथे  और

 जिसका  खच  विदेश
 में

 रहने  वाले  नसके
 संबंधियों  feat  आदी  दवारा  उठाया

 जाया  होता  fort बैंक  द्वारा  यात्रा  at  अनुमति अवधि  रूप  से  नही

 दी  जाती थी  ।  यह  सोच  कर  कि  खच  की  इस  प्रकार की  जाने  वाली

 व्यवस्था  पर  रोक  लगाने  का  कोई  कारण  नहीं  है  अब  ऐसे  मामलों  में

 पीਂ  ord  की  सुविधा  को  मंजूरी  अवधि  eq  से  दिए  जाने  का  फेसला  किया

 गया है  ।

 (v1)  इसी  प्रकार यंह  भी  निश्चय  किया  गया  है  कि  जो  लोग  मजदूर  धामिक

 अंत्तरष्ट्रीय  .  संगठनों  भर  मंडलों  के  निमंत्रण  पर  विदेश

 जाते  उन्हें  भी  विंदेशी  अभिदाय  विनियमन  1976  के  TTTET

 के  रहते  हुए  अवाघ  रूप  से  फार्म  संबंधी  अनुमति  दी  जाएं
 ।
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 (vil)  पहले  के  ब्िनियमों  के  अन्तगंत  विदेश  यात्रा  योजना  के  अधीन  तीन  ad  में  एक

 बार  विदेश  यात्रा  की  जा  सकती  थी  ।  इस  योजना  के  अधीन  यात्रा  करने  वाले

 को  100  डालर  प्राप्त  करने  का  हक  होता  था  बशर्तें  कि  यात्रा  राष्ट्रीय  वाहन

 द्वारा  की  विदेश  यात्रा  के  प्रयोजन  के  लिए  पर्याप्त  विदेशो  मुद्रा  देने

 और  प्रतिपूरक  आदि  जसे  कदाचार  को  हुर  करने  के  लिए  यह  निश्चय

 किया  गया  है  कि  लोगों  को  विदेश  यात्रा  योजना  के  अन्तरगत दो  ad  में  एक

 बार  विदेश जाने  अनुमति दो  जाएं  ।  इस  योजना  के  अन्तगंत  दी  जाने  वाली

 विदेशी  मद्रा  की  सीमा  भी  100  डालर  से  बढ़ाकर 500  डालर  कर  दी  गई

 है  चाहें  यात्ना  किसी  भी  हवाई  कंपनी  के  माध्यम  से  की

 कीं  यात्रा  पर  रोक

 2445. भीं  Taare  विदिष्ट  :  क्या  fea  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  ने  हाल  में  विदेशों  को  यात्रा  पर  लगी  रोक  में  विदेशी  भि ी

 oa की  बारम्बारता  आदि  के  acd  में  किस  प्रकार  की  छट  देने  का  fire  किया

 और

 क्या  संसद  सदस्यों  को  पासपोर्टों  के  प्रमाणन  का  अधिकार  दिये  जाने  के

 स्वरूप  विदेशों  की  यात्रा  करने  में  कुछ  सुविधा  हुई  है  और  यदि  तो  किस  सीमा  तक
 ?

 विदेश  यात्रा  पर  लगी  रोक  में  सरकार मंत्री  एच०  एम०  :

 are  हाल  ही  में  जो  छः  दी
 गई  है  उसका  ब्यौरा

 इस
 प्रकार

 (1)  पिछले  उपबंधों  के  अंतर्गत  विदेश  यात्रा  के  लिए  फामं  संबंधी  अनुमति  केवल

 भारतीय  fort  बैंक  द्वारा  दी  जाती  विदेश  यात्रा  के  इच्छुक  व्यक्तियों

 जिन्हें  इस  प्रयोजन  के  लिए  fora  ae  की  नलिकटतम  शाखा  के  पास  जाने  के

 far  अवसर  लम्बी  दूरी  तक  करनी  पड़ती  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए

 अब  यह  निश्चय  किया  गया  है  कि  कुछ  राष्ट्रीयकृत  को  फार्म  संबंधी

 अनुमति  देने  के  लिए  fase  कर  दिया  जाए ।

 (11).  जो  लोग  अपने  निकट  संबंधियों  के  आतिथ्य  पर  विदेश  जा  रहे  हैं  उन्हें  अनुमति

 दे  दी  जाएगी  यदि  वे  भारत  में  निष्पादितਂ  इस  आशय  का  शपथपत्र  पेश  कर

 देंगे  कि
 वे

 एक  अनुमोदित  श्रेणी  के  संबंधी  के  आतिथ्य  पर  विदेश  जा  रहे

 (iii)  .  आतिथ्य  की  स्वीकृति  के  प्रयोजन  के  लिए  को  भी  अनुमोदित

 की  श्रेणी  में  शामिल  कर  लिया  गया  zg

 (iv)  अनुमोदित  श्रेणी  से  बाहर  के  frail  away  संबंधियों  के  आतिथ्य  पर  की  जानें

 वाली  विदेश  यात्राओं  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  देने  की  प्रक्रिया  बंद  कर  दी  गई
 और

 टिकट  की  सुचना  के  बल  थाहे  वह  टिकट  एयर  इंडिया
 का

 हो
 या

 किसी  और  हवाई  कंपनी  विदेश  यात्रा  के
 पपी

 ज  संबंधी
 अनुमति दे  दी
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 (४)
 विदेश  ध्यपन  करने

 के
 लिए  हाते  छातों

 के
 बाले

 मे  wae

 में  उनका  ्  के  द्वारा  वहन  किया  जाना

 मुक्त  रुप  से  दी  जाएगी ।

 Vi)
 यह  भी  निश्वय  किया  गया  है

 कि
 जो  लोग  मजदूर  arin

 संगठनों  और  वाणिज्यिक  मंडलों  के  fra  पर  विदेश  जाते  हैं

 उन्हें  भी  बिदेशी  अभिदाय  1976  के  उपबंधों  के  अधीन

 रहते  हुए  अबाधਂ
 रुप  से  ot  संबंधो  अनुमति दी  जाएगी

 पहले  को  तीन  वर्ष  में  एक  बर  विदेश  जाने  की  समय  सीमा  के  बदले  यह

 निश्वय  किया  गया  है  कि  लोगों  को  विदेश  यात्रा  योजना  के  अंतर्गत  पे  वर्ष

 में  एक  बार  विदेश  जाने  की  अनुमति  दी  इस  योजना  के  अंतर्गत  दी

 जाने  वाली  विदेशी  मुद्रा  की  सींमा  भी  100
 डालर  से  बढ़ा  कर

 500
 डालर

 कर  दी  गई  चाहे  यात्रा  भी  हवाई  की

 states  नीचे  दिए  गए  आंकड़ों
 पता  चलता  15  1977

 से  संसद

 सदस्यों  को
 wane  के..प्रम।णनਂ  का  atrnz  दे

 दिया...जाने  के  भारत  के

 क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालयों  होरा  जारी  किए  जाने  वाले  पासपोर्टों  की  Tear  में  काफी  बृद्धि

 हुई  है
 ।

 शआरत  क  क्षत्रीय  erate  कार्यालय

 ———  ee

 मवाघ  we  किए  we  पासपोर्ट

 मई-जुल।ई  1977  2,18,666

 WUT  1977  2,49,681

 ्र

 Bharat  Sewak  Samaj

 Civil 2446.  Shri  R.  L.P.  Verma:  Will  the.  Minister  of  Commerce  .and

 supplies  and  Cooperation  be  pleased  to  state :

 (a)  the  names  of  the  office  bearers  of  the  Bharat  ‘Sewak  Samaj  against

 whom  prosecutions
 have  ‘been  launched  for  the  recovery  of  money  wasted  as

 was  stated  in:  the-Report  of  ‘the  Kapur  -Commission  on  the  Bharat  Sewak

 Samaj  and  the  amount
 to

 be  recovered  from  them

 (6)  the  amiount  for  the
 recovery

 of  which  prosecution
 has

 been
 launched

 in  each  case;  an

 (c)  if  no  prosecutibi#  has  been  launched,
 the  reasotis  therefor  ?

 ister  of  -Commerce  and  Civil  Supplies  and

 Cooperation  (Shri  K.  fa  Goyal)
 :  ve)  to

 (cj:  The  Kapur.  Commission  did  not
 or ट  ड्  Of  money.  A.  decision make  any  specific

 recommenda

 on  the  Report  is  expected  to  be  taken  shortly.
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 FOU at ES  Baye  के  लिए  स्यायाधिकरण  ~  के  लिए

 2447.  श्री  आर०  Fo  महालगी :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe:

 (®)
 कया  सरकार

 को

 केन्द्रीय  उत्पादन
 शुर  और

 सोने
 के

 मामलों

 के  लिए
 अपीलीय

 न्यायाधिकरण  बनाने  के  लिए  सुझावਂ  के  बारे  में  एकਂ  लिखित॑  अभ्यावेदन  मिला  न

 (a)  यदि  at,  तो  प्रकार  mig  की”! है  और ,  जक

 को  सुचित  ae  fear गया  है

 यादि  THT  द्वारा  अभी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  विलम्ब  के

 ey  कारण हूं  ?

 चित्त  मंत्रालय  में  मंत्री .  सतीद  :  (¥)  हुँ

 (=)  और  (7) :  अभ्यावेदन  की  एक  प्रति  अप्रत्यक्ष  कराघान  जांच  समिति  (at

 को  भेजी  गयी  जो  अप्रत्यक्ष  करों  के  वर्तमान  ढांचे  और  तत्संबंधों  मामलों  की  जांच

 करभ  तथा  अपनी  सिफारिशों  को  ध्यान  में  हुए  प्रशोसनात्मक  ed  संगठनात्मक  ढांचे

 में  (fererat  के  सम्बन्ध  में  AUVHIR  को  सलाह  दैने  के  गठित  की  गयीं

 Wee a में  उठाये  प्रश्नों  को  ध्याम  में  रखते  हुए  न्याय-निंणंव  अपीलीय

 में  उपयुक्त  आदेशਂ  देवें  की  आश्रश्यकर्ती  के  बारे  में  सीमा  शल्क  और  केन्द्रीय

 उत्पादन
 शुल्क  के  समहूर्ताओं  और  अपीलीय  समाहर्ताओं  पुन  बल  देकर  कहा  गया

 नम्याविदन | ज बक  को  भी  की  गयो  कार्यवाह्ो  को  सुचना  दो  है  |

 बहुराष्ट्रीय  vet  में  सकरंतीय  निवेश  पूंजी  का  बढ़ाया  जाना

 2448.  भी  wo
 Ufo  विश्वनाथन ”  क्या  वित्त  सत्री  ag

 बताने  की  Ha  करेंगे  कि

 ऐसे  agate  औषध  Tel  की  जिन्होंने

 भधिनियम  के  नियमों  के  TAIZ  ATLAT.  ast  निवेश  में  बुद्धि  नहीं  क्री  है  ;

 (@)  wet  के  विरुद्ध
 न

 किये  Fat  कारण हैं  ;  आर

 इस  बारे  में  दृढ़  और  सुस्पप्ट  का  ब्यौसप़क्या  है ?

 वित्त  मंत्री  (ait  एच०  एस०  :  )  इस  ama  ऐसी  32  औषध  कंपनियां हैं

 जों  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  की  धारा  29(2)  (#)  के  उपबंधों  के  अधीन

 है  ।
 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अंतर्गत इन  कम्पनियों  के  आवेदन

 पत्न
 पर

 निर्णय

 उस  समय  लिया  जाएग  जबकि  हाथी  समिति  की  रिपोर्ट  पर  आधारित  संशो  औषध

 नीति  को  अंतिम  रुप  दे  दिया  जाएगा ।

 (@)  और  य  प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होते  ।

 पोटाडा  का  आयात

 2449.  शी  एम०  ए०  हनान  अलहाज :
 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और

 कारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 का  आयात  करते  हें  औ च्ग क्या  हम  र  यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में
 कितने  पोटाश  का  आयात  किया  गया ;
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 न्

 पोटाश  के
 ama

 पर  तीन  में  वर्षवार  कितनी  विदेशी  L  wt  की

 गई ;  और

 परिस्थितियों  और  किन  कारणों  से  पोटाश  का  हम  उत्पादन  नहीं  कर  सके

 इसका  wat  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  दे
 ?

 वाणिज्य
 राज्य  मंत्री  आरिफ

 तथा  पोटाश” शब्द का प्रयोग शब्द  का  प्रयोग

 are  मदों  को  अभिप्रेत  करने  के  लिये  भिन्न-भिन्न  रूप  से  किया  जाता  है  लेकिन  अधिक

 सामान्य  रूप  में  इसका  wet  कास्टिक  पोटाश  अथवा  rafeae
 आफ

 पोटाश  ही  होता

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  1974-75,  1975-76  तथा  1976-77  के  वर्षों  में

 पोटाशियम  STESaES  पोटाशियम  पोटाशियम

 पोटाशियम  सल्फेट  तथा  अन्य  पोटाश  मूलकं  उवंरकों/सामग्रियों  के  आयातों  की  माता  तथा a

 मूल्य
 दिखाये  गये  हैं  ।

 are  fafratatert  की  तत्काल  आवश्यकताएं  पूरी
 करने  के  लिए  gin  में

 कास्टिक  पोटाश  आयात  करने  पड़े  थे  ।  उत्पादन  आंकड़ों  से  प्रकट  होता  है  कि  सप्लाई  की

 स्थिति  में  धीरे-धीरे  सुधार  हो  रहा  इसके  भावी  मांगों  को  पूरा  के

 लिये  अनेक  यॉजताओं  का  भी  अनुमोदन  किया  गया  हैं
 ।

 जहां  तक  म्यूरियंट  आफ  पोटाश  का  सम्बन्ध  उसका  एकमात्र  स्रोत  fazat  है  जो

 कि  समुद्री  जल  से  नमक  निकालने  के  बाद
 qa

 जाता  बटने  से  पोटाशियम  क्लोराइड

 के  उत्पादन  की  लागत  amet fee  उत्पाद  के  जहाज़  से  उतरने
 की  लागत  से  काफी  अधिक

 विकसित  की  गई  टैक्नालाजी  की  परख  भी  वाणिज्यिक  स्तर  पर  नहीं
 की  गई

 फिर  सल्फेट  के  रूप  में  पोटाश  को  जिसे  न  के  रूप  में  quae

 किया  जा  सकता  अधिक  srragra  समझा  गया  है
 और

 सरकारी  क्षेत्र  के  हिन्दुस्तान

 साल्टਂ  aad  सहित  कुछ  पार्टियां  इस  परियोजना
 पर

 विचार
 कर  रही है  ।  तथा  va

 रफ  dart a New fara ने  पोटाश  निकलने  के  लिये  उपयुक्त  क्षेत्रों  तथा  अपेक्षित  प्रोत्साहनों
 को

 ज्ञात  करने  के  लिये  एक  समिति  का  गठन  किया है
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 काग एए।एएतएल्‍ल्‍एए सव एए एए एफ एएए ल्‍णल्‍तल्‍”एकएतयएयएएकतल्‍एएएएससआएए ए-वन

 Téade
 agreemend  with  China

 2450.  Shri  ‘Surendra  Bikram:  Will  the  Minister of  Comimerce  and  Civil
 es  and  ration  be  pleased  to

 export  trade  agreement  entered  into  bet  ween  India  and  China  and  the  terms

 state  the:  details  of  .the  import  and

 and  conditions  thereof  ,

 The  Minister
 of

 State  in  the  Ministry  of  Commerce and  Civil  §  ies  and

 between  India  and  China.
 Cooperation  (Shri  Arif  Baig)

 No
 Trade  Agreement  has  been  entered  into

 आयकर  wt
 बकाया-राशि  की  वसूली

 2451.  श्री  एम०  Yo  gala  अलहाज

 भी  क्वयारामस

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  ati  कि

 ह  ste (¥)  आव  कर की  भारी
 राशि

 अशी  सरका र  द्वारा  वसुल  की  जानी  बाकी है

 (a)  यदि  हां,तो  कितनी  बकाया-राशि  वसुल  की
 जानी  है

 और  इस  सम्बन्ध में  क्षा  कदम
 उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जुलफिंकार  :  और  (@)
 च  rfom  >

 आयकर  की

 तथा  शुद्ध  बकाया  (  जिसमें  निगम  कर  भो  शामिल  हू  3O-9-1  977  की  स्थिलि  के  अनुसार  नी
 े

 दिए

 अनुसार  थी

 रुपये

 सकजन्न॑  बकाया  4  1,047.24  करोड़

 शुद्ध  बकाया  e  e  चक  थक  719.78  करोड़

 2.  1,047.24  करोड़  रुपये  की  रकम  1-4-1977  से  30-9-1977  की  अवधि में  जारी  की

 wE  मांग  में  से  बाको  पड़ी  252.  18.0  करोड़  रुपये  की  TH  भी  शामिल है

 3:  आय-कर की  बका या  एक  ऐसा  तंथूय है  जो  चलाता  रहता  है  ।  हालांकि  वित्तीय  वर्ष
 आ  रम्भ

 में  पड़ी
 कर  क़ी  बकाया  दं

 के
 अन्त

 तक
 पर्याप्तमात्रा  ताक  वसुल/कम  हो  जाती  तो  भी  बका या  फिर  से

 जाती  हैं  का  रण  यह  है
 कि

 ad  के  दौ
 रास  जारी  को

 गई
 कर

 की  नई  मांग के  एक
 की

 वसुली  पुण डूप  से  नहीं  होती  है  और  वह  व के  अन्त  में  कर  की  नई
 बकाया

 बन
 जाती  है  ।

 4.  प्रत्  क-मामत्रे श  asa  और  परिस्थितियकैंप या  नभ
 र  रहते  कर  की  बका  या  को  करने

 के  प्रॉघिको  ary  Hawt  961.0
 के  उपबन्धों  के  अनुसार

 Tt
 जपा  a fru aTed Ay  ‘Resaray  में

 निम्नलिप़ित
 उपाय  शामिल

 (#)
 कर  को  से

 अदायगी  कहने  ब्याज  लगाना

 (@)  sO CT  कही  ह. लिएँ  afte  लगाना  ;

 बाकदार  वकी  कमों  करना
 '

 और

 चल/अचल  सैस्प्तियों  की  अधिग्रहण  और
 उनकी  बिक्री
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 ण

 नई  में  गिरफ्तार  तस्करों  का  अन्तर्राष्ट्रीय  गिरोह

 2452.  Mt  एस०  Go  हमन  अलहाज

 हुकम
 aa

 कछवाय

 :

 क्या  वित्त  aa  यह  aatt =) की  कृपी  करेंगे
 कि

 :

 क्या  1977 में  अशोक  gieer,  नई  दिल्ल  में  शरुकरों
 के  एक  abachetia fircig at गिरोह  को

 गिरफ्तार  किया गया  था  ;

 (a)  उनेके  कब्जे  में  कितना  गांजा  था  और  उसका  मूल्य  कितना  था

 (7)  इसे  वे  faa  देशों  से  लायें  थे  तंथा  कहां  ले  जाने  वाले  थे
 ;

 और

 गिरोह  के  सदस्य  किस  देश  के  थे  और  इस  संबंध  में  कया  काय
 वाही

 कौ
 गई

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सती  (@)
 और  :

 हाल
 ही  में

 1977  अमे  रिका  की  ड्रग  एन्फोसं  मेंट
 एडमिनिस्ट्रेशन  की  सहायता से

 राजस्व  आसूचना

 eat  के  तस्करी  के  एक  afrercisert  को  पकड़ने  में  सफल  रहे  जो  भारत के  रास्ते

 नेपाल  और  अमेरिका  ats  कौर्पेशोल  था  ।  दन  काय  41.  1  foto

 36.  oYTo  हशीश  तेल  और  0.  25  fo7To
 गांजा  जिनका  मूल्य  लगभग 45  00  लाखें

 रुपये  पकड़े  गये  थे  ।  यह  बताया  गया  है  कि  निषिद्ध  औषधि-द्रव्य  भारत में  नेपाल  से
 गर-कानूनी  ढंग

 TANITA F AC SATT गये  थे  और  उनका  गन्तव्य  स्थान  अमेरिका था  ।  गिरोह के  दो  जो  अमेरिका के  "Aah ~N

 में  गिरफ्ता र  किये  गय ेथे  और  तीनत  सदस्य जो  नेपा  ल  के  नई  दिल्‍ली  स्थित  रंजीत  होटल  में  गिरफ्तार

 किये  गये  थे  ।  तीनों  नेपाली  राष्ट्रिकों  बाद  29-10-1977 तक  अदालती  feared में  रखा  गया

 था  और  अब  उन्हें  विदेशी  ar  संरक्षण  तथा  तस्करी  क्रिया  कलाप  faarcor  1974  के

 अन्तरगत  नज  रबन्द  किया  गया  है  ।

 ‘areata  के  अन्तगंत  तौन  वर्षों  के  दौरान  दंडित  लोग

 2453.  att  मेनी  रंजेन भत  £  कया  बिंत  मंत्री यहं  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 गत  तीन  वर्षों  में  विदेशो  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्कर  गतिविधियों  का  निवारण  अधिनियम

 )  के  अंस्तम त॑  कुल  कितने  व्यंकितयों  की  दोषी  पाया  wer  और  उनमें  से  कितने  भगौड़ा  और

 तत्संबंधी
 कायं  वाही  से

 बचने  के  प्रयास  वाले  घोषित  किये  गए  ;
 और

 1
 977  में  आपात  स्थिति  समाप्त  कर  दिये  जाने  के  बाद  उन

 पर  तथा  भगौ  डों  के  विरुद्ध

 क्या  अदालती  कॉय  वाही  की  गई  ?
 ''

 वित्त  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  सतीश  केन्द्रीय

 सरकार  तथा  विभिन्‍न

 राज्य  सरका  रों  राज्य  क्षेत्रों  TATA,  19-12-1974 से  26-11-1977  तंक  की  afer  के

 बिदेशी  मुद्रा ्य  संरक्षण  तथा  तस्करी  क्रियाक॑ल ेपे  निवा रण  afafaae,  1974  के  उपबन्धों  के
 A

 3448  व्यक्तियों  की  नजरबन्दी के  आदेश  दिय दय  गय  थे  |  26-11-1977  की
 स्थिति  के  167

 व्यक्ति  बास्तव  में  नेजरबन्द थे  और  234  ब्यक्ति  caters  नहीं  किये  गंय ेथे  ।  नजरबन्दी से  बचने

 वाले  इन  234 व्यक्तियों में  176  व्यक्तियों  की  अधिनियम  की  धारा  7  के  e TATA  रਂ  घोषित

 किया गया  है  ।
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 (@)  इन  व्यक्तियों  के  खिलाफ़  इस्तगा  से  की  काय  वाहियों  के  ates  निपटान के  सम्बध  में  सी  माशुल्क
 प्राधिकारियों  को  अनुदेश  जारी  किये  गये  है  ।  इसके  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी

 निवा  रण  197 4  तथा
 तस्कर  औ

 र
 विदेशो  मुद्रा  छल-साधक  erkeg]

 1976
 के

 उपबन्धों
 के  फरा

 र
 व्यक्तियों  के  खिला

 फ
 समुचित  काय  वाही  की  जा  रही

 विमानों  के  अपहरण  की  घटनाएं  तथा  विदेशी  weet  का  झागभन

 2454.
 श्री

 मनोरंजन
 भक्त  :  कया  परयंटन

 और
 नागर  विमानन  मंत्री  यह  बता  ने  की  कृपा  करेंगेकि  1

 क्या हाल  ही  हुई  विमान  अपहरण की  घटना ओं  का  विदेशों  से  यहां  पय  टकों  के  आगमन  पर

 बुरा  प्रभाव  फड़ा  और  यदि  तो  और

 देश
 के

 भीतर
 की  तथा  अन्तर्राष्ट्रोय  उड़ानों  पर  या  त्तियों  को  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिये

 भारत  द्वारा  कदम  उठाये  गये  हे  ?

 पयेटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  महीं  ।  के

 लिए  पर्यटक  याता  यातमें  कोई  कमी  नहीं हुई  है  ।  इसके  1977 के  पहले  दस  महोनों  में  पयेटक

 यातायात  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 ऐसी  घटनाओं को  रोकने  केलि  ए  किये  जाने  वाले  विशिष्ट  उपायों  को  प्रकट  करना  लोकहित  में

 नहीं  होगा  ।  तथापि,अपह्रण  से  सुरक्षा  संबंधी  ए  से  मान  उपायों को  पहले  ही  कड़ा  कर  दिया  गया

 जेसे  परिचालन  क्षेत्रों  के  प्रवेश  स्थलों  का  यात्रियों
 की

 शा
 री

 रिक  तलाशी  तथा उनके हाथ  के  सामान

 की  बोरिंग  कार्डों
 पर

 स्टैम्प  लगा  ने  में  अधिक  सा  वधानीं  एवं  चौगिर्द प  रिसी  मा  (Perimeters )

 की  पर्याप्त  चौकसी  आदि  ॥

 बड़े  होटलों  में  नई  मद्यनिषध  नीति
 का  लागू  किया  जाना

 _
 2455.  श्री  e  e qadd  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  के  बड़े  होटलों  में  नई  मद्यनिषेध
 die

 लागू  करने  के  लिये  क्या  कायं  वाही
 की

 गई  है  ;

 इस  कायंवाही  का
 विदेशी

 पर्यटकों  पर  क्या  प्रभाव  पड  सकता  है
 ;  are

 मद्यनिषेध  नीति  लागू  करने  का  विदेशी  qTWehl  के  आगम  पर  कया  प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना

 =?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन मंत्री  पुरुषोत्तम  मधनिधेध कानून  को  लागू

 करना  राज्यों  का  विषय  ।  इस  लिये  यह  कितनी  शी  घ्रता  और  किस  प्रका  र  से  क्रियान्वित  किया  जायेगा

 यह  बहुत  कुछ  अलग  अलग  राज्य  सरकारों  पर
 निर्भर  करेगा

 ।

 और  (a):  मच्यनिषेध नीति  अंभी  तक  सुनिश्चित  रूप  में
 प

 रिभाषित  नहीं
 की

 गई  है  ।  परन्तु

 माशा  की  जाती.है  किमद्य  निषेध  नीति  से  AJ Gach st  के  आंगमन पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव

 asa ।
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 होटलों  में  मच्निषवंध  नीति  का  लागू  किया  जाना

 2456.  भी  मनोर॑जन भक्त  :  कया  पयंटन  ओर  नागर  fears  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (®)  क्या  यह  सच  है  कि  प्राइवेट  होटल  |मद्यनिवंध कानून  का  उल्लंघन  करते  हैं  ;  और

 यदि  इन  होटलों  में  नई  मद्यनिषे
 घ

 नोति  लागू  क  रने  के  लिये  क्या  उपायकिये  जा  रहे

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कोशिक :  और  मद्यनिषध

 संबंधी  कानूनों  का  क्रियान्वयन  तथा  लागू  करना  अलग  अलग  राज्य  सरकारों  का  काम  है  ।

 केन्द्रीय  मचयनिषे  घ  समिति  ने  मच  निषेध  को  क्रमशः  लागूं  करने  के
 बारे

 में  केवल  सिफारिशें ही  की  हैँ  ।

 इसलिए  सब  होटलों  पर  राज्यों  के  ही  मद्यनिषध  कानून  लागू  होंगे  और  उनके  उल्लंघन  के  बारे  में  उनके

 खिलाफ  संबंधित  राज्य  के  प्राधिका  रियों  द्वारा  ही  अपने  अपने  राज्य  के  कानूनों  के  अनुसार  कार्यवाही  की

 जायगो ॥

 उत्तर  wan  wala  aver  विपणन  सेवा  द्वारा  किय  गये  सवक्षण  का  निष्कर्ष

 2457.  श्रीमती  पावती  कृष्णन  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  उत्तर  प्रदेश  वित्तीय  तथा  विपणन  विशेषज्ञों  द्वारा  किये  गये  सर्वेक्षण

 के  निष्कर्षो ंकी  ओर  दिलाया गया  हैं  जिसके  द्वारा यह  दर्शाया  गया
 है

 कि  गत  कुछ  महीनों  के  दौरान  '  निम्न

 तथा  मध्यम  आय  के  श्रमिकों  को  बोनस  की  अदायगी  तथा  अनिवायं  जमा  योजना  की  राशि  वापस  दिये

 तने  के  माध्यम  से  उपलब्ध  कराई  गई  अतिरिक्त  नकद  राशि  से  देश  में  मुद्रा-स्फीति  में  वृद्धि  नहीं  हुई  है
 और

 (@)  यदि  at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  उस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वित्त  मंत्री  णएच०  Tao  जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  पदा  ही  नहीं  होता  1

 अन्तर्राष्ट्रीय  मद्राकोष  से  वित्तोय  सहायता

 2458.  शी  faa  ag:  कया  fea  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  उन्होंने  गत  सितम्बर  में  अम  री  का
 की  अपनी

 पिछली  यात्रा  के  दौ  रान  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष
 से  अधिक  वित्तीय  सहायता  उदारता  सेਂ  देने  के  लिए  अनुरोध  किया  था  ;  और

 (@)  यदि  at,  ती  उस  पर  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  और
 :

 मने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  क्रोष  के  गवर्नरों

 के  बोड  की  अन्त  रिम  समिति,संयक्त  फंड  बेक  विकास
 समिति  और  अन्तर्राष्ट्री य  मुद्रा कोष  के  गवर्नरों की

 बैठकों  और  विश्व बैंक  की  वाधिक  बैठकों  में  हिस्सा  लेने  क ेलिए  1977  में  वाशिंगटन  (  संयुक्त
 राज्य  अमेरिका  )  को  यात्रा  की  थी  ।  इन  बेठकों में  और  बातों  के  साथ  अन्तर्राष्ट्रीय  मद्रा  प्रणाली
 से  संबंधित  प्रश्नों  ,

 विकासशील  देशों  at  वास्तविक  साधनों  के  अन्तरण  के  सामान्य  प्रश्न  और  इस  संबंध

 में  अन्तर्राष्ट्री  य  मुद्रा  कोष  और  विश्व बैंक  द्वारा  अपनायी  जाने  वाली  नीतियों  के  संबंध  में  विचार  विमर्श

 होता  है  ।  इसलिए  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  अलग  से  भारत  के  लिए  सहायता  मांगने  का  प्रश्न  पैदा  ही

 नहीं  हुआ  t
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 ब  जीवन  बोसा  लिशस  wi  errant  निगले  के  neler  की  faraig

 2459.  शी
 चित्त  बपु  :

 कया  चिल  सीती  यंह  बर्ती  में  कीਂ  कपा  करेंगे
 सिं

 (&)  क्या  सरकार
 को  मा  लूम  है  कि  देश  में  जी  वन  बीमा  निगम  तथा  सामान्य  बीमा  Feary

 के  लगभग  4  लाख
 कमं  चारियों

 की  शिकायतें  एक  लम्बी  अवधि  से  अनिर्णीत  पड़ी है  ;'  और

 यदि

 तो  उनकी  शिकायतें  हूर  करने  के  लिये  sar  उठाये  गये  हूँ  अथवा  का

 faa  मंत्री  एच० एस  ०  :
 और  (  :  जी,हां  ।  जीवनबीमा  निगम,.साधारण

 बीमा  तथा  बैंकों  के  aa  चा  रियों  को  मांगों  पर  सम्बद्ध  सं  lara  सरकार  के  परामश  से  विचार

 किया जा  रहा  है  ।

 AAAs  का  मुल्य  स्तर  पर प्रभाव

 2460.  शी  faa  ag  :
 tar  विज्ञ

 मंत्री
 यह  बताने  करेंगे  कि  मिछले  पांच  वर्षों  में  मुद्रा

 कीं  frail  सप्लाई  हुई  और  उसका  मुख्य-स्तर  पर  क्या  प्रभाव
 पड़ा

 है  ?

 चित्त  मंत्री  (att  एच०  एस०  :  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  जिसमें

 1972-73  जनता  के  पास  उपलब्ध मुद्रा  में  हुई  वृद्धि
 और  थौ  क

 की
 मतीं

 के  सुचक  अं  कों  में  हुई  प्रतिशत

 बृद्धि  को  दर्शाधा गयां  है
 1.0

 मुद्रा  उपलब्धि  में  हुई  बृद्धि  का  की  मतों
 पर

 जो  ware  पड़ा  है  उसे  अलग  कर
 के

 बतला  ना  कठिन है  क्योंकि  की  मतों  का  रुख  और  भी  बहुत  सी  मातों  पर  निर्भर  करता  है  ।

 विवरण

 जनता  के  पास  उपलब्ध  थोक  कीमतों  का  सुचक  अंक

 मुद्रा  ( ararz  1970-71=
 100)

 बकाया  रकम  प्रतिशत  अतिशत वित्त  ae  चक  अंत्र

 afar  (  अन्तिम  परिबतेन

 ge  ee

 8320  :  108 1971-72  »  “16.4

 1972-73
 चर  ज  डि

 BRA
 +16.4  121  +12

 11172  +15.,4  “158  +30 1973-74

 1974-75  eo  11911  +  6.6  173  +10

 1975-76  चक  13143  +-10.3  162

 1976-77  चक  15603  --18.7  182

 1976-77  (  5  1976  )  14495  176  5  +8
 10.3

 (  6

 19१6 को  )

 16775  +1.0 1977-78  (4  नवम्बर  1977
 +7.

 5
 184.

 0

 (  5  नवम्बर

 )
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 में  विमान  मागंद्शन  उपकरणों  का  बेकार  पड़े  रहना

 2461.  शी  क कवर  लाल  गुप्त

 aft  दीनन  £ acetany LY  :

 श्री  सौगत राय  :

 क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  को  क््पा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार को  मालूम  है  कि  दिल्लो  के  निकट  नांगलोई  स्थान  पर  1.  5  करोड़  रुपये  के  मूल्य

 के  विमान-मागं दश  न  उपकरण  वद  1974  में  अपनी  स्थापना  के  बाद  से  ही  बेका र  पड़े  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधो  कया  है  ;

 इसके  बेकार  पड़े  रहने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  जांच  कराई  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक )
 :  (7)  और

 :  नांगलोई  में  एयररूट  सर्चैलेंस  राडार के  स्थापित  व  ct  कर  लिये  जाने  के  उसे

 21  1974  को  प्रचालन  (Operational)  कर  दिया  गयाथा  ।

 इस  उपकरण  के  1974  के  मध्य  जरल  मानी रटा  रिंग  को  व्यवस्था  की  गयी  और  उसके  बाद

 से  उसका  नियमित  रूप  से  24  घंट  परिचालन  प्रारंभ  कर  दिया  इस  अंवधि  के  दौरा  संधा  रण

 कम चा  रियों  (Maintenance  Personnel)  तथा  विमान  यातायात  नियंत्रण  अधिकारियों  (Air

 Traffic  Control  Officers)  को  इस  नाजुक  उपकरण  के  परिचालन  में  प्रशिक्षण  दिया  गया  |  शुरू

 शुरू  में  कुछ  काम  करने  के  बाद  इसका  एयरकंडिशनिंग  यूनिट  अक्सर  खराब  रहने  लगा  और  एयररूट

 हि. कीन... सवल स  राडार को  1974  के  अंत  तक  हटा  लेना  पड़ा  ताकि  उपकरण  को  क्षति  न  पहुंचे  |

 एयरकंडिशनिंग  इक्विपमेंट  की  खराबो  को  ठीक  करने  के  प्रश्न  को  पुर्ति  एवं  निपटान  के  महानिदेशक

 के  माध्यम  से  संबंधित  न फम  के  साथ  उठाया  गया  ।  पु्तिएवं  निपटान  के  महा  निदेशक  ने  फर्म  को  निर्देश

 fear  कि  वे  एयरकंडिशनिंग  उपकरण  के  कार्यचालन  में  सुधार  करने  के  लिए  एक  की

 व्यवस्था  करें
 |  परंतु फर्म  ने  बहुत  लम्ब  अरसे  तक  के  बा  द  मैचिंग  क  डेंस  सप्लाई  किया  और

 अब  अक्तुब  1977
 से  एयरकंडिशनिंग प्र निट हनक  को  काम  करने  योग्य  बना  दिया  गया है  |  एयरकेडिशनरः

 के  कार्यचालन  में  सुधार  करने के  लिए  ,  एक  और  कंडेंसर  को  व्यवस्था  को  जाएगी  तथा  एयररूट  ५ थ. सवलस

 राडार  का  1977  तक  परिचालन  प्रारंभ  कर  दिया  जाएगा

 आधिक  स्थिति  में  सुधार

 2462.  श्री  लाल  गुप्त  :
 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  : रें

 क्या  वर्ष  1976-77  में  प्रगति
 की

 दर
 और  उत्पादन  में  कुछ  कमी  हुई थी

 और  मुद्रा  का
 काफी  प्रसार  और  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  थी  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ;

 गत  6  महीनों में  क्या  स्थिति  थी  ;  और
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 आर्थिक  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  कया  विशेष  कायंवाही  की  गई
 ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  और  (@): :  हां  ।  राष्ट्रीय  आय  की  वृद्धि  की  दर

 जो  1975-76  में  8.  8  प्रतिशत  थी  saree  घटकर  1976-77  में  2  प्रतिशत  रह  गई  |  दूसरी

 मुद्रा  उपलब्धि  का  विस्तार जो  1975-76  में  10.  3  प्रतिशत था  बढ़कर  1976-77 में  18.7

 प्रतिशत  हो  फलस्वरूप
 थोक  मूल्यों  के  सूचक  अंक  में  1976-77 में

 12.  वृद्धि  हुई
 जबकि  1975-76

 में  इसमें  6.  9  प्रतिशत की  कमी  हुई  थी  ।

 चालू  ay  1977-78  के  संबंध
 में  राष्ट्रीय  आय  के  अनुमान  उपलब्ध  नहीं है  ।  लेकिन

 कृषि  पदावार  अच्छी  होने  को  आशा है  और  उसी  आधार  पर
 यह

 संभावना  है  कि  1976-77  के

 मुकाबले  1977-78 में  राष्ट्रीय  आय  इस  वर्ष  अप्रैल-अक्तूबर  के  बीच  मुद्रा  उपलब्धि

 का  विस्तार  केवल  6.  4  प्रतिशत रहा  जबकि  1976  की  इसी  अवधि  प्रतिशत  था  ।  इसी

 चालू  वष  में  (atTTU F के  अन्त  म्यों  में  वुद्धि  की.दर  भी  1.  2  प्रतिश

 रह  गई  जबकि  1976-77  की  इसी  अवधि में  में  9.  3  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  थी  ।

 विदशी  मद्रा

 2463.  कंवर  लाल  गप्त  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बतानेਂ  की  कृपा  करेंग  कि

 देश  के  विदेशी  मुद्रा  भण्डार  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  काय  वाही  की  है  अथवा

 करना  चाहती  है

 (a)  क्या  सरकार  को  इस  बार  में  कोई  सुझाव  fur  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  बार  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 are

 सरकार  का  एसी  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  जिससे  सरकार  के  इस  विदेशों  मुद्रा

 भण्डार  से  मल्यों  tafe  नहो ं?

 faa  मंत्री  एच०  एस०  आयात  संबंधी  अप्रत्याशित  मांगों  को  पुरा  करने

 के  लिए  farsat  खेती  की  उपज  में  घटबढ़ के  कारण  मांग में  होने  वाली  आकस्मिक  वृद्धि  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  देश  के  अपने  पास  उचित  मात्रा में  विदेशी  मुद्रा  का  भण्डार  रखना  होता  फिर  भी

 विदेशी  मुद्रा के  मौजूदा  भण्डार  को  देखते  हुए  सरकार  की  नोति  यह  है  कि  उसका  कुछ  भाग  इस

 प्रकार  खच  किया  जाए  ताकि

 (1)  देश  की  मौजूदा  उत्पादन  क्षमता  के  उपयोग  के  अनुरूप  अथ  व्यवस्था  के  लिए  आवश्यक

 आयातित  कच्चे  मशीनों  के  फालतू  पुर्जों  और  उपस्करों  की  पूरी  व्यवस्था  की  जा  सके  ;

 (2)  देश  में  कोमतों  को  स्थिर  बनाए  रखने  के  लिए  तंगी  से  मिलने  वाली  आम  खपत  की

 महत्वपणं  वस्तुओं  के  आयात  की  व्यवस्था  की  जा  सके  ;  और

 (3)  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षत्रों  की  निर्धारित  परियोजनाओं  और  कायंक्रमों  जहां  बहुत

 बड़ी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  होती  अधिक  पूंजी  लगा  कर  अथ  व्यवस्था  में  विकास

 की  प्रक्रिया  को  तेज  किया  जा  सके  ।
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 सरकार  को  जो  सुझाव  प्राप्त  हुए  हूँ  उनमें  से  अधिकांश  सुझावों  में  आयात  नीति  को

 अधिक  उदा
 र  बनाने  की  आवश्यकता  को  ओर  सं  केत  दिया  गया  है  ता  कि  संयंत्र  और  मशीनरी  ,  सिन्थेटिक

 और  मानवनिर्मित  रेशों  तथा  उद्योगों  के  arafamaey  के  लिए  आवश्यक  मशीनरी  और  उपस्करों

 का  अधिक  आयात  किया  जा  सके  ।  मोटे  तौर  पर  ये  सब  बातें  सरकार  द्वारा  पहले  से  अपनाई  गई
 a

 नीतियों  के  अन्तगत  आ  जाती  ह

 खाद्य  वस्त्र  रेशों  आदि  जसी  आम  खपत  की  वस्तुओं के  आयात  को  उदार  बनाने

 के  अतिरिक्त
 frag  बेक ने  मुद्रा  स्फीति  को  रोकने  के  लिए  भी

 ऋण
 नीति  संबंधी  विभिन्‍न  कदम

 उठाए  हैं

 कनाडा  क  साथ  ऋण  सबधा  करार

 2464.  शी  जी०  वाई०  कृष्णन

 भी  राजकेशर  og  :

 कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  aT  करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  वित्तीय  at  के  वौरान  कनाडीय  उवंरक  तथा  उ
 रक

 युक्त  सामग्री  हेतु  ऋण

 के  लिये  तथा  कनाडा  की
 सरका

 ऐं
 के  बीच  हाल  ही  में  कोई  करार हुआ  है  ;  और

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  और  उसके  उपयोग  के  वार  में  ब्यौरा  कया  है
 ?

 faa  मंत्री  एच०  एम०  हां  ।

 (@)  कनाडा  की  सरकार  के  साथ  6  अक्तूबर  1977  को  उवरकों  तथा  उब रक  सामग्रियों

 आफ  युरिया  के  आयात
 तथा  उनके  भाड़े  के  खच  को  पूरा  करने

 के  लिए  3.  20  करोड़  कनाडी  डालर  के  एक  ऋण  करार  पर  हस्ताक्षर  किए
 गए  थे

 |  इस  ऋण  पर

 कोई  सेवा  प्रभार  था  बचन-बद्धता  प्रभाव  नहीं  लगेगा  और  यह  10  ay  की  रियायती  अवधि

 सहित  50  वर्षों  में  चुकाया  जाना  है  ।

 ऋण  के  अंतगंत  अबतक  2.  3  करोड़  कनाडी  डालर  के  मलय  के  म्यारिएट  आफ  पोटाश  के  लिए

 आडर  दिए  state  आशा है  कि  माच  1978  के  अंत  तक  इस  सामग्री  का  परा
 पूरा

 लदान

 कर  दिया  जाएगा  ॥

 अचल  सम्पत्ति  पर  धन  कर  लगान  क  निर्धारण  प्रक्रिया  मं  परिवतन

 2465.  aft  जी०  वाई०  क्यों  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार का  विचार  अचल  सम्पत्ति  पर  धन  कर  लगाने  के  प्रयोजन के  लिए  सम्पत्ति

 का  मलय  निर्धारित  करने  की  प्रक्रिया में  परिवतन  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बार ेमें  सरकार की  नीति  का  saret  बया
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  और  धन  कर

 1957  की  घारा  7(1)  में
 व्यवस्था

 है  कि  इस  सम्बन्ध  में  बनाए  गए  किन्हीं  भी  नियमों  के  अधीन

 bs  हुए  धन-कर  लगाने  जाने  के  प्रयोजनों
 के  नकदी  से  भिन्न  किसी  परिसम्पर्ति  का मृत्य

 बह  कोमत  आंकी  जाएंगी  धन-कर  अधिकारी  की  राय  मूल्यांकन  किये  जाने  की  तारीख  को

 उसे  खुले  बाजार  में
 बेचने  सेप्राप्त  होथी  ।  सरकार  का  प्रस्ताव  है  कि  मूल्यांकन  के  प्रयोजन  के

 धन-कर  अधिनियम  की  धारा  7(1)  के  अन्तगंत  नियम  बनाए  जाय  ।

 a faaeara
 से  खाड़ी  के  वेशों  के  लिये  सीधी  उड़ानें

 2466.  Wt  क्०  ण््०  राजन  :

 aft  सी०  हे०  चप्पन :

 क्या  और  नागर  विमानन  मंत्री यह  बताने  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार
 ने

 त्रिवेन्द्रम
 से  खाड़ी  के

 देशों  तक  सोधी  विमान  उड़ाने  आरम्भ  करने

 at  निणय  किया  है  |

 यदि  af,  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  कब  आरम्भ  हो  जानें  की
 आशा  है  ;

 कया  सरकार  को
 मालूम  है  कि  az  अन्तर्राष्ट्रोग्र  उड़ानों  के  आरम्भ  होने  से  हवाई

 अड्डे  पर  आवास  की  समस्या  और  अधिक  ब्रढ़  और

 यदिਂ
 तो  क्या  सरकार

 का
 विचार  इस  समस्या  के  हल  के  लिये  वहां  आधुनिक  सु  विधाओं

 से  युक्त  एक  ae  टर्मिनल  बिल्डिंग  gary  का  है  ?

 पयंटन
 और  नागर  विमानन  मंत्री  (sft  पुरुषोत्तम

 :  और  (@):  तिबेब्रम  तथा

 खाड़ी  के  देशों  के  बीच  सीधी  उड़ानें  प्रारम्भ  करने  तथा  इस  प्रयोजन  के  लिए  त्रिवेंद्रम  विमान  क्षत्र  का

 विकास  करने  के  प्रश्न  पर  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है

 और  (wz)  : न्रिवेंद्रम  sada  टर्मीनल  भवन  का  12  लाख  रुपए की  लागत  से

 feat  जा  रहा  इस  काप्र  के  पूरा  हो  जाने  टर्मीनन  भवन  यातायात  की  आब्रश्यकलाओं

 कौ  पूति  के  लिए  gate  हो  जाएगा  ।  यद्यपि  सरकार  का  at  टर्मिनल  भवन  का  निमि  करने  क्रा

 फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  तथापि  टर्मीत्लਂ  भवन  में  आगे  सुधार  करने के  काय  को  अगली

 वर्षीय  योजना  के  दौरान  हाथ  में  लैने  का  प्रस्ताव है  ।

 कोचीन  मसें  हवाई  पट्टी  को  सुदृढ़  बनाना

 2467.  श्री  के०  ए०  क्या  e  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कया
 कोचीन  हवाई  अड्डे  पर  garg  पढुढी  का  frees  और  सुदुढ़  बनाने  से  सम्बन्धित

 काय  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  चल  रहा है  ;

 Far  मस्त्री  को  यह  बात  बताई  गई  है  कि  कार्यक्रम  के  अनुसार  निर्माण  कायें  चलाने  के

 लिये  चालू  वर्ष के  बजट  में  की  गई  व्यवस्था  gata  नहीं है  ;  और

 यदि  तो  तत्तम्ब्धी  क्या  है  और  इस  पह  सरकार की  बया  प्रतिक्रिया
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 प्यंटन  और  नागर  खिसानन  मंत्री  पुस्थोसम
 :  हाँ  ॥

 (q)  और
 बजट  में

 की
 गई  व्यवस्था  चाल  कं  के  व्यय  के  लिये  cater  है  तथाਂ  ara

 निर्धारित  कोय क्रम  के  अनुसार  चल
 रहा  है

 ।

 हवाई  अड्डों  पर  तस्करी  तथा  याकियों  की  परेश्शनियां  कम  करने  का

 2468.
 भी  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा

 :

 भी  अहमद  TA  पटेल

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ()  क्यासरकार  हवाई  अड्डों  पर  तस्करो
 तथा

 सी  मा  शुल्क  के  सम्बन्ध में  या  त्रियों  की
 परेशानियों

 कौ  कम  करने  के  लिय  कीतिपंय॑  नये  प्रस्तावों पर॑  विचार  कर  रही  हैं  और

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 लिस  मंत्रालय में  wat  (att  Sele  raretrer F
 :  (@)  are  अड्डों  पर

 तस्करी को  रोक्तने  के  लिए  आसखुचनत  और  पड़ताल  ovate  को  gas  farat  गया
 है

 ।

 वैज्ञानिक  उपकरणों  और  साधनों की  भी व्यवस्था  की  गयी  है  ।  तस्करी  लिए  प्रख़्यात  at

 संदिग्ध  व्यक्तियों  को  विशेष  निगरानी  हेतु  प्रबन्ध  मौजूद  है  ।

 की  निकासी  की  बनाने  तथा  विलम्ब एवं  परेशानी  को  दूर  करने  के  सम्बन्ध

 में  सरकार की  उस  समिति  को  calc  प्राप्त  हों गयी  हे  जिसका  गठन  इंस  प्रश्न  की  जांच के  लिए

 किया  गया  था  ।  सम्ति  को  सिफारिशों  की  जांच की  जा  रही है  ।

 काफी aS  हारी  HH  की  जीने का  उपयोग किय

 2469. भी  एस०  एस०  सोमानी  :  क्या  वाणिज्य  त्या  नागरिक  पुति  और  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि
 :

 (#)  क्यों ne  सच  हैं  कि  काफी  नीड  carer  afea  किरेंगे  की  चैनी  की  saat  किया

 जा  रहा  और

 (@)  यदि  तो  तत्व्यन्धों  तथ्

 वाणिज्य  राज्य  मंत्री  आरिफ  नहीं  ।

 (q@)  प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 कन्ब्रीय  सरकारी  कमवा रि  को  Seat et on. के  अदल  नकद  घ  wfaraat

 2470:
 आं

 बागड़ी
 :

 कयों  मंत्री  यह  बतने
 की  HIT  करेंगे

 करि

 (#
 क्या  केन्द्रीय  सरकारो  कमेंचा  रियों  को  weet  के  बदले

 में  नकद  का प्रस्ताव

 और

 छ्  ह  |
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 fra  मंत्री  एच०  एम०  और  (a)  ।  अधिवंधिता पर  सेवा  निवृत्ति

 के  सम्य  इस्तेमाल  न  की  गई  अजित  छटिटियों  के  लिए  छुटठी  के  नकदीकरण  की  मंजरी  के  लिए  एक

 प्रस्ताव  था  ।  प्रस्ताव  सरकार  द्वारा  29-10-1977  को  स्वीकार कर  गया है  योजना  की

 मुख्य-मुख्य  बात  संक्षप  में  इस  प्रकार  ह

 (i)  योजना  30-9-1977 को  अथवा  उसके  बाद  सेवा  निवत्ति  होने  वाले  सरकारो  कम

 चारियों  पर  लागू  है  ।

 (ii)  छुट्टी  वेतन  के  समतुल्य  नकद
 राशि  की

 अदायगी  अधिक  से
 अधिक

 180  दिन  तक  की

 अजित  edt  के  लिए  सीमित
 रहेगी

 ।

 (iii  )  wzala वेतन  के  समतुल्य  इस  प्रकार  स्वीकाय  नकद  राशि  सेवा  निव॒त्ति  पर  देय  होगी

 इस  को  aaa  एक  हो  बार  निपटान  के  रूप  में  एक  मुश्त में  की  जाएगी  |

 (iv)  योजना  के  अन्तगत  नकद  राशि  की  नीच  (४)  के  अधिन  रहते  अजित  छुट्टों

 के  लिए  ef\ara  छुट्टी  बेतन  और  सेवा  सिंबुत्ति  की  arda  को  दरीਂ  परों  उसे  azar oN

 वेतन  पर  मंहगाई  भत्ते  के  बराबर  arr  +  कोई  नगर  भत्ता  तथा/अथवा
 मेकान  किराया

 भत्ता  Bi  नहीं  होगा  ।

 (Vv)  उपयुक्त  (iv)  के  अनुसार  गणना  की  गयी  नकद  राशि  में  उस  अवधि  के

 ई

 जिसके

 लिए  समतुल्य  नकद  राशि  देय  पेंशन  और  सेवा
 निवृत्ति  संबल्धी  लाभों

 पे
 शन

 राशि  कौ  कटौती  कर  ली  जायगी  ।

 (vi)  छटटो  मंज्षर  करने  वाला  सक्षम  प्राधिकारों  सेवा  निवृत्ति  की  तारीख  को  खाते  म॑  जमा

 अजित  छटटो  के  सम  तल्य-नकद  का  TRA  स्वयंमेश्र  Pow  करगा  |

 जापान  को  लौह  अयस्क  क  निर्वात  की  ~

 2471.  शी  tao  Atco  :  क्या  वाणिज्य  तथा  भागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्रो  यह

 बताने की  कृपा  करेंग कि

 वष॑  1977-78  में  जापान को  लौह  AeA  की  कण  सम्भावनाय  है

 we  वर्ष  लौह  अयस्क  का  कितनी  मात्रा  में  वियात  किया  और  कीमत पर
 निर्वात  किया  गया ;  और

 अब  किन  दरों  के  लिए  बातचीत  की  जा  रही  e?

 वाणिज्य  मंत्री  आरिफ  :  से  भारत  तथा  धातु  ब्गपार निगम

 और  गोआ
 के

 निर्यातक  दोनोंने  1976-77. जापान  को  लगभग  .180.  लाख  Ho  टन  लौह  अयस्क
 fat ।  जापान  का  लौहा  तथा  इस्पात  उद्योग  इस  समय  गंभीर  मंदी  की  स्थिति  में  सेगुजर

 रहा  AT.  चाल  वर्ष  के  दौरान  निर्यातों को  कठिनाइयों का  सांमना  करना  पड़  रहा  है  तथा  frog
 वर्ष

 के
 स्तर

 के  मुकाबले  ज्यादा  बढ़ने की  संभावनाएं  बहुत  उज्वल  नहीं  है  ।

 लौह  अयस्क  की  निर्यात  कीमतों  के  ब्यौरे  में  जाना  जनहित  में  नहीं  होगा  ।
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 हदराबाद  को  शुष्क  पत्तन  में  परिवतित  करने  का  प्रस्ताव

 2472.  श्री  जी०  एस०  रेड्डी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  और  सहकारिता  मंत्री  veg

 बताने
 की  कुपा  करेंगे  कि  क्या  हँदराबाद को  शुष्क  पत्तन  में  परिवर्तित करने  का  प्रस्ताव

 वाणिज्य  राज्य  मंत्री  आरिफ  जी  नही ं।

 सरकारी  क्षेत्र  के  AST  के  कार्यकरण  क  बारे  में  अम्यावदन

 2473.  Sto  बसन्त  कुमार  fed  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग  कि

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  कार्यकरण  की  जांच  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  नियुक्त  समिति  का
 कितने  आवेदन  मिले  है  ;

 क्या  इंडियन  मर्चेन्टस  चैम्बर ने  वर्तमान  बेकिंग  प्रणाली  में  पर  आपत्ति  करते

 हुए  ज्ञापन  दिया  और  कई  अन्य  सिफारिशें भी  की  है  ;  और

 कण  सरकार  द्वारा  नियुक्त  समिति ने  अपने  प्रतिवेदन की  afer  रुप  ददिया है  और

 यदि  gt  तो  सहकारी  क्षेत्र  की  बैक  प्रणाली  के  कार्यकरण  के  बार  में  कया
 प्रमुख  सुझाव

 दिए

 गए  हू  ?

 वित्त  मंत्री  (sit  Tao  एम०  :  (%)  (q)  और  ने  सरकारी  क्षेत्र
 के

 sat

 के  काय की  जांच  करने  के  लिए  कोई  समिति  निय कट धि  नहीं  की  है  ।  भारतीय  रिज बंक  ने

 सरकारी क्षत्र  के  बेंकों  के  काय  के  विभिन्‍न पहल  ओं  का  अध्ण्य्न  करने  और  अपने  निष्कर्षों  के  Tare

 पर  सिफारिश करने  के  श्री  जेम्स  एस०  राज  की  अध्यक्षता  में  एक  स्मिति  का  गठन 8  1977

 को  fear  गया  ।  सरकार  के  पास  इस  की  कीई  सूचना  नहीं  है  कि  उसे  fear
 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 अथवा  वतमान
 sy

 प्रणाली  में  परिवतंन  करने  प्रर  आपति  करते  हुए  और  को  अन्य  faqnt-

 fea  करते  हुए  भारतीय  व्यापारी  मंडल ने  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किण
 है  ।  उपलब्  सूचना

 के
 अनुसार

 समिति ने  अपनी  fee aq as अब  तक  भारतीय  ford  बेक  को  .  प्रस्तुत नहीं  की  है  ।

 att  में  नामक  भारतीय  रेस्टरों

 2474.  डॉ०  बसन्त  कुमार  पण्डित  :  क्या  qian  और  नागर  विमानन  मंत्री
 ag

 बताने  की

 कृपा  करेंग  कि

 क्य सरकार ने  चेकोस्लोवाकिया  सरकार के  सहयोग  से  प्राग में  भयर  नामक  भारतीय

 रस्टरों  खोलने  का  किया है  ;

 तो  भारतीय  पयंटन  विकास  निगम  ने  सहयोग  देने  का  वचन  fear

 इसके क्या  वित्ताय  प्रभाव  होंग और  चंकोस्लोवाकिया  स्टंट  रेस्टरां  कम्पनी  के  साथ  अन्य  क्या  शर्त

 तय  की  गई  और

 क्या  भारतीय  पयंटन  विकास  fara  की  अन्य  देशों  में  भी  इसी  प्रकार  का  भारतीय

 Vary  खोलने  की  योजना  है  और  afe  तो  कहां  और  कब  ?
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 e quads  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  और
 प्राग

 में
 भारतीय

 शैली  का  रेस्टोरेंट विशुद्ध  रूप  से  एक  जकोस्लोवेकियन  उद्यम है  ।  भारत  wea  विकास  निगम
 ने

 आन्तरिक  कर्मचारियों बौर  आहारों  कें  और  साजसज्जा

 प्याले  इत्यादि के
 क्षेत्र

 में  तकनीकी  सहायता दी  रेस्टोरेंट के  लिये  भुंगतान  के
 आधार  पर

 5,  24,440,  50  रुपय के  मूल्य  का  उपस्कर  सप्लाई  किया जा  रहा  है

 अभी
 तक

 किसी  प्रस्ताव
 को

 अंतिम  रूप
 नहीं  दिया  गया  है

 ।

 दक्षिण  भारत  में  हवाई  अड्डों
 को  Meat

 में  वृद्ध

 2475.  श्री  ato  एन०  विश्वनाथन  :  क्य  quer  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह
 बताने

 की

 छुपी  करेंगे  कि

 भारत  में  हवाई  अड्डों  की  कुल  संख्याਂ  कितनी

 वास्तव में  were  हवाई  अड्डों से  उड़ानें  होती  हैं ;

 दक्षिण  भारत  में  हवाई  अड्डों  की  खंडा  कितनी  2  ;

 कण  सरकार  का  विचार  दक्षिण  भारत  में  हवाई  अड्डों  की  संख्या  में  वृद्ध  करने  का

 गौर

 यदि  तो  यदि  निर्माण  के  लिए  कोई  चरणबद्ध  कार्यक्रम  है  तो  उसका  विवरण  कया  है  1

 Adee  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  भारत  में  सिविल  faara

 क्षेत्रों की  260 है  ।

 नासर  विमानन  fart  के  नियंत्रणणत  85  विमान  क्षेत्र  तथा  भारत  अंतरराष्ट्रीय  fanart

 फ्त्हन  प्राधिकरण  के  laaarerre  Tt  TAT Te  त  उपयोग  के  fast  उपलब्ध हैं  tfsan  एयरलाइंस

 42  सिविल  विमामदातों से  हीते  हुए  सेवाओं  का  परिचालम कर  रही

 (*t)
 '35

 दक्षिण  भारत  मैं  स्थित हैं  ।  इनमें
 से

 ater  केरल  तथा

 a |  में  20  Fanraia  विमानन  विभाग  के  नियंत्रण  HE  मद्रास को  अंतर्राष्ट्रीय

 ~~ fanrada areca भारत  अंतराष्ट्रीय विभानपत्सन  प्राधिकरण  के  मियंत्रण  मै ंहै  चौदह  विभानकषत्र
 राज्य

 सरकारी/प्राइवट  पार्टियों के  अधिकार  में  हैं  ।

 और  (=)  :  साधनो ंके  उपलब्ध  होने  की  अवस्था में  और
 यदि  यातायात की  दृष्टि  से

 oftfwea fre garr, at सिद्ध  तो  सरकार  कासीकट तथा  कोचीन  में  नये
 faaraetat at farator

 का
 निर्माण  करने

 की  संभावना पर  विचार  करेगी ।

 2476.  श्री  दुर्गा  चन्द  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे
 कि  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  में  निशिन्‍न  परियोजनाओं  के
 लिए  बे  सुबिघाएं  बहुत  कम

 है  ;

 (a)  fat  ag  संच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  की  ऊबड़े  खाबड़  और  ay  हुए
 के

 का

 ही  मुसीबतें  उठानी  पड़ती  हँ  और  उद्योगपतियों  को  बैंकिग  सुविधाएं  सुलभ  नहीं  हूँ  ;
 और

 afe  तीं  कया  fanreet  प्रदेश  में  Irataa tay  सुविधाएं
 उपलब्ध  करनें  को  ,  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  qi  है  ?
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 चित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  (#)  ,
 और

 रहित  क्षेत्रों  में  बें  किंग  सुविधाओं

 के  विस्तार के  उद्देश्य  के  अनुसरण  वाणिज्यिक  बैंक  ग्रामीण  क्षेत्रों में  और  अधिक  शाखाएं  खोलने

 का  प्रयत्न करते  रहेह  1977 के  अन्त  तक  हिमाचल  प्रदेश  में  वाणिज्यिक बैंकों  के  शाखा

 विस्तार में  264  शाखाएं  आती  हें  जिनमे ंसे  209  ग्रामीण  केन्द्रों  में  अवस्त्थित है  ।  fara  प्रदेश

 में  प्रति  बैक  कार्यालय  के  पीछ  औसत  जनसंख्ण  21,000 की  अखिल  भारत  औसत  की  तुलना में  14,000

 की  थी
 ।  इसी  तारीख  को  वार्णिज्णिक बेंकों  के  पास  58  लाईसेंस/आबंटन हिमाचल  प्रदेश  में  शाखायें

 खोलने  के  लिये  शेष  पड़  हुए  थे
 ।  इनमे ंसे  48  ग्रामीण स्थानों  के  लिये  थे

 ।  safe  हिमाचल प्रदेश  जेसे

 पहाड़ी  क्षेत्रों  में  शीघ्रता  से  और  व्यापक  रूप  से  faafes  बेंक  शाखा  विस्तार  के  काम  में
 संचार  और

 परिवहन  के
 अपयॉप्त  साधन  तथा  बिखरे हुए

 स्थानों
 की  कठिनाईयां  समस्या

 के
 रूप  में  सामने  आती

 है  फिर भो  बको ंसे  कम  बैंक  वाले  त्रों  विशेषरुंप से  उन  जिलों की  जहां  उनकें  ग्रामीण  तथा  ad

 शहरी  शाखाओं  अपेक्षया कम  जरुरतों  की  और  अधिक ध्यान  an

 की  सलाह दी  गयी  है  +

 चाय  के  पोघें  के  के  लिये  वित्तीय  सहायता

 2477.  श्री  पी०  wtaferra  :  कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि  :

 ,  सरकार  ने  चाय  के  पौधों  के  पुनरॉपण  के  लिए  कितनी

 वित्तीय  सद्दाबता  प्रदान  की

 ह

 क्या  यह  सहायता  देना  बन्द  कर  दिया  गया है  अथवा  बन्द  करने  का  विचार

 है  ;  और

 यदि  तो  चाय  के  उत्यादन  पर  इसका  कया  प्रभाव  पडेगा  और  क्या  चाय  का  उत्पादन

 आग  ही  प्रभावित  हो  चूका  है  ?

 वाणिज्य  राज्य  मंत्री  आरिफ  at)  :  सरकार  ने  पुनरॉपण  उपदान  स्कीम  कें
 अन्तर्गत

 1968 में  इसके  आरम्भ att  के  axa  से  चाय  veri को  उपदान  के  भुगतान  के  लिए

 2,159,  00,000  य०्की  राशि दी  है

 नही ं।

 wer  नहीं

 उद्योगपतियों  दारा  से  ऋण  प्राप्ति हेतु  atte

 2478.  श्री  पी०  एस०  रामलिंगम

 भी  डी०  wee 8

 कया  faa  मंत्री  यह  बताने कि  कृपा  करेंग  कि  :

 कण  उद्योगपतियों  ने  श्रमिकों को  बोनस  की  करने  के  लिए  sai  से

 शर्तों  पर  ऋण  देने  का  अनुरोध  किया  है  ;  :

 (@)  यदि  तो  reese  ब्यौरा  क्या  है  और  राशि  ;  और

 उतकी  माँग
 पर

 कयों  की  गई  हैं
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 क्ति  मंत्री  एच०  एम०  :  और  :  ऐसे  औद्योगिक  एककों ने  जो  इस
 समय

 वित्तीय
 सकट  में  हैँ  और  अपनी  न्यूनतम  बोनस  अदायगी  के  दायित्व  को  पुरा  करने  में  अक्षम

 अपने  कमंचारियों  को  बोनस  की  अदायगी  के  लिये  बैंकों  से  वित्तीय  सहायता  के  लिय  आवेदन  किया

 क्योंकि  एसे  एककों  के  कर्मचारियों  की  बोनस  की  गैर-अदायगी  से  औद्योगिक  HUTEATHATT

 की  सम्भावना  सरकार
 ने  बैंकों  को  निम्नलिखित  एककों  की  न्यूनतम बोनस  दायित्वों को  पूरा  करने

 के
 लिय  वित्तीय  सहायता  देने  पर  विचार  करने  के  लिये  सलाह  दी  है  :

 (i)  wa  एकक  जिन्हें  बकों  से  विशेष  सहायता की  आवश्यकता है  चाहे  वे  ote ही
 कयों

 न

 और

 (ii)  ऐसे  एकक  जिन्हें  आधुनिकीकरण  आदि  के  लिये
 सहायता

 देकर  अक्षम  बनाया  जा

 सकता है

 बैकों  से  facara  सहायता  का  अनुरोध  करने  वाले  एककों  को  अपनी  अथक्षमता/संभावित

 क्षमता  के  बारे  में  बेंकों  को  संतुष्ट  पड़ेगा

 गर-अर्थक्षम  सूती  कपड़ा  मिलो  के  बारे  में  बैंको  ने  केन्रीय/राज्य  सरकारों  की  गारंटी  माँगी  है

 सूती  कपड़ा  मिलो  के  लिए  महाराष्ट्र  और  गुजरात  सरकार  गर  aera  मिलो  को
 दी

 गई  वित्तीय

 सहायता के  50  प्रतिशत तक  गारंण्टी  देने  को  सहमत  हो  गई  है  और  केन्द्रीय  सरकार  स्वयं
 शेष  50

 प्रतिशत  की  जिम्मेदारी  लेती  इस  आधार  पर  ऐसी  मिलो  की  वित्तीय
 सहांथंता  देने

 के  प्रस्ताव

 पर  बेक
 विचार

 कर  रही  हँ

 Proposal  to  bring  ratio  of  :  10  in  Incomes

 2479.  Dr.  Ranifi  Singh:  Will“the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  =

 (a)  whether  Government  propose  to  bring  about  a  18116  of  :  10  or  :  20  in:

 the  incomes
 inorder

 to
 remove  disparity  ;  and.

 (b)  if
 so,  the

 steps  proposed,  to  be  taken  दि  this  regard  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel)  &  (b):  The  Government.
 of  India  have  recently  appointed  a  Study  Group  on  Wages,  Incomes  and  11025.0
 which  inter  alia  would  consider  the  relevant  criteria  for  determining  the:  diffe-

 rentials  between  minimum  wage  and  maximum  wage  and  whether  the  ratio
 between  minimum—maximum  wages  should  be  uniform  or  could  be  different
 in  different  sectors...  The.Study  Group’s  recommendations.are  expected  to  help
 Government  in  formulating  a  policy  on  Wages,  Incomes  and  Prices.

 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  उत्थान  के  लिये  बेक  संसाधनों  का  उपयोग

 2480.  शी  जी०  एस०  बनतवाला  :

 aft  मनी  राम  बागड़ी :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  कि

 क्या  सरकार
 को  पता  चलता  हैं  कि  सरकार  द्वारा  नीति  की  धोषणा  के  बावजूद  भी  ग्रामीण

 क्षेत्रो  के  उत्थान  के  लिए  बेक-संसाधनों क  उपयोग  नहीं  किया जा  रदा है  ;
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 यदि  तो  इसके क्या  कारण  है  ;  और

 विगत  तीन  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रो  के  उत्थान  के  लिए  कितनी  राशि  नियत

 को  गई  है
 ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  और  :  वार्णिज्यिक  बको  ने  कृषि  सहित

 प्राथमिकता  प्राप्त  तथा  उपेक्षित  क्षेत्रों  को  अधिक  ATaT  में  ऋण  देना  सर्निश्चित  करने के  उपाय

 आरम्भ किय  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  बको  द्वारा  प्राथमिकता  प्राप्त  और  उपे  क्षित  क्षेत्रो  को  दिये  गये

 ऋणों और  उनके  द्वारा  दिय  गये  कुल  ऋणों  का  अनुपात  1969 में  14.  9  प्रतिशत था  और

 वह  बढ़कर  1976 के  अंत  में  25,  5  प्रतिशत हो  गया  ।  इस  प्रकार  यह  स्पष्ट  होता  है  कि

 afar  क्षेत्रो की  उन्नति के  लिए  बैंको  के  साधनों  की  हिस्से  म॑  वृद्धि हुई  है  ।

 (7)  बेकों ने  किसी  क्षेत्र  अथष्रा  इलाके  विशेष  में  ऋण  देने  के  लिए  कोई  निश्चित राशि  निर्धारित

 नहीं की  है  सरकार न  बको  को  सलाह दी  है  कि  4.0  1979 तक  उनके  कुल  ऋणों

 का  .334  प्रतिशत  भाग  कु्षि  सित  प्राथमिकता  प्राप्त  और  उपेक्षित  क्षेत्र  को  मिलने  लगना  चाहिए

 कर्द्रीय  सरकारी  कमंचारी  द्वारा  अनिवायं  जसा  की  गई  रादि  वापिस  निकाला  जाना

 2481.  शी  जी०  QHo  बनतवाला

 श्रोमान राम बागड़ी राम  बागड़ी

 कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 मंत्रालय . -  में  fet  केन्द्रीय  कमचारियों  नें  1977  में  समय

 समाप्ति  पुर्वे  अनिवायं  जमा  राशि  निकाली  तथा  ag  राशि  कितनी  है  और
 शेष  कल

 कितनी  राशि  का
 भूगतान  किया  जाना  है  ;

 क्या  केवल  वही  व्यक्ति समय  समाप्ति  ga  अनिवाय  जमा.की  राशि  निकाल  सकत

 @  जिनके  पास  इलाज  के  लिए  धन  का  कोई  अन्य  wag  नहीं  है  और  यदि  तो  ऐ  सा  प्रतिबन्ध  लगाने

 के  क्या  कारण  और

 क्या  सरकार  का  विचार  केव्द्रीय  सरकार के  सभी  जरूरतमंद  कमंचारियों को  समय  समाप्ति

 पुवं  अनिवायं जमा  की  राशि  निकालने  की  अनुमति  देने  का  है  और  यादि  तो  उसके  क्या  कारण  हू
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 और  ':  अतिरिक्त  उपलब्धियाँ

 (aferaty  1974  में  कोई  ऐ  व्यवस्था  ) a wel  है  कि  सरकारी  कमंचारियों  द्वारा

 अनिवायं जमा  योजना  के  अन्तगत जमा  की  गई  रकमों  को  वे  अपनी  इच्छा  से  निर्धारित  तारीख  से

 पहले  निकाल  सके  ।  Te>Y,  अधि  नियम  में  यह  व्यवस्था  है  कि  यदि  किसी  मामले में  केन्द्रीय  सरकार  की

 ओर  से  प्राधिकृत  कोई  व्यक्ति  इस  बात  से  सन्तुष्ट हो  जाए  कि  कमचारी  को  Aaa STAT Al जमा  की
 राशि

 की  वापसी  नहीं  किए  जाने  से  उसे  अत्यन्त  कंठिनाई  तो  न अन एस  स्थिति  में  अनिवाय  जमा

 की  की  वापसी  अदायगी की  agate  जा  सकत  केन्द्रीय सरकार  ने  इस  प्रयोजन

 के  लिए  अपने  कमचा  रियों  के  मामले  में  विभागाध्यक्षो  को  पहले  ही  wife  कर  रखा  है  ।

 इस  तरह  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  क्योकि  अगर  अत्यन्त  कठिनाई

 के  आधारों को  देखे  बिता  AAT Ha  तरीके  से  ऑनिवायं  जमा की  रकम  वापस  अदा  कर  दी  गई  तो

 उसंसे  बहुत  ates  WaT  उपलब्धि हों  जाएगी  और  उससे  Aazeh fare)  दबाव  भौर  ज्यादा

 जाएग ॥
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 पाउंड  स्टलिंग  की  तुलना  में  रपये  का  अवसल्यन

 2482  aft  जी०  एस०  बनतवाला

 शमों  एम०  कल्याण  सुन्दरम
 श्यो  क०  मालसा

 att  डी०  डी०  देसाई

 क्या  fad  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंग  fa

 क्या  भारतीण  fama  बेक  दारा  पाउंड  स्टलिंग  की  तुलना  म  रुपये  का  पुना  3.  6  प्रतिशत

 किया  गया  है  जवाकि  दिनांक  3  1977  के  agra  आफ  में  समाचार  छपा

 है  ;  और  यदि  तो  इसके  कथा  aces  ;  मौर

 (=)

 इसका  देश  at  ऑ्थिक  स्थिति  पर  का  प्रभाव  +oyr  aay  cae  दे  कीं  लाभ

 वित्त  पत्री  (aft  एच०  एस०  aa)
 :

 _  जी  tet
 CYT at"

 का  नहीं
 बेसिक

 समय-समय  पर  पाउंड  स्टलिंग  की  तुलना  में  रुपये  के  मूल्ण  का  waraisra  करने  की  They  का  एक

 अंग  था  ताकि  रुपए  की  विनिमय  दर  को  व्यापार  करनें  वाले
 मुष्य

 साझीदारों  कीं  मुद्रा  की
 विनिमय

 वाले  उतार  चढ़ावों  के  अनुरूप  रखा  जा  सके  |

 सवाल  पदा  ही  नहीं

 exes  में  etree  sera  को  चेता  लेगा  जति

 2483.  श्री  एम०  कल्याण  grea  :  वित्त  मंत्री  यह  बतनि की  gar at fi हक

 क्या  कर्नाटक  fea  arnt  विभाग  के  आसूचना  विंग  ने  नगर  में  AVR  के  एक  बहुत

 अपवंचन  का  पता  लंगार्ण है

 afe  at,  तो  उस  व्यक्ति  का  नाम  क्या  है  और  कितनी  धनराशि  घर  कर  अपवंचन  किया

 गया है  ;  और

 sat  विरुद्ध  कायंवाही  की  गई  है
 ?

 में  राज्य  मंत्रीं  :  (#)  ख )  (9)  CABO  To

 सम्वत  श्रीशंक  रट  डिंग  कम्पनी  ठना  के  सिलॉग्बर

 1977  में  HART  1561  की  छारा  के  अम्तगंत  सर्वक्षण-कायं वाही  के

 अगे  क  वेष  है  के  ~  जप्त  लिव  है  Baa,  अन्०  बातों  के  यह

 खलता  है  क्यों  के.दौरान  दी  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  awQaarfzal.wm foorar क्रो

 गया  है  संगत  कर-निधारिण  वरों के  सम्बन्ध सें
 कर/-निधारण  काय  वाही  फिर

 से  क्रू  की  गयी है

 आर  आगे  {OATS IRS जारी  है
 +

 faa  बेक  के  अध्यक्ष  क
 विरुद्ध  जाँच

 2484.  श्री  वयालार  रवि
 :

 कण
 faa  मंत्री  यह  बतानें  a  कपा  थ्यु नक करग  वि  :

 fara  ta
 लिमिटेड के  अध्यक्ष  के  tres आ  रोपो  के

 बारे
 सर्कार  द्वारा  की  जा  रही  जांच

 की  क्या  प्रगत  हुई  और
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 (@)  अब  तक  की  जांच  के  कंपा  निष्कर्ष  निकलें  और  इस  बारे  में
 क्या  उपाय  किये  गये  हैं

 ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एस०  (#)  भारतीय  ford  बेक  को  विजया  बेक  लिमिटेड  का

 निरीक्षण  करने के  लिए  कहा  गया  था  ।  रिजवं  बेक  ने  निरीक्षण  पुरा  कर  लिया  है  और  हाल  ही  में

 निरीक्षण  रिपोट  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दी

 बर्किंग  afar a  afer  निद  1949  को  धारा  35  की  पधारो  5  के  उपबन्धों  के  अनसार

 केवल  सम्बन्धित बे  क  को  उचित  नोटिस  देने  के  बाद  और  आवश्यक  प्रतीत  होने  पर  ही  निरीक्षण

 fez  अथवा  उसका  कोई  अंश  प्रकाशित  कर  सकती  है  ।  चूंकि  (1)  इस  प्रकार  का  कोई  नोटिस  बेक

 को  नहीं  दिया  गक्ना  (2)  निरीक्षण  के  निष्कर्षों  को  प्रकट  क  रना  जनहित  में  आवश्यक  न

 समझा  जाता  है  और  (  3)  रिपोर्ट  में  बैक  के  ग्राहकों के  मामलों  से
 सम्बन्धित

 सूचना  निहित  जिसे

 बंकरों  में  प्रचलित  weet  और  व्यवहार  के  अमतार  wee नहीं  fet  जाता  इसलिए  सरकार

 frre  के  निष्कर्षों  को  saz  bit  में  असमथ  है  ॥

 स्वीडन  दारा  ऋण  के  रुप  में  सहायता

 2485.  श्री  एस०  RIT  TTATH  ;  कया  वित्त  मंत्री  ag  बरता ने  की  कृपा  करेंग  fa

 efter से  ऋण  के  रूप  में  ara  राशि  का
 ब्यौरा  क्या  aa  कितनी  राशि  प्राप्त हुई

 किस  रूप  में  प्राप्त  यह  कितने  समय  से  बकाया  रही  है  ;  और

 (@)  अब  तक  किये  गये  पुनर्भगतान का  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  स्वीडन  नें  भारत  की  कुल  5,590  लाख  स्वी  डिश

 क्रोनर  102.  297  करोड़  के
 विकास  ऋण  स्वीडन से  प्राप्त  उनके

 स्वरूप  और  sah  बकाया  रहने  की  ब्यौरा  एक  विवरण  में  दिया  गया  है  जो  सभा  पटल

 पर  दिया गण  है
 ।  वर्ष  1976-778  स्वीडन  से  भारत को  मिलने  वाली  सभी  सहायता  अन  दानों

 के  रूप  में  [Sarre  में  रखा  गया  ।  -  देखिय  संख्या  1]

 मूलधन  की  अभी  TH  कोई  वापसी  नहीं कौ  गई  है
 ।  स्वीडन  भा'रत  संघ  का  सदस्य

 है  और  पिछले  कई  वर्षों
 से  सहायता

 संघ
 के

 तत्वावधान  में  शुरू की  गई  प्रथा  के  अनुसार  जब  मूलधन  की

 ama  देय  होती है  तो  ag  उसे  वार्षिक ऋण  राहत  के  के  रूप में  बट्टेखा ते  डाल  देता  फिर  भी

 इस  वर्ष  स्वीडन  ने  इसके  द्वारा  भारत  सहित  अनेक  विकासशील  देशों  को  दिये  गए  सभी  faara  सहाय्ता

 ऋणों को  बटटबाते  डालने  का  एक  आम  फेसला  किया

 अन्तर्राष्टीय णन्नियों  के  लिये  शल्क  सकत  सामान  की  छट में  शराब  की  बौतल  का  शामिल  किया

 जानां

 2486.  श्री  सी०  Fo  जाफर  शरीफ  :  क्या  पयरटन  और  नागर  fata  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  fa

 क्या  सरकार का  शुल्क  मुक्त  की  छूट के  रूप  मैं  अन्तरराष्ट्रीय  उड़ानीं पर  शराब  की

 बोतल  लाने  की  अनर्मात  न  देने  का  विचार है  ;
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 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  एयर  जिसकी  सर्वाधिक  कुशल  विमान  कम्पनियों

 के  रूप
 में

 प्रतिष्ठा  यह  महसूस  करती  है  कि  अगर  यह  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  तो  न  केवलਂ  इसके

 यातायात  में  ही  कमी
 डोगी

 बल्की  सम्पूर्ण  विश्व  में  उनकी  बदनामी  भी  होगी  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पयंटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम
 ॥

 )  नहीं  ।

 और  :  प्रश्न  नहीं  उठत े।

 कर्नाटक  में  पर्यटन  स्थलों  की  यात्रा  करने  वाले  पयंटकों  के  लिये  ere

 2487.  श्री  के  ०  लकप्पा  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्र  सरकार
 ने

 कर्ताठक  में
 पय

 टन  के  केन्द्रों  पर  गत  3  वर्षों में  कितनी  धनराशि

 लगाई  ;  और

 क्या  कर्नाटक  के  viet  केन्द्रों  के  लिए  और  पटक  आकर्षित  करने  की  कोई  योजना

 qe  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  कर्नाटक  विभिन्‍न  स्कीमों

 पर  1974-75,  1975-76  तथा  1976-77  के  दौरान  केन्द्रीय  ata  में  1  war  व्यय  निम्न

 प्रकार

 1.  c qqeq  विभाग

 (i)  डांडेली  में  एक  फॉरेस्ट  लॉज  का  निर्माण  ,  थके  .91,929  रुपए

 2.  भारत  पर्यटन  विकास  निगम

 eo  -78,16,000  रुपए (i)  बंगलौर  के  अशोक  होटल  ar  विस्तार

 (ii)  मंसूर  स्थित  ललित  महल  पेलेस  को  एक  होटल  में  परि

 वतितਂ  करना  थके  के  ा चके
 BG  च्च् 000  रुपए

 (ili)  बंगलौर  में  परिवहन  afae  पर  व्यय  eo  27,000  रुपए
 ne  ES ey  Ge  Se  De

 कुल  थक  104,90,929  रुपए
 ए  SD

 कर्नाटक  की  ओर  अधिक  पंटकों  आकृष्ट  करने  के  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  निम्नलिखित

 स्कीमों  को  आरंभ  किया  गया  है/करने  का  प्रस्ताव  है  4.0

 (i)  wae  विभाग  ने  ऐ  होले  तथा  हाम्पी  का  अपने  सांस्कृतिक  Ly qWea4

 कार्यक्रम के  अंतगंत  विकासਂ  करने  के  लिये  चयन  किया है  ।  इन  केन्द्रों
 के

 att  AY tT

 को  इन  केन्द्रों  की  मास्टर  प्लानों  (tT att  के  आधार  पर  आरंभ  किया  जाएगा

 जोकि  तयार की  जा  रही

 (ii)  बांदीपुरवन्यजीव  शरण-स्थल  पर  एक  फॉरेस्ट  लॉज,का  निर्माण  करने का  प्रस्ताव  है
 ।

 इसके  लिए  vied  विभाग  के  चालू  वर्ष  1977-78  के  बजट में
 3.  00  लाख॒  पये  की

 व्यवस्था  गयी  है  ।
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 (111)  पटन  faart  दारा  मंसूर  में  एक  युवा  होस्टल  का  निर्माण  आरंभ  किया  गया है  ।  इस

 परियोजना  पर  5.88  लाख  रुपए  का  व्यय  होने  का  अतमान  है  ।

 (iv)  भारत  पथ॑टन  विकास  निगम  मंसूर  स्थित  ललित  महल  पलस  में  38  लाख  रुपए की

 अतमानित  लागत  से  30  कमरों  की  वद्धि  करके  उसका  विस्तार  करेगा  |

 बे  किंग  व्यवस्था की  सुरक्षा  के  लिए  राष्ट्रीय  योजना

 2488.  श्री  क्‌७  लकप्पा

 श्री  एम०  कल्याण  सुन्दर

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  ॥

 क्या  15  अक्अबर  % हन्दुस्तान  टा  इम्स  में  ‘AAT  प्लान  टू  प्रोटेक्ट  बेकिंग

 faeain  प्रपोज्ड  शीषक  समाचार  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  गय

 weThass  पघोजना  की  विशिष्ट  बातों  और  मुख्य  प्रयोजन  का  ब्यौरा  कण  a ;  और

 दि  at,  तो  इस  बारे  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिग  है
 ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एस०  (®)  सरकार  उल्लिघित  समाचार से  अवगत है

 और  भारतीय  fwd  बक  ने  1976  में  अपने  ही  अधिकारियों  के  एक

 आन्तरिक  कार्यकारी  दल  का  गठन  far  था
 ता  किਂ

 वाणिज्यिक
 बे  कों  की  उत्पादकता  ,  कार्यकुशलता  और

 लाभकारिता  के  प्रश्न की  जांच  कीजाय  ।  इस  दल  ने  अपनी  ररिपोटे  भारतीय  ररिजवं  बेक  के  गवर्नर को

 हाल ही  में  प्रस्तुत की  है  और  वह  सभी  LY fa q  बंक  के  विचाराधीन है  यद्यपि
 उसने  tat

 की
 कायें

 को  सुधारने
 की  कोई  खास  योजना  नहीं  बनाई  है  fag  foe  में कई  सुझाव  दिये  गये

 गये  हैं
 जिनका  उद्देश्य  fatal  परिचालन  कुशलता  और  लाभकारिता  सुधारना  है  ।  मोट  तौर  पर  इनका

 सम्बन्ध  निम्नलिखित  से  --

 (1)  TTT  और  ofr  में  (2)  चालू  खाते  पर  प्रभार  सेवा  प्रभ।र  को  तकसंगतਂ

 (3)  लेखा  परीक्षा  प्रशाली  का  (4)  कर-विधियों  और  प्रक्रिण  का

 संशोधन  बेक  विशेषतਂ  अपने  पूंजी  आध।र  को  सुदृढ़  कर  (5)  निधियों  की  लागत

 के  रूप  नकद  प्रारक्षित  निधियों
 पर

 sore  की  (6)  कार्य  निष्पादन

 ऋण  बजट  और  व्यवसाय  योजनाओं
 में  (7)  बकिंग  प्रबच्ध  सू  चना प्रणाली

 का  निर्माण  और  (8)  द्विपक्षीय  समझौतों  की  समीक्षा  और  विधि  क  माध्यम  से

 अथवा  अन्यथा  आवश्यक  chara  ।

 भारतीय  विमानों  द्वारा  बाध्य  होकर  नीचे  उतरना

 2489.  श्री  क् ०  कया
 पर्यटन

 और  विमानन  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्याश्री  बहुगुणा  को  ले  जा  रहे  हेलिकाप्टर  की  1  1977  को  बाध्य  होकर
 रास्ते  में  उतरना  पड़ा  था  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ;  और

 क्या  अक्तूबर
 और

 नवम्बर  में  केन्द्र  सरका
 र

 के  महत्वपूर्ण
 मंत्रियों  और  दल  के  नेताओं  को

 ले  TRA  वायुयानों  को  बड़े  पर  बाध्य  होकर  बीच
 रास्ती

 में

 उतरना  पड़ा tre  यदि  तो  प्रत्येक  मामले  में  इसके  क्या
 का  रण  हैं  ?
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 पयंटन  ale  नागर
 विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम

 :  ही  1977

 को  उत्तर  प्रदेश  सरकर  के  वीटी-ईएफआई  हैलिकाप्टर  को  जिसमें  पेट्रोलियम  मंत्री  ,  श्री  हेमवती

 नन्दन  बहुगुणा  यात्रा  कर  रहे  ऋषिकेश  से  दिल्‍ली  जाते  यांत्रिक  खराबी के  कारण  मेरठ

 से  17  मील  दक्षिण  में  बरसिया  गांव  पर  बाध्य  होकर  उतरना  पड़ा  ।

 अक्तुबर  और  नवम्बर  1977  के  उपरोक्त  घटना  सहित  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  को

 लेजा  रहे  चार  भारतीय  पंजीकृत  विमानों  को  एहतियाती  तौर  बाध्य  होकर  उतरना  पड़ा ।

 प्रारम्भिक  जांचों  से  पता  चला
 है

 कि  एसा  यांत्रिक  दोषों  के  कारण  हुआ  |

 विदेश  व्यापार  नीति

 2490,  शमी  के०  सलकप्वा  :

 Blo  हेनरी  आस्टिन  :

 बया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  और  सहकारिता  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  व्यापार  नोति  में  भारो  परिवर्त  aw  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  परिवतंन  से
 विदेश  व्यापार  बढ़ाने  में  कितनी  है  ;

 नई  नीति  को  मुख्य  बातें  क्या  और

 क्या  इस  नीति  सें  भारत  सरका र  को  सहाथता  मिली  यदि  gi  aa  कितनी  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  \ aft  आरिफ  :  नहीं  ।  आयात  व

 frat  नोतियों  और  कार्य  विधियों  का  पुनर्विलोकन  करने  तथा  उसमें  समुचित  प  करने  के  लिए

 सरकार ने  डा०  पी०  सी ०  वाणिज्य  सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  समित्ति  नियुक्त  की  है

 से  :  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 Misuse
 of  Import  Licences  by  Edible  Oil  Importers

 2491.  Shri  O.  Tyagi:  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies
 and  Cooperation  be  pleased  to

 state  :

 (a)  the  action  taken  so  far  against  the  traders  who  were  given  2,000  licences

 by  the  Congress  Government  for  importing  vegetable  oil  worth  Rs.  514  crores

 and.  who  had  imported  vegetable  oil  worth  Rs.  30  crores  only  and  with  the

 remaining  amount  had  imported  other  articles  and  had  thus  cheated  the

 Government  ;  and

 (b)  the  steps  taken  by  Government  to  see  that  no  trader  is  able  to  cheat

 the  Government  in  future  in  this  way  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Commerce  and  Civil  Supplies
 and  Cooperation  (Shri  Arif  Baig)  :  (a)  The  question,  presumably  relates  to

 edible  oils.  Action,  under  Import  Trade  Control  regulations,  had  been  initiated

 against  firms  against  whom  there  were  prima  facie  cases  of  malpractices.

 Repor  ts  regarding  action  so  taken  are  awaited.  Cases  of  13  parties  had  also

 been  referred  to  the  Central  Bureau  of  Investigation,  from  out  of  which  6  Nos:

 had  also  been  referred  to  the  Directorate  of  Enforcement,  Mimistry  of  Finance,

 under  the  Foreign  Exchange  Regulation  Act.  Enquiries  in  12  of  these  parties
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 have  been  completed,  but  nothing  adverse  came  to  notice  in  the  course  of
 enquiries.  None  of  these  licences  could  be  utilised  for  the  import  of  any  other
 articles.

 (b)  (i)  The  Indian  Institute  of  Public  Administration  has  been  asked  to
 make  a  study  of  all  aspects  relating  to  the  import  of  edible  oils  by  private
 trade  under  the  free  licensing  scheme.

 (ii)  The  ‘procedure  for  issue  of  licences  has  been  changed  with  a  view  to

 ensuring  that  licensing  corresponds  fairly  close  to  actual  imports.  Licences
 are  now  being  issued  on  the  basis  of  firm  contracts  entered  into  by  applicants.

 ऋण  के  लिय  आवेदन  पत्नों  के  निपटान  में  विलम्ब  के  बारे  में  शिकायतें

 2492.  डी०  बी०  चन्द्रगौडा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्या  बेकों  के  मुख्य  कायंक।रो  अधिका  रियों  को  ऋण  केलिये  आवेदन-पत्नों  के  निपटान  में

 बिलम्ब  और  शाखा  प्रबन्धकों  तथा  फील्ड  कमंचारियों  का  कम  ऋण  लेने  वाले  व्यक्तियों के  प्रति

 उदासीन  ब् ५  के  बारे  में  शिकायतें  मिली

 क्या  उद्योग  में  भाम  और  लघु  उद्योगों  में  विशेष  जो  संकट  गम्भीर  उसके  कारण  उनक

 नियंत्रण के  बाहर  थे  और  बैकों  को  संकटप्रस्त  होने  की  स्थिति  से  बचाने  और  यदि  वे  संकटग्रस्ल

 हो  जायेंती  उन्हें  फिर  से  स्वस्थ  बनाने  के  लिये  पहले  से  चेतावनी  देने  की  कोई  प्रणाली  निकालनी

 चाहिए  ;  और

 क्या  सरकार  ने  अनुदेश  जारो  faa  है  कि  भ. बंकों  द्वारा  अपने  ara  को  सुचारु  रूप  से  चलाने

 के  लिपे  उन्हें  अपने  प्रशासन  को  सुदृढ  बनाने  की  आवश्यकता  है  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  TAo  :  समय  समय  पर  कुछ  शिकायतें  मिलती  रही  हैं  और

 इसलिये  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  छोटे  ऋणकर्ताओं  को  ऋण  स्वी  fa  करने

 प्रक्रिया  को  प्रभावी  बनायें  ।  क्षेत्रीय  कमंचारियों  को  निर्देश  दिये  गये  है  कि  वे  SNy-TA Ay  उन

 आवेदन  पत्रों  को  भरने  में  सहायता  करें  जो  उन्हें  क्षे  त्रीय  भाषाओं  में  उपलब्ध  करायें  गये  हूँ  ।  यह  भी

 सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  छोटेऋण  कर्ताओं  ऋण  के  आवेदन  पत्तों  को  यथाशी  at  निपटाया  जा

 सरकार  क्षेत्रको  बैंकों  को  ये  भी  निर्देश  दिये  गये  हैँ  कि  वें  10,000/-  रु०  तक  के  ऋण  आवेदन  पत्नों  को

 3  से  4  सप्ताह के  भोतर  और  से  अधिक  के  ऋण-आवेदन  पत्नों  को  3  महीने  के

 भीतर  हो  निपटा

 और  :  रुग्णावस्था  के  areal ta  और  बाह्य  दोनों  ही  का  रणों  से  होते  हें  ।  मांग

 में  कमी  ,  कच्चे  माल  की  कमी  ,  बिजली  की  कमो  आदि  कुछ  ऐसे  वा  ह्म  कारण  हूं  जो  रुग्णा  वस्था  के  लिए

 उत्त  रदायी  हूँ  और प्रबन्धकों  के  बस  के  बा  हर  हें  बेंको
 को  यह  भो  सला  हदी  गई  है  कि

 वे
 अपने  मुख्य  कार्यालयों

 और  अन्य  महत्वपूर्ण  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  विशेष  कक्ष  स्थापित  करें  ताकि  रुगण  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों

 को  विभिन्‍्त  प्रकार की  समस्याओं  को  सुलझाया  जा  सके  ।  इसके  साथ-साथ ,  बैंको  कों  यह  भो  निर्देश

 किये  गये  हूं  कि  वे  रुगण  एककों  का  पता  लगायें  और  एक  करोड  रुपये  अथवा  इससे  का

 ऋण  सीमा  प्राप्त  करने  वाले  एककों  के  कायं-निप्पादन  पर  निगरान  रखें  ।  उन्हें  यद  भा  कहा  गया  है  कि

 वे  एसे  एककों  के  मामले  में  रोकथाम  को  सुधारात्मक  काय  द  वें  जिनमें  प्रारम्भिक  के

 चिन्ह  मौजूद  हों  ।  बैकों  से  ag  भी  अनुरोध  frat  गया  है  कि  वे  उस
 wu  एककों  के  मामले  में  शीघ्र  हौ
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 fates  फायंक्रम  शुरू  कर  दें  जो  आर्थिक  रूप  से  सक्षम  हों  ।  प्रारम्भिक  रुणावस्था  को

 fara #4
 की

 व्यवस्था  को  मध्यम  और  छोटे  उद्योगों  पर  भी  AT  धीरे  लागू  कर  दिया  Way  ।

 Increase  in  the  Prices  of  Opium

 2493.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Finance  be

 pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  opium  growers  have  repeatedly  requested  the  Government
 to  increase  the  price  of  opium  but  the  increase  effected  in  the  price  is  marginal  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  cost  of  has  substantially
 increased  during  the  last  two  years  and  the  price  being  paid  to  the  growers  is

 inadequate  ;  and

 (c)  if  so,  the  action  taken  by  the  Government  in  this  regard ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Satish  Agarwal)  :

 (a),  (b)  &  (c}:  The  opium  poppy  growers  have  demanded  in  the  past  an
 increase  in  the  price  of  opium  ‘payable  to  them  on  the  ground  that  the  cost  of

 production  of  opium  had  substantially  increased.  After  taking  into  considera-
 tion  the  increase  in  the  cost  of  production  of  other  relevant  factors

 including  incomes  from  other  comparable  crops,  the  purchase  ‘price  of  opium
 to  be  paid  to  cultivators  was  raised  by  about  11%  at  the  highest  price  slab
 in  the  crop  year  1976-77  and  by  about  10%  in

 each  price  slab  in  1977-78.

 AIR  Traffic  Facilities  for  Indore

 2494.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil
 Aviation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  keeping  in  view.  the  growing  number  of

 passengers  the  air  traffic  facilities  between  Indore-Bombay  and  Indore-New
 Delhi  are  inadequate  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  aerodrome  of  Indore  is  not  ‘suitable
 for  landing  of  big  passenger  airlines;  and

 (c)  if  so,  the  reaction  of  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Puorushottam  Kaushik)  :

 (a)  Indore  is  connected  with  Delhi  and  Bombay  by  a  stopping  service,

 IC-459/460.  This  service  operates  on  five  days  a  week  on  the  route  Delhi/

 ‘Gwalior/Bhopal/Indore/Bombay.  On  the  remaining  two  days,  it  operates  on
 the  route  The  seat  allotment
 between  Bombay/Indore  and  Delhi/Indore  is  of  the  order  of  27  and  11

 respectively.  Against  this  the  seat  utilisation  between  Bombay  /Indore  and  Delhi
 Indore  is  of  the  order  of  27  and  8  respectively.  The  facilities  for  passengers
 travelling  between  Delhi  and  Indore  are  adequate,  while  the  Bombay/Indore
 traffic  capacity  is  saturated  and  augmentation  of  capacity  on  this  sector  will
 be  considered  when  the  fleet  position  improves.

 (b)  and  (c):  The  aerodrome  at  Indore  is  not  suitable  for  larger  aircraft
 such  as  Boeing  737.  The  question  of  development  of  the  aerodrome  for

 Boeing  737  operations  will  be  considered  in  the  next  Five  Year  Plan  subejct
 to  availability  of  resources.
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 Rules  for  graiting  Recognition
 to  Unions

 2495.  Dr.  Laxminarayan  Parndeya:  Will  the  Minister  of  Tourist  and
 Civil  Aviation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  are  different  Unions  for  looking  after  the  interest  of

 employees  working  in  the  various  departménts  of  Civil  Aviation ;

 (b)  if  so,  the  names  thereof;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  the  number  of  unions  is  more  than  one  in
 ‘the  same  department ;  and

 (d)  the  genera]  rules  for  granting  recognition  to  the  unions ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik)
 a),  (b)  and  (c):  Under  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation,  there  are
 three  Government  Departments,  viz.  Civil  Aviation  Department,  Director
 -General  of  Observatories  and  Director  General  of  Tourism.  The  names  of

 recognised  Unions  in  existetice  in  these  Departments  aré  listed  below: —

 4i)  Civil  Aviation  Department:

 (1)  The  Civil  Aviation  Department  Em'ployees  Union.

 (2)  Civil  Aviation  Department  Communicators  Guild.

 (3)  Civil  Aviation  Department  Gazetted  Officers’  Association.

 (ii)  Director  General  of  Observatories  :

 (1)  India  Meteorological  Department  Gazetted  Officers  Association,  New
 Delhi.

 (2)  India  Meteorological  Department  non-Gazetted  Staff  Union,  New
 ६101.

 (3)  India  Meteorological  Workshops  Union,  New  Delbi.

 (iii)  Director  General  of  Tourism:

 (1)  Tourist  Officers’  Association.

 Besides  the  above,  branches  of:

 (1)  the  Central  Govt.  Clerks’  Union  and  (2)  the  Central  Govt.  Class  IV

 Employees  Association  also  are  functioning.

 (d)  A  explaining  the  position  in  respect  of  Associations/Unions
 of  Central  Government  is  attached.  This  applies  also  to  Associa-

 ‘tions/Unicns  of  employees  in  the  Government  Departments  under  the  Ministry.
 -of  Tourism  and  Civil  Aviation.

 STATEMENT

 1.  De-facto/informal  recognition  for  purposes  other  than  the  Scheme  for
 J  | किं, । |

 (a)  Non-industrial  :

 There  are  at  present  no  formal  rules,  regulations/regulating  the  grant  of

 recognition  to  service  associations  of  Central  Government  employees  as  the
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 Central  Civil  Services  (Recognition  of  Service  Associations)  Rules,  1959,  are
 at  present  being  treated  as  inoperative,  consequent  on  Rule  4-B  of  the  CCS.
 (Conduct)  Rules,  1955,  with  reference  to  which,  inter  alia,  t  he  Recognition
 Rules  had  been  framed,  having  been  struck  down  by  the  Supreme  Court.
 Pending  the  framing  of  fresh  recognition  rules,  Governm  emt  are  following  the
 policy  that  the  Ministries/Departments  may  grant  de  -facto  or  informal  recogni-
 tion  to  the  service  associations  of  their  employees,  if  they  fulfil  the  major
 features  of  the  Central  Civil  Services  (Recognition  of  Service  Associations)
 Rules,  1959.  The  service  associations  should  also  have  a  minimum  member-
 ship  strength  of  15%  of  each  of  the  categories  of  staff  which  they  purport  to

 represent,

 (b)  Industrial  :

 In  the  case  of  unions  of  industrial  employees  of  Government  recognition
 has  to  be  considered  in  terms  of  the  Code  of  Discipline  where  the  Code  has
 been  adopted  in  a  particular  organisation.  Where  the  Code  has  not  been

 adopted,  the  present  position  is  that,  in  the  absence  of  formal  rules  of  recogni-
 tion,  the  Ministries  /Departments  may  deal  with  their  unions,  without  insisting
 on  formal  recognition,  if  they  fulfil  these  major  features  of  the  1959  Recogni-
 tion  Rules  which  are  applicable  to  them.  A  trade  union  should  also  have  a

 of  staff  which  it minimum  membership  of  15%  of  each  of  the  categories
 purports  to  represent.

 2.  Ad-hoc  recognition  for  the  purpOses  of  the  Scheme  for  JCM.

 It  was  decided  in  consultation  with  the  employees’  leaders  at  the  time  of
 the  finalisation  of  the  J.C.M.  Scheme  that  only  those  Unions/Associations,
 which  were  recognised  in  the  past  and  which  continued  to  represent  broadly
 and  adequately  all  the  categories  of  employees  of  the  Department,  should  be

 recognised  for  participation  in  the  J-C.M.  In  the  case  of  Ministries/Departt-
 ments  where  there  were  no  recognised  federations/unions/associations  in  the

 past,  or  where  the  existing  federation/union/association  did  not  represent  all

 the  categories  of  employees  broadly  and  adequately,  a  new  association  /  union;
 federation  could  be  granted  ad-hoc  recognition  for  the  purpose  of  JCM  Scheme.

 For  fulfilling  the  condition  of  broad  and  adequate  representation,  an  associa-

 tion/union/federation  should  have  at  least  15%  membership  of  each  of  the

 In  addition,  it  should  also categories  of  staff  which  it  purports  to  represent.
 of  Service satisfy  the  relevant  major  features  of  the  C.CS.  (Recognition

 Association)  Rules,  1959.  Such  an  association/union/federation  enjoys  all  the

 facilities  extended  to  an  association,  etc.  recognised  informally  or  de-facto,

 and,  in  addition,  it  is  entitled  to  participate  in  the  joint  Councils  of  the  J.C.M.

 तस्कर  और  विदेशी  मुद्रा  जालसाजी  1976  के  guage  के  अर्ध
 न

 जब्त  की  गई

 सम्पत्ति

 2496.  श्री  झार०  कण  महालगी  :  क्या  बित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  आठ  महीनो ंकी  अवधि  में  तस्कर  और  विदेशी  मूद्रा  जालसाज  का  जब्त  किया

 1 1  ७  है 276  वे  उपबन्धों  के
 अधो  =  | 2

 1.0  तनो  लागत  सम्पतियों  को  जब्त  किया  गया जाना  )  अधिनियम  ,  प् ज  त

 और  ऐसे  मामलों  को  संख्या  कितनी  ay —
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 णा

 ग्र ६ कितने  मामलों  में  काय  वाहो  चल
 है

 और
 वह  कब  से

 चल
 रही  है  और  वह  कव  तक

 प्रा  होगो  ?

 वित्त  मंत्री  एच ०  एम०  :  तत्काल  उपलब्ध  सुचना  के  तस्कर  और

 Faear  मुद्रा  छलसाधक  का  1976  के  अन्तगंत  137  आदेश  arty

 गए  थे  जिनके  द्वारा  31  अगस्त  1977  को  समाप्त  हुए  8
 महीनों

 को  अंवधि  में  2  करोड़  8  लाख

 Ro  के  मूल्य  को  सम्पत्ति  जब्त  को  गई  थो  |

 752.0  मामलों  में  सम्पत्ति को  जब्त  करने  को  काय॑वाहो को  जा  रहे  इनमें  305 वे  मामले

 भी  शामिल है  जितमें  gone  को  जानी  है  और  जो  एक  वष॑  से  अधिक  समय  से  विचाराधोन

 प्रड  179  मामलों  उच्च  न्यायालयों  में  रिट  याचिकाएं  दायर  को  गई  है  जिनमें  काय॑  वाहो  को

 वैधता  को  qatar  दी  गई  है  ।  यद्यपि  विचाराधौन  पड़े  मामलों  में  कार्य  वाही  को  तत्परता  से  पूरा  करने

 के  लिए  प्रप्त्न  किए  जा  रहे  तथापि  अपेक्षित  विस्तृत  पूछताछ  और  काय  वाही  करने  वाले  सक्षम

 प्राधिकारियों द्वारा  एकब्रित  सामग्रां का  खण्डन  करने  के  लिए  प्रभावित  व्यक्तियों को  पर्याप्त  अवसर

 प्रदान  करने  को  अवर्यकता  को  भो  ध्यान  में  रखते  यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  यह

 कब  प्रो  होगो  ।

 एयर  इंडिया  और  इंडियन  एयरलाइन्स  की  कार्यकुशलता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  समिति

 2497.  श्री  आर०  Bo  महालगी  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 =
 (  a  )  क्या  यह  सच  है  कि  एयर  इंडिया  ओर  इंडियन  एयरलाइन्स  के  बोच  तालमेल  और  उनको

 काय  कुशलत
 ता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार  ने  एक  समिति  गठित  की

 है
 ;

 पर  ———
 क्या  उक्त  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  ना  तुत  कर  द  या  है  और  यदि  तो  कब  और

 उसकी  सिफारिशें  क्या  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  उक्त  सिफारिश  carers  कर  ली  और

 यदि  तो  कयों  नहीं  ?

 पयेटन  और  नागर  fate  मंत्री  पुरुषोत्तम
 :  जी  हां  ।  1976

 सरकार  ने  एक  समिति  का  गठन  किया  था  जिसके  अध्यक्ष  पय  टन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के

 सचिव  थे  तथा  नागर  विमानन  के  सहा  qqca  के  महा  एयर  तथा  इंडियन

 एयरलाइंस  के  प्रबंध  निदेशक  और  इस  मंत्रालय  कें  दो  संयुक्त  सचिव  इसके  सदस्य  थे  और  जिसका

 कार्य  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उन  क्षेत्रों  जिनमें  कि  समग्र  राष्ट्रीय  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 इं  डिया  तथा  इंडियन  एयरला  इन्स  के  बोच  और  अधिक  समन्वय  आवश्यक  निर्धारण  करना

 तथा  इस  उद्देश्य की  पुति  के  लिए  विशिष्ट  उपायों  की  सिफारिश  करना  था  ।

 समिति  ने  अपने  विचार-विमशं  अभी  पुरे  नहीं किए  हूँ  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 राज्यों  को  अग्रिम  TATRAT  सहांयता

 2498.  श्री  प्रसन्नभाई  महता  :

 थनी  garz fag : :

 क्या  वित्ता  मंत्रो  यह  बताने
 को  कपा  करंगकि  :

 क्या  उसके  मंत्रालय  ने  गैर-योजना  राशि  में  50  प्रतिशत  को  कमो  को  पुरा  करने  के  लिए

 राज्यों  को योजना  सहायता  के  रूप  में  अग्रिम  राशि  देने  का  निण॑य  किया  है  ;

 यदि  तो  उसके  मुख्य  का  रण  क्या  हैं  ;

 (7t)  कया  यह  केन्द्रीय  बजट  में  1977-78  के  लिए  निर्धारित  सहायता  के  अतिरिक्त

 होगा  ;  और

 इससे  राज्य  सरकारों  को  कितनों
 सहा  यता

 मिलेगो  ?

 चित्त  मंत्री  एच०  एम०  पटेल
 :  (*)  (@)  और  :

 अतिरिक्त  संसाधनों  को  जुटा  ने
 में  कमी  हो  और  करों  में  चा  रियों  को  राहत  और  वाधिक  आयोजना  को  अन्तिम

 रुप  दिए  जानें  के  पश्चात  राज्यों  द्वारा  अतिरिक्त  आयोजना  fara  देन-दा  रियों  का  भार  उदाने  के  कारण

 संसाधनों  का  क्षय  हो  जाने  के  परिणामस्वरूप  राज्य  आ  योजनाओं  को  facatifta  करने  के  लिए  संसा  धनों

 में  बहुत  अधिक  अन्तराल आये  राज्यों  द्वारा  अपने  अनुमोदीत  आयोजना गत
 परिव्ययों  को  बनाये

 रखने  और  विकास  को  गति  को  रखने  के  लिये  यह  facta  किया  गया है  कि  संसाधनों

 में  अवशेष  अन्तराल  के  आधे  भाग  को  आ  योजना  तेयार  करते  समय  परिकल्पित  saa  सहायता  से

 उपर  अतिरिक्त  अग्रिम  आयोजनागत  सहा  यता  दारा  पुरा  किया  जाना  चाहिए  ।  आशा  की  जाती  है

 कि  राज्य  बाकी  बचे  आधे  अन्तराल  को  अपने  स्वय  क  Waray  जसे  कि  आयोजना  भिन्न  व्यय

 में  किफायतो  प्राप्तोयों  में  सुधार  ,  देय  रा शियों  का  संग्रह  आदि  करके  पुरा  कर  लेगे  इस  स्थित  की  समी

 करते  रहने  विचार  है  ।

 देश  में  शहरी  सहकारी  बक

 2499.  शमी  TATATES  मेहता  :  क्या  बाणिज्य  तथा  नागरिक  युति  और  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने को  कृपा  करेंगे कि

 क्या  देश॑  के  शहरों  सहकारी  बैंकों  का  अध्ययन  करने  के  लिए  भारतोय  c fire  बैंक  ने

 एक  ग्यारह-सदस्यीय  संमिति  fara  को

 को  ao यदि  तो  समिति  द्वारा  कब  तक  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  देने  Vt  भावना  &;  और

 प्रस्तावित  समिति  के  मुख्य  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  सहकारिता  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री

 कृष्ण  कुमार

 जी  हां  ।
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 (@)  समिति  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कोई  तारीख  fara  नहीं  को  गई  परन्तु
 समिति  का  qT 4  1978  तक  frate  देने  का  इरादा  है  |  है

 समिति  को  विचाराथ  विषय ये  हैं

 (1)  बेकिंग  पद्धति  में  प्राथमिक  सहकारों  बैंकों  को  भूमिका  का  मूल्यांकन  |

 (2)  उपयुक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उनकी  भारों  भूमिका  का  करना  ओर  विशेषकर

 इस  बात  का  मूल्यांकन  करना  कि  क्या  कोई  अन्य  सुविधाएं  या  सहायता  आवश्य  हैं  ।

 J ड
 (  )  क्षमता  उधार  देने  की  क्रियाविधि  और  नीतियों  जैसे  पहलुओं  विशेषकर  छोटे  उधारकर्ताओं

 को  सहायता  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  जांच  करना  |

 (4)  व्यावसायिक  प्रबंध  को  सोमा  और  प्रशिक्ष  सुविणधाओं  को  पर्याप्तता  का  मूल्यांकन  करना  ॥

 (5)  उपयुक्त  विचा  राधोन
 विषयों  से  सम्बन्धित  अन्य  समस्या  पर  विचार  करना  और  उसके

 संबंध  में  fan  एरिशे  करना  ।

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली

 2500  श्री  प्रसन्नमाई  महता  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  और  सहकारिता  मंत्रों  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्हों  ने  1977  में  यह  वायदा  किया  था  कि  अक्तुबर  ,  1977 के  अंत  तक

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  बढ़ाने  को  योजना  लागू  कर  दो

 यदि  तो  क्या  इस  प्रश्न  पर  उन्हों  ने  राज्य  सरका र  से  भो  विचार  fang  किया  था  ;

 क्यानवस्वर  के  सहाने  में  भी  ag  योजना  नहीं  बना  और  लागू  नहीं  का  गई  ;  और

 यदि  तो  उसमें  दिलम्ब  के  क्या  कारण  हें  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्र।/लय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार  गोयल )  :

 1977  को  इस  बात  का  संकेत  दिया  गया  था  कि  आवश्यक  वस्तुओं

 कौ  सावंजनिक  fare  प्रणालो  को  ade  बनाने  के  प्रस्ताओं  को  ata  महने  में  अन्तिमरुप

 दे  दिया  जायगा  फिर  भा  इस  मामले  में  अन्तिम  निण॑य  करना  संभव  नहीं  हो  सका  है  का  मुख्य  कारण

 यह  है  कि  ara  जनिक  वितरण  प्रणालो  के  अन्तगंत  लाई  जाने  वा  लो  वस्तुय  कई  प्रकार  को  हूँ  और  प्रस्तावों

 में  दोघंक्रालिन  तथा  अल्पकालिन  नातियां  बनाने  कप  बात  शामिल  जिनके  बारे  में  वित्त  तथा  अन्य

 विधयों  से  संबंधित  जटिल  मामलों  पर  जाना है  इस  बोच  ,  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम

 से  वितरित  की  जाने  वाली  अन्य  वस्तुओं  के  अलावा  उपभोक्ताओं  को  उचित  मूल्यों  पर  खाने  के  तेल  तथा

 वनस्पति  घो  वस्तुयें  agar  करान ेके  अल्पावधि  उपाय  किये  जा  रहे  है  ।  इस  बारें  में

 अपनाई  जाने  वालो  नीति  के  संबंधित  मंत्रा  लयों  से  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 और  उपके  बाद  इस  मामल  पर  मंत्रिमंडल  विचार  करेगा  |  मंत्रिमंडल  द्वारा  इस  विषय  में  नीति  संबंधी

 दृष्टिकोण  तय  किये  जाने  के  बाद  इस  बारे  में  नोति  fat  य  करने  तथा  राज्य  सरका  रों  को  उन्हें  कार्यान्वित

 करने  के  लिये  कहने  से  पहले  राज्य  सरकारों  से  आगे  और  विचार-विमशं  किया  जायेगा  |
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 निर्वात  और  आयात  नीतियों  के  बारे  में  समिति  की  नियुवषित

 2501.  भी  TARAS  महता  :

 भी  नरेन्द्र  सिह  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  परि  और  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केद्रीय  सरकार  ने  आयात  और  नियति  नातियों  के  लिये  एक  समिति

 =>
 नियुक्त  को

 प्रक्रियाओं प्र  में  संशोधन  को क्या  इस  समिति  को  आयात  और  निर्यात  नोतियों  और

 सिफारिश  करने  का  भो  अधिकार  है  ;

 ५ अ res Ce  ee  ज
 4  ति के  बारे  में  frou क्या  समिति  के  सदस्य  वे  ही  व्यक्ति  जो  आयात

 सरकार  को  भो  सलाह  देते  रहे  थे  ;  और

 क्या  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  के  न्द्रोय  सरकार  समिति  में  कुछ  ऐसे  नये  सदस्यों  को  शामिल

 करने  के  प्रश्न  पर  जिचार  फर  रही  जो  एवं  निर्यात  व्यापार  के  विशेषज्ञ

 वाणिज्य  राज्य  मंत्री  (st  आरिफ  बेग  ):

 जो  हां  ।

 तथा  डा०  पो | ५  सो०  aaaaer,  वाणिज्य  सचिव  की  अध्यक्षता  में  निम्नोक्त  सदस्यों  की

 समिति  स्थापित  की  गई  है  :-

 1.  श्रो  आर०  Wao  अपर

 आधिक  ara

 2.  श्रो  एम०  आर०  HUG,  अपर

 बैकिंग  वित्त  मंव्ालय

 3.  श्रो  के०  वी०  आयात
 व

 निर्यात  के  मुख्य

 वाणिज्य  मंत्रालय

 4.  छा०  विमल  आधिक

 उद्योग  मंत्रालय  ॥

 समिति  ने  fara  सदस्यों  को  meat  किया  है  :--

 5.  श्री  पी०
 के०

 ATT  वाणिज्य  मंत्रालय

 6.  ढा०  विजय  artfua  सलाहकार  ,  वाणिज्य  मंत्रालय
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 7.  डा०  वी  ०  आर०  पंचम स्त्री  सचिव )  अनुसंधान  तथा  विश्लेषण  प्रभाग

 ब्यापार  विकास  प्राधिकरण

 अतिरिकत  परिलब्धि
 1974  क

 वापस  लौटाई गई  राशि

 2502.  थी  एस०  आआर०  BATT  कया  वित्त  मंत्रो यह  बताने  को  कपा  करेंग कि

 अतिरिक्त  परिलब्घि  जमा  )
 1974  के  अन्तगंत  किस्तों  के  रूप  में

 कितनों  राशि  का  अब  तक  भुग  तान  किया  गया  है  तथा  इस  समय  कितनों  राशि  बकाया  है  ;

 भगवान  को  कितनों  राशि  ऊंचे  लाभ  वाले  बांडों  में  लगाई  गई

 वा  करने  पर  बिचार क्यासरकार ने  जमा  राशि  का  उपयोग  किसो  अन्य  प्रकार  से  किया

 रही  है
 1  और

 )  यदि at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 बिंत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार
 :

 सरकार  के  पास  अभो  तक  जो
 से  ना

 प्राप्त  हुई  है  उके  अनुसार  अतिरिक्त  उपलब्धियां  निक्षेप  )  अधिनियम  1974  के  अन्तगंत  पहली

 1977  तक  के  रूप  में  कर्म  चा  रियों  जिन  रकमों  को  वापसो  HATGT  की  गयो

 है  वह  415.  16  करोड़  रुपप  की  बडतो है  और  उक्त  तारीख को  शेष  रकमें  36.  68  करोड़  रुपए  को

 थी  ।  अधिकतर  शेष  अतिरिक्त  बेतन  sar  और  अतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  को  जमा  रकमों

 को  दतर  से  तंज  घित  है  जित को  वापसो  अदा  को  जा  रही है  और  एसी  आशा  है  कि  यह  काम

 जल्दी  हो  काफी  हद  तक  पूरा  कर  लिया  जाएगा  |

 (a)  प्रश्न में  राष्ट्रीय  विकास  बांडों  का  उल्लेख  किया  गया  जो  31  भगस्त

 1977  को  शुरुकिए गए  थे  ।  सरकार  क  पास  जो  सुचना  प्राप्त  हुई  है  उसके  अनुसां  र  15  1977

 तक  इन  बांडों  से  लगभग  करोड़  रुपए  को  रकम  वसूल  की  गयी  थो  ।  चूंकि  इन  बांडों में  आम

 जनता  धत  लगा  सकती है  और  चूंकि  केवल  अतिरिकत  उपलबुधियां  निक्षेप  )  अधिनियम

 1974  के  अन्तत  art  वाले  कम  तक  ही  सामित  नही ंहै  इसलिए  इन  बांडों  में  कम  चा  fray

 ढारा  जो  निवेश  किया  है  उसके  आंकड़े  अलग  से  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 और  :  विकास  कार्यों  को  बनाए  रखने  के  लिए  तथा  HIST FEAT  के  महत
 cag  क्षब्नों ब

 में  fata  लिए  पर्पाप्त  संसाधनों  की  व्यवस्था  करने  के  उद्देश्य  से  भारतीय  ford बेक  से

 निक्ष प  को  निरुद्ध  रकमों  अनिवाय  में  से  ऋण  लेतो  रही  है  ।  इस  प्रकार  1976-77  के  वित्तीय  ag  मे

 इस  खाते  से  जो  ऋण  लिया  गया  वह  480  करोड़  रुपए  का  बठता  है  ।  यह  पहला  था  जब  ए

 ऋण  लिय  गए  चाल  वित्ती य  वर्ष  के  बजट  में  भी  अनिवाय॑  निक्षेप  को  इन  निरुद्ध  रकमों में  से  130  करोड़

 रुपए के  ऋण  लेने  को  व्यवस्था  की  गयो  है  ।

 ही  eta
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 Corvecting  Statements  to  U.S.Q.  Nos  De  ६11)  DO em  hy er  2,  1977
 5331  dt.  29-7-77  &  6421  dt.  5-8-77

 महा
 इलाहाबाद  के  कार्यालय  के

 श्री  कृपाशंकर  तथा  अन्य  कर्मचारियों  की

 बहाली के  सम्बन्ध  29-7-77  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  5331  तथा  श्री  विद्याचरण

 शकल की  WT  और  धन  का  निर्धारण करने  के  बारे  में  5-8-77 के  अतारांकित

 संख्या  6421  के  उत्तर  में  शद्धि  करने  वाले  विवरण

 CORRECTING  STATEMENTS  TO  (1.5.0  NO.  5331  DATED  29-7-77
 REGARDING  REINSTATEMENT  OF  SHRI  KRIPA  SHANKAR  AND
 OTHER  EMPLOYEES  OF  THE  OFFICE  ACCOUNTANT  GENERAL
 ALLAHABAD  AND  US.Q.  NO.  6421  DATED  5-8-77  REGARDING  AS-

 SESSMENT  OF  INCOME  AND  WEALTH  OF  SHRI  VIDYA  CHARAN

 SHUKLA

 29  1977  को  लोक  सभा  में  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5331  के  उत्तर
 में

 अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  ag  बताया  गया  था  कि  मिश्रा  ने  अपनी  सेवा  समाप्ति  के

 विरूद्ध  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  में  रिट  याचिका  दायर  को  है  और  इसलिए  यह  उचित

 नहीं  होगा  कि  उनके  मामले  का  जो  न्यायालय  में  fata  के  लिए  पड़ा  पुनरीक्षण  किया

 और  आगे  सुचना  प्राप्त  होने  पर  हाल  हो  में  यह  पाया  गया  कि  श्री  sto  एन०

 मिश्रा  की  सेवा  समाप्ति  के  संबंध  में  वास्तव  में  कोई  यासिका  उच्च  न्यायालय  में  अनिणित

 नहीं  पड़ी  तदनुसार  च उनक  तथा  st  एनत०  घ०  शर्मा  के  मामले  परे  नियंत्रक

 लेखापरीक्षक  दवारा  पुनः  विचार  किया  गया  तथा  दोनों  को  उमकें  पहले  के  स्तरों  पर

 तुरन्त  सेवा  में  वापस  लन ेके  लिए  5  1977  को
 आदेश

 जारो  किए
 गए  |

 सदन  कों

 इससे  पहले  दी  गई  सुच
 ॥  में  हुई  भूल  के  लिए  qe

 उपर्युक्त  प्रश्न  का  सदन  में  उत्तर दिए  जा  ने  के  तुरन्त  पश्चात्‌ द  सभा  अनिश्चित  काल  के  लिए

 हो  गई  तथा  14-11-1977  को  उसका  आयोजन  गया  है  ।  इस  बचे  इस  बात  की

 त  नहीं  पड़ी सही  बास्तविक  सुचना  कि  श्री  मिश्रा  का  कोई  भी  याचिका  उच्च
 न्यायालय

 में  आ

 सरकार  को  7  1977  को  प्रप्त  हुई  जब  लोक
 सभा  का  सत्र  नहीं  चल  रहा  था  ॥

 इस  लिए  इससे  पहले  को  सूचना  की  संशोधन  इस  सपव  के
 दौरान  ही  aa  प्रथम  उपलब्ध

 अवसर पर  ही  किया  जा  सका  ।

 लोक  सभा  मं  5  अगस्त  1977  को  पढछे  गये  अतारांकित प्रइन  संख्या  6421 क

 सम्बन्ध में  दिये  गये  उत्तर  में  THTATT  करने  के  बारे  में  वित्त  मन्त्रालय  म

 राज्य  मन्त्री का

 लोक  सभा  अला  रांकित  प्रश्न  jo  6421  के  उत्तर में  5  अगस्त  1977  को  सदन  पटल  पर  रख

 गये
 अनुबन्ध  में  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर की  तेरहवींपंक्ति  में  आय

 कें
 ब्यौरे  देने  में  असावधानी

 से  एक  गल्ती  हो  गयी  है  और  “22,250  रु०ਂ  के  स्थान  पर  विवश्ण
 ी  दाखिल

 नहीं
 को  गयी

 ,
 कोई

 कर  निर्धारण  महीं  किया  war’  बताया  गया

 2.
 मैं  सदन  से  निवेदन  करता  हूं  कि  पहले  दिये  गये  उत्तर  में  भूल  सुधार  करने  को  कृपा  कर  ॥

 लिक  eel  a
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 लात 11  1899  (  े  सभा  पटल  पर  रखे  गये

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 वायुयान  अधिनियम  के  अन्तगंत  अधिसूचना

 aden  तथा  नागर  frat  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक )
 :  में  वायुमान  1934  की

 धारा  14  क  के  अन्तगंत  वाययान  1977  (fara  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )

 की  एक  प्रति  जो  दिनांक  3  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसुचना  संख्या  सां०  नि०

 11634  प्रकाशित्त  हुए  व्याख्यात्मक  टिप्पण  सहित  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  |

 [wearer v celt में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  oko  1228/77]

 समुद्री  उत्पाद  निर्वात  विकास  कोचीन  का  ae  1975-76  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  att  सहकारिता  मंत्र/लय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  :  में

 निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  —

 (1)  waar  उत्तपाद  निर्वात  विकास  प्राधिकरण  1972  को  धारा  22  की  उपधारा

 (3)  के  अन्तगंत  समुद्रों  उत्पाद  निर्वात  विकास  कोचीन  के  1975-76

 के  वधिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजो  TERT )  को  एक  प्रति  |

 (2)  उपर्युक्त  प्रतिवेदन  के  सभाਂ  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  का  रण  बताने  वाला  एक

 विवरण  (feral  तथा  अंग्रेजो  संस्करण )

 ~ ~ [wearerea a ce म  रखे  गए  ।  देखिए  संया  एल०टी०  1229/77]

 व्यापार  विकास  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1976-77  का  वार्षिक  काफी  बोडं

 के  वषों  1974-75  के  प्रमाणित  लेखे  काफी  अधिनियम  के  अस्तगंत  निर्यात

 नियंत्रण  तथा  अधिनियम  और  इलायची  अधिनियम

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुरति  और  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  :

 में  निम्नलिखित  पत्न  सभा-पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  व्यापार  विकास  नई  facet  के  ag  1976-77  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रेजो  संस्करण  को  एक  प्रति  ।

 [ware में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  1230/77]

 (2)  काफी  के  ag  1974-75 के  प्रमाणित  लेखे  अंग्रेजो  संस्करण  की  एक

 प्रति  तथा  उन  पर  लखा  परोक्षा  प्रतिवेदन

 [waved & tat में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  1231/77]

 (3)  काफ़ो  1942  की  धारा  48  को  उपधारा  (3)  के  अस्तगंत  काफो

 संशोधन  )  1977  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक  जो  दिनांक  8

 1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसुन्नना संखया  aye  सां  ०  नि  1327  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 ्रिचालय
 में  रखी  गई  देखिए  ।  Teal  एल०ढी  123/77]
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 Papers  laid  on  the  Table  Agrahayana  11,  1899  (Saka)

 (4)  निर्यात
 नियंत्रण  तथा  1963  की  घारा  17  की

 धारा  (3)  के  ata  निम्नलिखित  अधिसुचनाओं  तथा  iy THY  संस्करण
 को  एक-एक  प्रति

 (UH)  चीनो  मिट्टो के
 उत्पादों  का  निर्यात  संशोधन  1977,

 जो  दिनांक  13  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 सां०  Aro  2580  में  प्रकाशित  हुए  थे  ॥

 जूतों  का  निर्यात  निरीक्षण  1977  जो  दिनांक  13

 अगस्त  ,
 1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसुचना  संख्या  सां०  आ०

 2583  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (art)  निर्यात  (YT-THTX  नियंत्रण  तथा  संशोधन  1977

 जो  दिनांक  20  1977  के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना

 ato  आ०  2603  में  प्रकाशित  हुए  थे  ॥

 पिसो  खुरों  और  सींगों  का  निर्वात  1977

 जो  दिनांक  17  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  सां०  आ०  2910  में  प्रकाशित हुए  थे

 [ Tavera  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०ठी०  1233/77]

 (5)  इलायची  1942  को  धारा  33  को  उपधारा  (3)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित

 अधिसुचनाओं  (feral  तथा  अंग्रेजा  संस्करण  को  एक-एक  प्रति  —— a

 (TH)  इलायचा  1977,  जो  दिनांक  5  1977  के  भारत

 के  राजपत्र  में अधिसुच ना  संख्या  सा  सां०  नि०  1458  में  प्रकाशित  हुए थे
 ।

 इलायचों  देना  तथा  1977,  जो  दिनांक  5  नवम्बर

 1977  के  भारत
 के  रा  जपत्न में  अधिसूचना  संख्या

 सा
 ०

 सां०
 में

 शित  हुए  थे  ।

 में  रखी  गई  ।
 देखिए  संख्या  एल०टी०  1234/77]

 भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निग्म  के  30  1977  को  समाप्त  हुए  ae  भारतीय  सामान्य

 बीमा  निगम  आदि  के  31  1974  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  प्रतिवेदन  स्वर्ण

 अधिनियम  आदि  वे  अन्तगंत  अधिसूचना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 HEHETLITT) )

 :  में  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता

 श ह्

 (1)  औद्योगिक  वित्त  निगम  1948  को  धारा  36  को  उपधारा  (3)  के  seater

 भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  के  30  1977  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  वाधिक

 वेदन  (farat  तथा  अंग्रेजी  को  एक  प्रति  तथा  निगम  को  आस्तियों और
 दायित्व

 तथा  लाभ  और  हानि  लखे  का  विवरण  |

 [aarers  में  रखीं  गई  ।  देखिए  संख्या ए  Jodo  1235/77]

 (2)  सामान्य  बोमा  कारबार  (zedlazHaT )  1973  के  नियम  6  के  अन्तगंत  भारतीय

 सामान्य  बौमा  निगम  तथा  उस  के  घटकों  के  31  1974 को
 समाप्त  हुए  वर्ष  के
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 1977
 सभा  पटल  पर  रख  गव  पथ

 नि

 कार्यकरण  तथा  मामलों  संबंधी  वार्धिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजो  को  एक

 में  रखीं गई  ।  देखिए  संख्या  THo&to  1236/77]

 (3)  स्वरण  1968
 की

 धारा  114
 की

 उपधारा  (3)  के  अंतगंत स्वर्ण

 frqtacr  को  लाइसेंस  देना  )  संशोधन  1977  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )
 की

 एक  जो
 दिनांक  «  1977

 के
 भारत  कें  राज-पत्र में  अधिसुच ना

 संख्या सा  ०  आ०  751  में  प्रकाशित हुए  थे  [saree & cat TE 1 में  रखीं  गई  ।  देखिए  संख्या

 एल०  डी०  1237/77]

 (4)  वित्त  2)  1971  की  धारा  51  के  अन्तगंत  अधिसुचना  संख्या सा  ०

 पां० नि०  710  ( fara  तथा  अंग्रेजो  को  एक  प्रति  जो  दिनांक  19

 1977  के  भारत के  रा  जपत्न  में  प्रका  शित  हुई  थो  ।  [Fara में  रखीं  गई  ।  देखिये  संख्या

 एल०टी०  1238/77]

 (5)  texto  उत्पाद  शुल्क  तथा  लवण  1944  को  धारा  38  के  अनत्तगत  केंन्द्रीय

 उत्पाद  शुल्क  (oedlaai  संशोधन  )
 1977  (fara)  तथा  अंग्रेजी  संस्करप ्)

 की  एक  प्रति  जो  दिनांक  19  1977  के  भारत  के  प्जपत्न  में  अधिसुचना  संख्या  सा  ०

 ato  नि०  1587  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  म॑  रखीं  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०

 ayo  1239/77]

 (6)  सोमा  शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अन्तगत  अधिसूचना  संख्या  सा०

 नि०  1588  और  1589  तथा  अंग्रेजी  को  एक-एक  प्रति  जो  दिनांक

 19  1977
 कें  भारत  के  रा  जपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।  [wearers  में  रखीं गई

 देखिए  संख्या  एल०ठी०  1240/77]

 (7) केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के  अन्तगंत  जारी  की  गयी  निम्नलिखित  अधिसूचना ओं
 तथा  अंग्रेंजी  की  एक-एक  प्रति

 सा ०  सां०  नि०  713  जो  दिनांक  23  1977 के  भारत के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 ato  ato  fro  720  और  721  जो  दिनांक  26  1977

 के  भारत के  राजपत्र मं  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 स
 ता  ०  सां०  नि०  1629 जो  दिनांक  26  1977  के  भारत के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 [aware  में  रखा

 गया
 ।

 देखिए  संख्या  एल०टी०  1241/77]
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 Galling  Attention  td  a  Matter  of  December  2  1977
 Urgent  Public  Importance

 राज्य सभा  स  पन्द्श

 MESSAGE  FROM  RAJYA;  SABHA

 सचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महा  सचिव  से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेशों  की
 सुचना  देनी  है  :---

 कि  राज्य  सभा  1  1977  को  अपनी बैठक  में  लोक  सभा  दूंवारा  28

 1977  को  पांस  किये  गये  अधिवक्ता  (  विधेयक  1977  से  बिना  किसी  संशोधन

 से  सहमत हुई  है

 fH  रा  1977  अपन  बंठक  में  लॉक  सभा  नवम्बर

 1977  को  पास  किय  गये  स्टेनिस्ट्री
 ट

 एण्ड  वम्पना  का  अजन

 और  अन्तरण  1977  से  बिना  किसो  संशोधन  से  सहमत  हुई  है  |

 कि  राज्य  सभा  1  1977 की  अपनी  बैठक  में  लोक
 सभा  दवारा

 28

 1977  को  पास  किवे  गय  इण्डियन  आय  रन  एण्ड  स्टॉल  कंपनी  का  संशोधन

 1977  से  बिना  किसी  संशोधन  से  सहमत  हुई  है  ।

 ह

 विशेषाधिकार  प्रस्ताव  के  बार  में

 QUESTION  OF  PRIVILEGE

 श्री  tara  साठ  :  मने  श्री  चरण  सिंह  जो  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  के  प्रस्ताव  की  एक

 सुचना  दी  थो  कि  गांधो  स्मृति में  एक  सर्वोदय
 काय  कर्ता

 पर  हमले  के  प्रश्त  पर  उन्होंने  तारीख  के

 बारे  में  गलत  सुचना  देकर  सदन  को  जानबूझकर  गुमराह  किया  उपरोक्त  कार्यकर्ता  को  3

 को  स्थानान्तरित  किया  गया  था  जब  कि  गृह  मंत्री  ने  कहा  था  कि  उसे  उस  पद  से  अक्तुबर  में

 यानि  पहुंलो  और  दूसरी  घटना  के  बीच---पुस्तकालय  को  स्थानान्तरित  किया  गया  था  ag  कहत  ह

 कि  स्थानान्तरण  के  बावजूद  यह  आदमी  गाइड  के  रूप  में  कॉप  करता  रहा  है  और  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक

 संघ
 के  बारे  में  कुछ  न  कुछ  कहता  रहता  था  ।  आपने  मेरे  नोटिस  की  बिना  कारण  बताय  अस्वीकृत

 कर  दिया है  ।  गृहमंत्री  या  तो  नियम  11  5  के  अधीन  अपने  वक्तव्य  को  ठीक  करं  अन्यथा  उन्होंने  जा  न*

 बूझकर  शूठी  ता  vq  देकर  सदन  को  गुमराह  किया  है  ।  यह  विशेषाधिकार  का  स्पष्ट  मामला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  मा  मल  में  सामा  न्य  प्रथा  यह  है  कि  केवल  अस्वी  कृति  की  सुचना दी  जातों है

 यदि  सम्बन्धित  सदस्य  मेरे  पास  में  आयें  तो  उन्हें  कारण  भी  बताया  विभाग  की

 टिप्पणी  तथा  सभी  मामलों  पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌  में  इसी  पर  पहुंचा  कि  कोई  गलत

 बयानों  नहीं  हुई  है  ।

 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषथ  की
 ओर

 ध्यान  दिलाना

 Calling  attention  to  a  matter  of  Urgent  Public  Importance

 जम्मू  तथा  काश्सीर  सरकार  द्वारा  जारी  किया  गया  लोक  सुरक्षा  अध्यादेश तथा  इस  पर  सरकार

 की  प्रतिश्रिया

 डा०  कण
 सिंह  :  ध्यानाकघण  सुचना  के  बारे  में  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न है

 ।

 गौर  कश्मीर  लोक  सुरक्षा  अध्यादेश  29  अक्तूबर  को  जारी  किया  गया  और  संसद  का  अधिवेशन  द 4
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 11'  1899  ( Beet  ‘arfeurania  महत्व के  fray  की

 ओर  दिलाना

 नवम्बर  से  आरम्भ  ओर
 हमने

 तुरन्त  ध्यान  कवंण
 सुचना

 का  नोटिस  दिया  Saray oy  सुचना

 स्वोकृत  हो  गई  और  उसका  बजट  किया  गया  है  और  हमार  नाम  उसमें  नही ंहें  ।  हम  यहां  उन  लोगोंक

 प्रतिनिधि  हैं  जिनके  अधिकार  व  स्वतंत्रता  का  इस  अध्यादेश के  परिणाम  स्वरूप  हनन  किया  गया

 याद  आप
 a  सुचना  के  लिए  अवसर  नहीं  दे  सकते तो  म  अनुरोध  करूंगा कि  अप  इस

 पर  दो  घंटे  को  चर्चा का  अनुमति दे  तोकिਂ  हर  व्यक्ति जौ  इंस  विषय  पर  कुछ  बोलना  चाहे  बोल  सके  |

 शी  मोहम्मव  शफी  कुरेशी  हमने  जम्मू  और  कश्मोर  लोक  सुरक्षा  अध्यादेश  के  बा  रे

 में  स्थगन  अश्तथि  की  तथा  ध्यान  क्जंण  सुचताओं  के  दिय  थे
 ।

 यदि  हमें  इस  विधय को  सदन

 में  उठान  का  अवप्तर  नहीं  मिला  तो  वहां  की  जनता  fare  हम  प्रतिनिधि  हमारे

 बारे  में  क्या  धारणा  बनेगी  हमने  सदन  में  विषय  पर  मुह  तक  नहीं  खोला  ।

 में  गुह  मंत्री  जी  से  मेरे  ZatqTy  sro  कर्ण  सिह  का  सुझाव  स्वोकार  करने  1  अनरोध  करूंगा  ।

 ध्यानाकषण  सुचना  के  बदल  हमें  दो  घंटे  की  चर्चा  का  अवसर  दिया  जाय

 शनी  दीनन  :  इसका  एकमात्र  हल  यहं  है  कि  दस  fayrq  पर  जसा  कि

 Sto  क्
 सिंह  ने  सुझाव  दिया  दो

 घंटे
 की  चर्चा

 की  अनुमति दी  जाये  ताकि  इस  सदन
 में

 मामले  परविचा
 र

 faqs a ae | हो  सके  ।

 श्री  श्यामनन्दन  सिश्र  )  :  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  सवप्रथम  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव

 ग्रहोत  किया  जाना  चाहिए  दूसरा  निवेदन  यहं  है  कि  जो  सदस्य  उस  क्षेत्न  के  हैं  और

 यदि  ध्य।नाकषंण  सुचना  में  उनके  नाम  नहीं  है  तो  अध्यक्ष  महोदय  अपनी  अवशिष्ट  शक्तियों

 का  प्रयोग  करके  उस  क्षेत्र  के  सदस्यों  के  नाम  var  सम्मिलित  कर  सकते  हैं  जिन्होंने

 ध्यानाक्षंण  प्रस्ताव  की  सुचना  दी  हुई है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  जहां  तक  कश्मीर  के  सम्बन्ध  में  ध्यानाकषंण  सुचना  का  सम्बन्ध  सबसे  प्रथम

 सुचना  tr  बल्देव  fae  से  प्राप्त  हुई  थी  जी  जम्मू  से  आत  हैं  ।  मेंने  इसे  कुछ  दिन  के  लिए  रोक  कुछ

 बात-चीत  चल  रही  थी  मेंने  उसमें  करना  उचित  नहीं  समझा  श्री  बल्देव  सिह

 उसके  लिए  दबाव  डाल  रहे  थे ।  मेंने  नियम  377  के  अधीन  एक  वक्तव्य  को  अनुमति

 बेलटिंग  सम्बन्धी  नियम  की  व्याख्या  पहलंही  की  जा  चुकी है  किसी  दिन  के

 लिए  एक  बार  10  बजे  बेल्टिंग  हो  जाने  पर  उसे  कोई  नहीं  बदल  सकता  इस  पर

 दो  घंट  को  चर्चा  की  जाय  या  ae  बात  भिन्न  है  ।  हम  इस  पर  अलग  से  विचार

 लेकिन  जहां  तक  safer  का  सम्बन्ध  उसे  बदलने  को  अध्यक्ष  के  पास  के

 शक्ति  नहीं  केवल  पांच  व्यक्तियों  को  अनुमति  दी  जा  सकती  नियम  में  एसा

 बन्ध  है  इसमें  कोई  फर-बदल  नहीं  किया  जा  सकता  |

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  अध्यक्ष  में  आप॑  का  ध्यान  नियम  197  की  ओर

 दिलाना  चाहता  में  आप  से  सहमत  हूं  कि  आप  बलट म॑  किसी  का  नाम  जोड़ नहीं  सकत े।

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  10  बजे  तक  प्राप्त  सभी  सुचनाओं  का  बल्टिंग  किया  जाना

 अँब  पुरानी  प्रथा  अनुसरण  नहीं  कर  रहे  न्  आपका  कार्यालय  ऐसा  कर  रहा  है

 कि  10  बजे  से  पहल  अथवा  10  बजे  के  बाद  यहां  aw  कि  10  दिन  बाद  प्राप्त  सुचनाओं
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 Calling  Attention  to  a  Matter  of  Agrahayana  11,  1899  (Saka):
 Urgent  Public  Importance

 कंबरलाल  Tee]

 का
 बेलटिंग

 एक
 साथ  किया  जाता  यह  उचित  नहीं

 मेरा  निवेदन यह  है  कि

 केवल  उन्ही  सूचनाओं  का  बेलटिंग  होना  चाहिए  जो
 10

 बजे  तक  होती

 त्रों०  पी०  जौ०  मावलंकर
 :

 में  दो  बातें  कहना  चाहता हूं  पहली  यह  कि  काश्मीर

 के  सम्बन्ध  में  इस  विशेष  अध्यादेश  को  लेकर  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  अध्यादेश  29

 अक्तूबर को  जारी
 किया  गया

 था  और
 जब  14  नवम्बर  को  सदन  की  बैठक  आरम्भ हुई  तो  काश्मी र

 के  कुछ  सदस्यों  ने  तुरन्त  ध्यानाकषंण  सूचनाओं  के  कुछ  नोटिस  दिए  |

 इस  बोच  आपने  सोचा  कि  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  जानकारी  म्ंगी  गई  है  aT  आपने  कुछ  ~ TT  क्षा

 करना  ठीक  समझा  |  बाद  में  ओर  सुचना एं  भी  आपकों  प्राप्त  हुई  ।  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  बैलट  करतेਂ

 समय  इन  सूचनाओं  पर  भी  अवश्य  विचार  किया  जाना  चाहिए  था  ॥

 मेरो  दूसरो  बात  एक  गंभीर  आरोप  है  जिसे  सिद्ध  करने  में  कुछ  ana  लगेगा  और  मेरा  निवेदन

 हैकि  आप  इस  मामले  की  व्यक्तिगत  रुप  से  जांच  करे  क्योंकि  सुचना  देने  का  सारा  ara

 इतना  और  मन  माने ढंग
 से  होता  है  कि  मुझे  एसा  प्रतीत  होता  है  फार्मों

 फॉम्स  पर  पहले  ही
 हस्ताक्षर

 करके  कुछ  अधिकारियों  को  दे  दिय  जाते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  यह  जातकारो  मुझे  निजी  तौर  पर  क्यों  नहीं  दी  ?  यदि  ऐसी  बातें  हो

 रही  हैँ  और  यदि  आपको  उसकी  जानकारी  है  तो  क्या  इस  सदन  का  सदस्य  होने  के  नाते  इस  ओर

 अध्यक्ष  का  ध्यान  दिलाना  आपका  कतंव्य  नहीं  है  ?  यह  एक  गंभीर  आ  रोप  यदि  ऐसा  है  तो  में  तुरन्त

 कार्यवाही  करूंगा
 ।  मेर

 पास  और  शिकायतें  भी  आई  हैं  जिनकी  में  जांच  कर
 रहा  लेकिन

 यह  शिकायत  मेर  पास  अब  तक॑  नहीं  आई  हमार  कार्यालय  के  लिए  बहुत  प्रभावी  ढंग  से  काय॑  करना

 आवश्यक  है  और  इस  हेतु  सदस्यों  को  अध्यक्ष  को  सहयोग  देना  जरूरी  और  है  एसी  जानकारी  उसे

 दी  जानी  हमें  यह  देखना है  कि  कार्यालय  समूचित  रूप से  काय  करे  ।  मैं  मामले  की  जांच

 कर  रहा  हूं  ॥

 प्रो०  पी०  flo  मावलंकर  :  मेँ  व्यवस्था  के  प्रश्न  के  बारे  में  बोल  रहा  था  ,  मेरा  निवेदन  यह  है

 कि  यदि  काश्मीर  के  बार  में  चर्चा  चलती  है  तो  वहां  के  सदस्यों  यदि  सबको  नहीं  तो  कम  से

 कम  एक  भाग  लेने  का  अवसर  अवश्य  दिया  जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मे  एक  पत्न  परिचालित  कर  चुका  आप  अपने  सुझाव  दीजिए  ।:

 में  आप  से  पूरी  तरह  सहमत हूं

 श्री  वसन्त  साठ  :  अध्यक्ष  आपका  ध्यान  नियम  197  184  की  ओर  दिलाता

 डा०  कणसिह  तथा  अन्य  सदस्यों ने  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  थी  और  उन्हे  इस  सम्बन्ध

 में  बोलने  का  अवसर  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  है  जिसमें  उनतक  कोई  गलतो  नहीं  है  ।  उनके  द्वारा  दी

 सुचनाओं  को  भी  बँ  लट  में  सम्म्लित  किया  जाना  :  चाहिए  था  ।  अब  इस  सम्बन्ध  में  उन्रित  यही  हैं

 कि  इस  विषय  पर  आप  नियम  184  के  अधीन  चर्चा  की  अनुमति  दें  जिससे  कि  काश्मीर  के  सदस्यों

 भी  बोलने  का  अवसर  प्राप्त  हो  सकें  ।
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 2  1977
 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  व्थिय

 की

 aye  ध्यान  दिलाना

 (Balaghat):  Sir, ह  call  the  attention  of  tite
 Minister  of  Home  Affairs  to  the  following  matter  of  urgent  public  importancs
 and  request  that  he  may  make  a  statement  thereon:

 safety  ordinance  to  assume  special  powers  to  detain  persons,  place
 curbs  on  newSpapers  etc.,  issued  b

 and  reaction  of  the  Government
 y  the  Jammu  and  Kashmir

 Government

 (avatare) )

 aft  Bo  लकप्पा  :  आपने  सदस्यों  को  बहुत  ध्यानपूर्वक  पना  है  मेरा
 आपसे  अनुरोध

 ह ैकि  आप  इस  पर  चर्चा  की  अनुमति  दें  ।

 शी  यदावन्तराव  :  अध्यक्ष  SqTaTHTT  प्रस्ताव  की
 सूचना  आपको

 पहले  दी  जा  चुकी  है  और  आप  इस  मामले  निर्णय  करने  में  geal  लगा  रहे  यदि  किसी  अविलम्ब

 लोक  महत्व  के  विषय  पर  अविलम्त्र  चर्चा  न  को  जाय  तो  उसका  महत्व  समाप्त  हो  जाता  यह

 मामला  राष्ट्रीय  महत्व  का  अध्यक्ष  को  कभो  कभी  देश  में  व्याप्त  राजनितिक  स्थिति  को  भो  ध्यान  में

 रखना  पडता  है  कि  लोगों  का  ध्यान  किन-किन  मामलों  की  ओर  अधिक  जा  रहा है  और  आपको  ऐसे

 विषयों  पर  चर्चा क  का  अवसर  प्रदान  करना  इस  सर्वोच्च  निकाय  में  इस  preg  पर  चर्चा

 को  जातों  चाहिए  करमोर  को  यह  मामला  बहुत  महत्वपूण  विषय
 है  और  इस  लिए  गृह  मंत्री  व

 आपसे  मं  रा  अनुरोध है  कि  इम  मामले  पर  सदन  में  चर्चा  करने  का  अवतर  प्रदान  कियां  जाना  चाहिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  दो  प्रश्न  उठाये  गप  ar
 ्  पहला  ag  कि  क्या  इस  पर  बृहत  च

 f  होनी

 चाहिए  अधवा  नहीं  ।  इत  मामले  को  म  ara  यंत्रणा  सम्ति
 के  सक्षम  निणंयाथ  रखूंगा  ॥

 इस  मामले  में  निर्णय  लेने  का  मुझे  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।  नियम  184

 ott  यददावन्तराव  चन्हाण :  सदन  निणंय  ले  सकता  है  ।

 aft  ज्योतिमंय  बसु  :  :  नियम  193 है

 अध्यक्ष  aglza  इसके  बाद  व्यवस्था  का  दूसरा  प्रश्न  है  ।

 डॉ०  सुनीला  नायर  :  अध्यक्ष  इसका  निणय  आप  कौ  जिए  कि  इस  पर

 win  सूचना को  अनुमति दो
 जाय

 अथवा  ब्ह्त्‌
 चर्चा  की  ।

 दोनों  चीजें  नही ंहो
 सकती  ।  यह  गलत है  कि

 कुछ  लोग  इस  विषय  पर  इस  समय  अपनो  राय  व्यक्त  करं  और  कुछ  लोग  बाद  में  जब  उसी  विषय  को

 फिर  से  साम्भन्य  चर्चा  के  रूप  में  उठाया  आप  एक  निणंय  लीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 में  गुह  मंत्री  की  राय  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  इस  विषय  पर  दो  घंटे

 की  चर्चा  ठीक  रहेगी ?

 ag  मंत्री  चरण
 :  मुझे कोई

 आपत्ति  नहीं  है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इत  मामले  पर  हम  एक  चर्चा  करेंगे
 '

 Shri  Kacharuiat  Hemraj  Jain:  Sir,  I  should  be  given  the  first  opportunity
 to  participate  in  the  general  discussion.

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  साम्गन्य  चर्चा  होगी  तो
 आपको  उसमें  भाग  लेने का  मौका  दिया  जायेंगा
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 Calling  Attention  to  of  December:  2,  1977

 Urgent:  Public:

 MCA  और  afeaa  बंगाल  a  सरकारी  नोकरी  चाहने  वाले  व्यक्तियों  की  कन्द्रीय  ब्यूरो  दवारा

 विशेष  जांच  पड़ताल
 क

 बारे  में  गृह  मंत्रालय  का  कथित  परिपत्र

 भी  चित  बसु  (at  :  में  गुह  मंत्रो  का  sata  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  निम्नलिखित

 द
 ~

 विषय  को  आर
 हूं

 और
 उनसे  '  प्राथना  करता हूं

 कि  वह  उस  पर  एक  ववतब्य

 मंत्रालय  का  कथित  जिसमें  केरल  और  पश्चिम  बंगाल  से

 कारों  नौकरों  चाहने  वाले  व्यक्तियों  की  केन्द्रीय  आसुचना  ब्यूरो  द्वारा
 विशेष  जांच

 पड़ताल  कराना  अनिवायं  fear  गया  है  ब

 गृह  मंत्री  चरण  :  केन्द्रीय  सरकार  में  रोजगार  के  लिए  उम्मीदवारों  पुन

 के  सत्यापन  के  लिए  अपनाए  जा  रहे  मानदण्डों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  गलतफहमियों  का

 निराकरण  करते  को  दृष्टि  से  1967  में  सव्दोका रक  अनुदेश  जारी  किए  गए

 जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  व्यवस्था  थो  किसी  भी  व्यक्ति  को  केवल  उसकी

 राजनतिक  विचारधारा  के  कारण  ही  नियुक्ति  के  लिए  अयोग्य  नहीं  समझा  जाना  चाहिए

 और  केवल  एप  व्यक्तियों  को  dy  केन्द्रीय  सरकार  में  नियुक्ति  के  लिए  अनुपयुक्त  समझा

 जाना  चाहिए  जिककी  नियुक्ति  होने  उनके  निष्ठाहीन  होने  अथवा  उनमें  व्यक्त  विश्वास

 के  दुरुपयोग  होने  सम्भावना  aa  अनुदेशों  के  अनुसार  निम्न  प्रकार  के  व्यक्तियों  को

 रोजगार  के  लिए  अनुपयुक्त  समझा  जा  सकता  था

 ऐपे  व्यक्ति  जो  feat  गेर  कानूनी  घोषित  निकाय  अथवा  संघ  इसके  अवध

 घोषित  किए  जाने  के  सदस्य  अथवा  उससे  सम्बद्ध  अथवा
 रहे

 या

 ty  जिन्होंने  एसी  किसी  गतिविधि  अथवा  कार्यक्रम  में  भाग  लिया

 अयवा  उससे  सम्बद्ध  रहे  —

 (1)
 जितका  उद्देश्य  संविधान  का  fasta  करना

 (2)  जिसका  उद्देश्य  हिसा  कानुन  का  आयोजित  रूप  म
 |  भंग  करना

 अथवा  उसकी  अवज्ञा  करना

 (3)  जिसते  भारत  को  और  अघण्डता  अथवा  राज्य  की  सुरक्षा  के

 feat  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पढ़ता  अथवा

 (4)  जो  भाषा ,  जाति  अबवा  समुदाय  के  आधार  पर  विभिन्‍न  वर्गों

 के  लोगों  के  बोच  शत्रुता  अथवा  घृणा  की  भावनाओं  को  देते

 2.  इन  अनुदेशों  को  साथ-साथ  राज्य  सरकारों  को  भी  भेज  दिया  गया  जिससे  कि

 व  जिला  प्राधिकारियों हको  fdr  जारी  कर  सकें  ताकि  केन्द्रीय  सरकार  के  उपर्युक्त  पोरपत्र

 द्वारा  निर्धारित  ATaavet  को  पन  में  रखते  हुए  पूववृत्तों  का  सत्यापन  सके
 ॥

 राज्य  रारकार  से  सत्यापन  कराने  का  उद्देश्य  उन  सभी  संगत  तथ्यों  को  निश्चित  रूप  से

 जावर है है  जितका  केन्द्रीय  सरकार  में  रोजगार  के  लिए  उम्मीदवार  की  उपयुक्तता  पर  प्रभाव

 पड़ता  हो--इंत  मामल  म  अन्तिम  fara  नियुक्तिकर्ता  प्राधिकारी  पर  निभंर  करता  है  ।
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 अग्रहायण  1899  अविलम्बनीथ लोक  महत्व  के  विषय  की

 ओर  ध्यान  दिलाना

 =

 3.  केरल  सरकार  ने  अप्रेल  1967  में  वेन्द्रीय  सरकार  को  सुचित  कर  था  कि

 केरल  में  जिला  कलेक्टरों  के  लिए  ag  सम्भव  नहीं  कि  वे  केन्द्र  के  अधीन
 रोजगार

 चाहने  वाले  को  राजनीतिक  सम्बद्धता  के  में  दे  सक  अक्तूबर
 1967  में  केर  सरकार  को  सुचित  किया  गया  कि  राजनीतिक -  भेद-भाव  feat

 भी  सम्भव  अस्पष्टता  तथा  अशंका  को
 दूर  करने  की  दृष्टि  से  हो  संशोधित  अनुदेशों

 fore
 मेंने  पहले  हो  स्पष्ट  कर  दिया  जारी  किया  गया  ar  केरल  सरकार  संशोधित  अनुदेशों
 के  बार

 मे
 भो  शत  रखती  रही  और  इस  सम्बन्ध  में  भी  कोई  संकेत  नहीं  था  कि  केरल

 सरकार न ने  जिला  प्राधिकारियों  को  कोई  fade  जारी  far  भी  थे  कि  केन्द्रीय  सरकार  के

 अनुदेशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सम्बन्धित  faafaaarat  प्राधिकारियों के  लिए  संगत  सूचना

 तयार  को  जाए  ।  इच  परिस्थितियों  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  fama  किया  fe  जहां  तक

 सम्भव  हो  सक  अपनों  हो  एजेन्सियों  से  उम्मोदयारों  के  बारे में  संगत  Taal  प्राप्त  करने

 को  व्यवस्था  को  जानी  चाहिए  तदनुसार  1968  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  यह

 अनुदर  we  किए  गए  थे  कि  केरल  के  उम्मीदवारों  के  पूर्व॑वृत्तों  के  सम्बन्ध  में  किसी  केन्द्रीय

 सरकारी  एजन्सी  के  जरिए  परक  सत्यापन  कर  लिया  जाए  ।

 4.  पश्चिम  बंगाल  में  वत॑ंमान  सरकार  द्वारा  शासन  सम्भालन  के  सरकार  को  यह

 सूचना  प्राप्त  हुई  कि  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ने  घोषणा  की  है  राज्य  सरकार

 द्वारा  पुंवतत्तों  के  पुलिस  सत्यापन  की  प्रथा  को  बन्द  कर  दिया
 ।  इसे  ध्यान  मं  रखते

 पिछले  सितम्बर  में  य  अनुदेश  जारी  किए  गए  थे  कि  केन्द्रीय  सेवाओं  के  लिए  पश्चिम

 बंगाल  के  उम्मीदवारों  के  सम्बन्ध  में  नियूक्तिकर्त्ता  प्राधिकारी  केन्द्रीय  सरकार  की  एजेन्सियों

 से  परक  सचना  मांग  सकते

 5.  म  यह  स्पष्ट  करना  चाहुंगा  कि  केरल  अथवा  पश्चिम  बंगाल  के  किसी  भी  उम्मीदवार

 केन्द्रीय  सरकार  की  सेवा  में के  विरुद्ध  किसी  भी  भद-भाव  का  कोई  wea  नहीं

 गार  के  लिए  उपयक्तता  सम्बन्धी  मनदण्ड  सभी  उम्मीदवारों  पर  समान  रुप  से  लाग

 चाहे  व  किसी  भो  राज्य  से  सम्बन्धित  हो  केन्द्रीय  सरकार  केवल  उम्मीदवारों  के

 पुव॑वृतों  के  बार  में  पूरी  सुचना  प्राप्त  करना  चाहती  है  और  प्रत्यक  मामल  यह

 निश्चय  करना  faufaanat  प्राधिकारियों  का  काम  होगा  कि  क्या  किसी  उम्मीदवार  के

 सम्बन्ध  में  सुचना  एसी  है  जिससे  कि  वह  नियुक्ति  के  लिए  अनुपयुक्त  ठहराता  हो  ।  यदि

 राज्यों  द्वारा  इस  संबंध  में  सुचना  उपलब्ध  नहीं  करायी  जाती है
 तो  केन्द्रीय  सरकार  के

 पास  अपनी  fast  ऐजन्सियों  के  जरिए  सूचना  प्राप्त  करने  के  अलावा  और  कोई  अन्य  चारा

 कि हीं  रह  बंगाल  सरकार  ने  अब  दमें  यह  सूचना  दिया  है  कि  जहां

 केन्द्रीय  सरकार  की  सेवाओं  पदों  पर  रोजगार  के  लिए  उम्मोदवारों  का  संबंध  >
 श्

 इस  मामले  में  राज्य  सरकार  की  निति  का  के  सत्यापन  पर  प्रभाव  नहीं  पड़गा  ।

 केन्द्रीय  सरकार  इस  ulema  पर  विचार  करगी  ।

 श्री  चित्त tg  :  मं  समझता  हूं  वक्तव्य  में  कुछ  बातों  को  जानबुझ  कर  नहीं  बताया  गथण  जो

 तथ्य  दिए  गए  हैं  वे  भी  तोड़  मरोड़ कर  दिए  गए  हूँ  दोष  पश्चिम बंगाल  और  केरल के  मुख्य  पर

 थोपने  का  प्रयास  किया  गया  है  ।  जो  परिपत्र  faafacaat  प्राधिकारियों  को  भजा  गया  था  उसकी  प्रति

 मेरे  पास  उससे  यह  बात  बिलकुल  स्पष्ट  हो  जाती  हैकि  पश्चिम  बंगाल  और  केरल के  उम्मीदवारों
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 Calling  Attention  to  Matters  of

 Urgent  Publie  Importance
 Agrehayana  11,  1899  (Saka}

 नल्ल

 चिस  बस

 की
 दोबार  जांच  पड़ताल की  जाएगी  ।  एक  बार

 जाचि  पड़ताल  जिला  एजेंसियों के  ATsa 4  से  होंगी
 और  दूसरी बार  केन्द्रीय  आसूचना  ब्यूरो  द्वारा  इसका  कारण  यह  बताया  गया है  fig  केरल  सरकार

 ने
 इस

 बारे  में  रोक  लगा  दी  में  समझता हुं  कि  यह  श्री  नम्बूदरीपाद के  समय
 में  1967 में  हुआ

 था  किन्तु  इसके  पश्चात्‌  उन्होंने भी  इसका  भेदभाव
 के

 कारण  विरोध  किया  परन्तु  यह  बात

 मेरी  समझ  में  नहीं  आई
 कि

 पर्चिम  बंगाल  के  मामले
 में  एसा  ay  किया  गया  ।  क्या  उन्होंने  वहां

 कें  मुख्य  मंत्री से  इस  सम्न्बंध में  बातचीत  की  थी  ।  क्या  इस  बारे  में  भेदभाव  की  नीति  नहीं  qa

 गई  म  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  इसलिए  किया  गया  है  क्योंकि  पश्चिम  बंगाल  और  केरल

 के  लोग  राजनीति  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  लेते  हें  और  बहा  के  लोकर्तत्रीय  आन्दोलनों  में  भाग  लेते

 कण  उन्हें  इसलिए  केन्द्रीय  सरकार  की  नौकरियों  से  वंचित  fear  जाएगा  क्योंकि  वे  लोकतंत्रीय

 आन्दोलनों  में  भाग  लेते
 मे

 जानता  चाहता  हूं  कि
 सरकार  इस  निकर्ष  पर  कसे  पहुंची  कि  पश्चिम

 बंगाल  और  केरल  के  लोग  देशभक्त  नहीं  है  ?  मेरा  सरकार  से  अनुरोध है  कि  वह  इसपर  eal  दें

 अन्यथा  इसके  राजनीतिक  परिणाम  निकल  सकते  है  ।

 श्री  चरण  सिंह  :  में  माननीय  सदस्य  stag  बतलाना  चाहता  हूं  कि  किसी  व्यक्ति  के  साथ  भेदभाव

 नहीं  किंग  जाता है  चाहे  वह  पश्चिम  बंगाल  अथवा  केरल  का  हो  णा  किसी  अन्य  राज्य  माननीय

 सदस्य  सभा  में  अपने  साथ  पहले  ही  विचार  लें  कर  आए  थे  तथा  उन्होंने  मेरा  विवरण  पढ़े  बिना

 अपने  विचार  व्यक्त  करने  श्रूकर  दिए थ  ।  विवरण  में  कहां  लिखा  है  कि  हमे  भेदभाव  करेंगे  ?  भारते

 सरकारने  1967 में  जो  माएंदशन  निर्धारित  किय  था  किसी  उम्मीदवार की  उपयुक्तता  निर्धारित

 करने  के  लिए  वह  सभी  पर  लागू  होता  है  चाहे  वह  उम्मीदवार  किसी
 भी

 पार्टी  का  हो  ।  हंमें  सूचना

 मिलो  थी  फि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  जिला  मजिस्ट्रेट  य  पुलिस  प्राधिकारियों  द्वारा एसी  जांच  पड़ताल

 करने को  तैर  नहीं  परन्तु  27  अक्तुबर  को  हमें  पश्चिम  बंगाल  सरकार के  मुख्य  सचिव  से  एक  पत्न

 प्राप्त  हुआ  जिसमें  उन्होंने  लिखा  था  कि  जो  निणंय  लिया  गया  है  वह  राज्य  की  सेवाओं  को  प्राप्त  करने

 वालें  उम्मीदवारों  परही  लागू  होगा  और  केन्द्रीय  सेवाओं  के  लिए  उम्मीदवारों  पर  यह  प्रथा  लागु शा  नहीं

 होगी  ।  दि  यह  बात  है  तो  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  हम इस  सम्बन्ध  में  केवल  मुख्य  सचिव  को  पत्र

 न  लिख  सके  या  प्रेस  में  वक्तव्य  ad  सके  ।  यदि  केरल  सरकार  भी  हमें  आश्वासन दे  दे  कि  वह  अपने

 राज्य  से  केन्द्रीय  सरकारी  सेवाओं  के  लिए  उम्मीदवारों  के  बारे  में  आवश्यक  सूचना  प्राप्त  कर  लेंगे

 तो  हम  इसका  स्वागत  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  को  स्थगित  करने  से  पहले  में  यह  बताना  चाहता  हुं  कि  जम्मू  और  काश्मी र

 के  HEaTSD  के  बारे  में  एक  ema  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  एक  विवरण  त  थर  किया  गयां

 इसे  सभा  पटल  पर  रखा  गया  विवरण  समझा  जाना  इसपर अब  चर्चा  नहीं  होंगी  ।  इसपर

 तब  चर्चा  होगी  जब  हम  सामान्य  प्रस्ताव  पर  चर्चा  करेंगे  |

 जम्मू  त्या  काश्मीर  सरकार  द्वारा  जारी  किये  गये  लोक  सुरक्षा  अध्यादेश  तथा  इस  पर  सरकार  की

 प्रतिक्रिया---जारी

 गृह  मंत्री  चरण  :  सरकार  को  जम्मू  तथा  कश्मीर  लोक  सुरक्षा  1977

 जो  29  अक्तूबर  1977  कों  उद्घोषित  किया  गया  था  वे  are
 में

 शंकाओं
 की

 जानकारी  है  ।

 ऐसी  शंकाओं  को  समझा  जा  सकता  है  ।
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 2  दिसम्बर  1977  अविलम्बनीय लोक  महत्व  के  fear  की
 ओर  ध्यान  दिलाना

 eee ee  ह

 2.  जम्म  TAT  फश्मीर  राज्य  की  सुरक्षा  की  अपनी  विशेष  समस्यायें  हें  राज्य  सरकार  को

 विशेष  tar  जम्म  तया  काश्मीर  निवारक  नजरबन्दी  1964  जम्मू  तथा  कश्मीर

 2003  तथा ate  सुरक्षा  अधिफिपम  2003  तपा  आपातस्थिति  प्रावधान  अध्यादेश

 इस के  अलाव  बताये  गये  frqat  के  अत्तगंत  विस्तत  अधिकार  इन  अधिनियमों  को  1976

 में  कम  होते  दिया  गया  था  क्योंकि  आपातस्थिति के  दौरान  राज्य  सरकार  को  आन्तरिक  सुरक्षा

 बनाय  रखना  अधिनियम  तथा  भारत  रक्षा  तथा  आन्तरिक  सुरक्षा  नियमों  के  अन्तगंत  इसी  प्रकार

 के  afaarz  उपलब्ध  थे  ।  आपातस्थिति  के  समाप्त  किये  जाने  के  महीने  बाद  27  1977

 को  भारत  रक्षा  तया  आन्तरिक  सुरक्षा  अधिनिण्म  समाप्त  हो  गया  था  ।  संविधान  के  अनु'च्छद

 250  के  अन्तगंत  जम्मू  व  कश्मीर  में  सुरक्षा  बनाय  रखना  अधिनियम  भी  लागू  था  यह

 कानून  भी  उसी  तारीख  से  प्राप्त  हो  गया  ।  प्रतीत  होता  है  कि  नये  अध्यादेश  का  उद्देश  उस

 के  घारे  में  उक्त
 कानूनों

 के  समाप्त हो  जाने  से  हुई  खाई को  घाटना है  और  अध्यादेश  पूरी  तरह  उसकी

 विधायी  सक्षमता  के  अनसार

 3.  सामान्य  शत्रदों  में  ०ह  अध्यादेश  सरकार  को  समान  अधिकार  प्रदत्त  करता  है  जो  उनको  उनके

 विशष  कानूनों  के  अन्तगंत  प्राप्त  थे  और  जो  अब  समाप्त  हो  गय ह  |  कुछ  मामलों  में  दण्ड  कम  कर

 दिय  गय  परन्तु  प्रस  की  स्वतंत्रता  पर  रोक  लगाने के  मामले  में  नया  कानून  अधिक  कठोर  प्रतीत

 होता  है  जहा  तक  अध्यादश  की  धारा  10  से  उसका  संबंध  है  जो  उन  प्रकाशनों  को  जिनमें  प्रतिकूल

 समाचार  छपे  को  जब्त  करने  के  अधिकार  देता है  किसी  न्शधथिक  करने  की  व्यवस्था

 नहीं है
 जिस  प्रकार  जम्मू  तथा  कश्मीर  सुरक्षा  नियमों  उपबन्धों  की  जा  सकती  है  ।  इसके

 अतिरिक्त  अध्यादेश  की  धारा  11  सरकार  को  लोक  व्यवस्था  पर  असर  डालने  अथवा  डालने

 की  रखने  वाली  साम्प्रदाध्क  तथा  क्षेत्रीय  सौहाद  बनाये  रखने  प्रतिकल  गर्तिविधियों  को

 रोकने  के  से  रा  ज्य  के  अन्द  रए  से  frat  प्रका  शन  के  परिचालन  को  रोकने  अथवा  क्रिसी  AATATT-

 पत्चिका  तथा  प्रकाशन  के  आयत  को  रोकने  अथवा  उस  पर  प्रतिबन्ध
 लगाने

 के  लिए
 > अधिकार  प्रदान  करता  शे  |

 4.  हालांकि  हम  जम्मू  और  कश्मीर  की  विशेष  आवश्यकताओं  के  प्रति  सचेत  है
 तथापि

 ह्म

 एसी  स्पष्ट  बूराई  की  अनदेखी  नहीं  कर  सकते  जिसके  लिए  आपातस्थिति  के  दौरान देश  अधिकार

 oO f=7  य  थे  जो  अभो  हमारे  दिमाग  में  ताजा  इसलिए  अध्यादेश  के  कुछ  विशेषरूप  से  वे

 जिनका  सम्बन्ध  प्रेस  की  स्वतंत्रता  पर  प्रतिबंध  लगाने  और  बिना  कारण  बताये  तथा  सलाहकार  मण्डलों

 को  भज  बगर
 दो

 वर्ष  की  अवधि  के  लिए  कुछ  श्रेणी  के  व्यक्तियों को  वज़रबन्द  करने  के  अधिकार

 देने  से  पर  पुनर्विचार  करने  की  आवश्यकता  होगी  |

 हमवे  जम्म  व  कश्मी  र  सरकार  का  की  इन  afsra  बातों  की  आकर्षित
 faa  है है  और  उनसे  अध्यादेश  के  उपबन्धों  का  पुनरीक्षण  करने

 का
 अवरोध  किया है

 व्यक्तियत

 स्वतंत्रता  तथा  स्वाधीनता  पर  लग  प्रतिबंध  सरक्षा  के नग्न  न्  चुना दर  |  |  के
 अनुरूप  wr g arte.  से  तथ

 किये  जा  सके  |
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 Calling  Attention  to  Matters  of  December  2,  1977

 Urgent  Public  Importance

 श्री  चित्त  बस: ि
 जानना  चाहता हूं

 .  .  .  -

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मंत्री  महोदय  के  इस  बयान  को  देखते  हुए  far  वह  इसे  वापिस  &

 रहे  हँ  ...

 श्री  चित्त  बसु  :  कथा  वह  परिपत्र  को  ama  ले  रहे  हू ँ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :  जी  वहपारिपत्र  को  वापस  ले  रहे  हूँ

 इसके  पश्चात्‌  लॉक  सभा  मध्याहन  भोजन  के  लिए  2  बज  Wo  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  fourteen  of  the  clock.

 मध्याहन  भोजन  के  पश्चात  लॉक  सभा  2  बजे  म०  प०  पर  WHAT  हुई

 The  Lok  Sabha  re-assembled  after  lunch  at  Fourteen  of  the  clock.

 महोदय  पीठासीन

 Mr.  DepuTy  SPEAKER  in  the  chair

 केरल  और  पश्चिम  बंगाल  से  सरकारी  नौकरी  चाहने  वाल  व्यक्तियों  की  ania  आसूचना

 ब्यूरो  द्वारा  विशेष  जांच  पडताल  के  बार  म॑  गृह  मंत्रालय  का  कथित

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री
 ज्योतिमंय  बसु  ।

 थी  ज्योतिमंय बसु  ( araye
 :  मने  गुह  मंत्री  को  पूरे  ध्यान  से  सुना

 जो  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था  मैने  उसे  भी  पढ़ा  इसपर  मं  कुछ  एक  बातें

 पुछना  चाहूंगा  क्योंकि  se  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला  हैं

 माननीय  मंत्नी  जानते  ही  हैँ  कि  पिछला  शासन  पुलिस  का  शासन  था  मुझे  आश्या
 a

 है  कि  वह  उसे  खत्म  करने  लिए  वचनबद्ध  हू। न्  जहां  तक  परिपत्र  का  सम्बन्ध  >  म
 >

 अध्यक्ष  महोदय  को  लिखा  है  कि  वह  उसे  सभा  पटल  पर  रखने  की  अनुमति  दे  दें  +

 म॑ तो यह  कहूंगा  कि  गृह  मंत्री  से  अनुरोध  किय  जाए  कि  वह  1967  से  लेकर  अबतक

 सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  चारों  ate Tt  की  प्रतियां  सभा  पटल  पर  पहला

 आदेश  27  सितम्बर  1967  को  जारी  fat  गया  था  दूसरा  आदेश  12  मई  1971

 को  जारी  गया  था  तथा  तीसरा  अगस्त  1975  चौथा  आदेश  जिसका  उल्लेख

 माननीय  जो  मेरे  से  पहले  बोलਂ  रहे  कर  रहे  थे  वह  19-9-77  को  जारी  किया

 गया  यदि  माननीय  मंत्री  का  कहता है  fa  यह  आदेश  उतकी  जानकारी  के  बिसना

 जारी  feat  गया  हूँ  तो  सभा  इसपर  ध्यान  दें  सकती  हम  केवल  ae  जानना  चाहते

 हें  कि  इसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  ary
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 11  1899  (m1)  लोक  महत्व  के  विषय  को

 ओर  ध्यान  दिलाना

 इसके  पश्चात्‌  सब  से  पहले  में  यह  जानना  कि  केन्द्रीय  आसूचना  ब्यूरो  द्वारा
 जांच  करवाने की  क्या  जरूरत  परिपत्र  को  पढ़ने से  ऐसा  आभास  होता  है  कि  ऐसा

 भेदभाव  करने  के  लिए  far  गया  में  at  समझता  हूं  कि  यह  दोनों  राज्यों  में

 मा्गियों  के  आन्दोलत  की  प्रबलता  के  कारण  किया  गया  में  सब  पुलिसमनों  के  बारे

 में  तो  नहीं  कहता  किन्तु  कई  मामलों  में  यह  देखा  गया  है  fe  पुलिस ने  उम्मीदवारों

 के  बारे में  अच्छी  रिपोर्ट  देने  के  लिए  रिश्वत  मांगी है  ।  में  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  जस्टिस

 चिन्नप्पा  रेड्डी  द्वारा  दिए  गए  निणंथ  की  ओर  भी  आकृष्ट  कराना  चाहूंगा  जिसमें  उन्होंने

 कहा  है  कि  यद्यपि  सरकारी  नौकरी  सम्बन्धी  मामलों  में  अवसर  की  समानता  का  अधिकार

 दिया  गया  है  फिर  भी  एसा  देखा  गया है  कि  सरकारी  नौकरी  पाने  के  लिए  कुछ

 युवकों  को  इस  आधार  पर  नौकरी  नहीं  दी  गई  है  कि  वह  भारत
 के

 छात्र
 संघ  का

 सदस्य  था  और  उसको  एक  सक्रिय  कार्यकर्ता  था  ।  इस  तरह  से  कुछ  उम्मीदवारों  को

 पुलिस  की  जांच  पड़ताल  रिंपोट  ठीक  न  मिलने  के  कारण  प्रशिक्षण  से  निकाल  fat  गया

 इसलिए  मंत्री  भहोद०  को  यह  देख  लेना  जो  उन्होंने  यहां  कहा  है  ऐसी  बात

 नहीं  है  तया  उनक  अधीनस्थ  अधिकारी  कुछ  और  ही  करते  मंत्री  महोदय  कहते  हूँ  कि

 उन्हों  लोकतंत्र  में  विश्वास  है  परन्तु  में  कहता  हु  कि  उन्हें  हमें  समझाना  होगा  कि  भारत

 एक  स्वतंत्र  लोकतंत्रीय  देश  में  समझता  हूं  कि  पुलिस  द्वारा  ata  पड़ताल  करवाना

 अलोकतंत्री०  मं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  ऐसा  परिपत्र  जारी  करने  का  भी

 विचार  कर  रहे  ह  कि  शिवसेना  के  acti  को  भी  सरकारी  नौकरी  में  नहीं  लिया  जाएगा  ॥

 गह  मंत्रालय  ने  उन  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  क्या  कांयंवाही  की  है  जो  साम्प्रदायिक  दंगे  तथा

 varafaat  करते  रहे  हमने  नहीं  सुना  है  fa  उनके  विरूद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गई

 इसके  पश्चात च्  मं  आनन्द  माग  को  लेता  ह  हम  सब  को  इस  संगठन  की  जानकारी

 मेरे  पास  भूतपूर्व  गह  मंत्री  श्री  यशवन्तराव  चब्हाण  का  लिखा  हुआ  पत्न  है  जिसमें

 यह  लिखा  है  कि  आनन्द  भागे  को  अमरीकी  साधनों  से  धन  मिलता  क्या  सरकार  ने

 एसा  कभी  कहा  है  कि  आनन्द  ant  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  लोगों  को  नौकरी  नहीं  दी

 जाएगी  ।  आनन्द  ant  के  लिए  काम  करने  वाले  लोगों के  पुवंबुत्तों  का  सत्यापन  कभी  नहीं

 far  ज्यता  है  ।  लोक  लेखा  समिति  की  रिपो  को  देखने  से  पता  चलता  है  कि  सरकार

 को  साड़  तीन  लाख  रुपय  वापस  नहीं  किए  गए  थे  तथा  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  नहीं  चाहती

 थी  कि  वह  घन  वापस  लौटायण  जाए  ।  आनन्द  माग॑  को  सरकारी  धन  प्राप्त  होता

 waa  प्रधान  मंत्री  श्री  प्रसाद  की  पुत्री  के  विवाह में  गई  थी  श्री  प्रवाद  आनन्द  मागें

 के  एक  मुख्य  नेता  gt  इसी  प्रकार  श्री  Fo  Mo  पन्त  भी  आनन्द  मार्थियों  के  मुखियों

 को  रांची  में  मिल  थे  ।  नन्दा  जी  ने  भी  एसा  प्रयास  fear  आनन्द  मार्गी  feast  में

 स्थित  हमारे  दूतावासों  के  कमंचारियों  पर  बम  फक  रहे  उन्हें  विदेशों  में  जाने  के  लिए

 कसे  पासपोर्ट दिए  गए  पुलिस  उस  aa  क्या  कर  रही  थी  पुलिस द्वारा  जांच  पड़ताल

 कराना  असन्तोषजनक  और  अनुचित  है  ।

 ad
 में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इन  बातों  को  देखते  हुए  गृह  मंत्री  इस  परिपत्र  को

 ara  लेने  के  लिए  और  पुलिस  द्वारा  जांच  पड़ताल  कराने  की  कों

 के  लिए  तुरन्त  आदेश  देंगे
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 Calling  Attention  to  Matters  of  Agrahayana  11,  1899  (Saka)

 Urgent  Public  Importance

 st  चरण  fag  :  मं
 समझता  हूं  कि  इस  परिपत्र  को  जारी  करना  आवश्यक  अब  में

 इसे  वापस  लेता  हं  इसलिए  नहीं  कि  इस  की  कोई  जरूरत  नहीं  है  बल्कि  इसलिए  क्योंकि

 राज्य  सरकार  अब  कहती  है  कि  उसकी  पुर्व॑वुत्तों  के  सत्यापन  की  नीति  केवल  उन

 वारों  पर  ary  होगी  जो  राज्याधीन  सेवा  प्राप्त  करना  चाहते  हों  न  कि  केन्द्र  के  अधीन  |

 हमारा  परिपत्र  भी  अब  अनावश्यक  हो  जाता  है  और  इसलिए  इसे  ava  लिया

 जहां  तक  केरल  का  सम्बन्ध  है  इसे  तब  वापस  लिया  जाएगा  जब  केरल  की

 कार  हमें  इस  बारे में  सूचना  दे  देगी  तया  कुछ  और  भी  जानकारी दे  देगी  जो  हम  पूछना

 ्पदि  वह  cat  नहीं  करगी  तो  हमें  अपने  साधनों  से  जानकारी  प्राप्त  करनी  पड़ेगी ।

 माननीय  सदस्य  ने  एक  प्रश्न  यह  पूछा  था  कि  क्य  जांच  पड़ताल  कराना  आवश्यक  है  ।

 म  समझता हूं  कि  वह  यह  जोश  में  कह  गए  वेह  चाहे  कुछ  भी  कहे ंहम  यह

 कह  सकते  कि  नौकरी  पाने  के  लिए  हर  एक  नवय  वक  उपयक्त  चाहे  उसने  मौखिक

 अथ  वा  लिखित  परीक्षा  पास  कर  ली  हो  ।  ण्ह  जानने  के  लिए  fa  किसी  उम्मोदवार  को  कोई

 रोग  तो  न  है  उसकी  डाक्टरी  जांच  कराना  आवश्यक  होता  इसे  प्रकार  से  यह

 छानने  के  लिए  कि  किसी  व्यक्ति  को  मानसिक  रोग  तो  नहीं  है  उसकी  डाक्टरी  जांच

 कराना  आवश्ण्क  होता  हम  समझत हें  कि  जो  लोग  हिन्सात्मक  काय  करत  हं  उनको

 मानसिक  रोग  कण  एसे  लोगों  को  में  लिया  जाना  समझता

 हूं  किश्नी  बसु  इसका  समथंन  नहीं  किसी  की  उपयुक्तता  देखने  के  लिए  कोई

 न  कोई  कसोटो  तो  अपनानों  हो  हम  इस  कसौटी  को  बदल  सकत  हू  कसौटी

 आवश्य  ही  निर्धारित  की  चाहिए  ।

 दूतरा  प्रश्न  उन्होंने  यह  किंग  at  कि  पुलितमीन  जिम्मेदार  नहीं  होते  हूं  और  उन्हें

 रिश्वत  दी  जा  सकती  मे  समझता  हूं  कि  इस  प्रकार  से  तो  fra  किसी  को  भी  दी

 जा  सकती  है  जहां  तक  फि  रिखवित  राजनीतिज्ञों  को  भी  दी  जा  सकती  इसके  अलावा

 प्रमाणपत्र  जोलाधो श  को  देना  होता  है  जिम्मेदारी  जिलाधीश  की  होती  है
 नकि  पुलिस

 ।

 तीसरा  प्रश्न  उन्होंने  og  किंग  था  परिपत्र  जारी  करने  के  लिए  कौन  उत्तरदायी

 alana  गह  मंत्रालय  के  नाम  से  जो  भी  परिपत्र  ard  किया  जाता  है  उसकी  जिम्मेदारी

 भेरी  उसंकें  लिए  में  जिम्मदार  हुं

 Shri  Vijay  Kumar  Malhotra  (South  Delhi)
 :  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  on

 the  question  raised  and  the  clarification  given  by  the  Hon.  Minister  it  becomes
 quite  clear  that  the  people  of  West  Bengal  and  Kerala  have  not  been

 discrimi-
 He  has nated  against  and  are  treated  at

 par
 with  the

 people
 of  other  States.

 made  it  clear  that  no  candidate  is  denied  service  on  the  ground  that  he.  was

 Associated  with  any  students  federation  or  students  body,

 At  present  anti-national  elements  are  so  active  in  our  country  that  they
 want  to  create  such  situations  in  the  country  as  warrant  the

 necessity
 01  emer-

 gency  here.  They  also  want  to  push  through  such  elements  in  strategic  points
 of  Government  so  that  they  may  create  chaos  in  the

 पाए
 from

 within.
 So

 the  Government  should  be  well  aware  of  it.
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 9,  fraraz,  1977  अविलम्बनीय  लोक  we  के  fez  को

 ओर  ध्यान  दिलाना

 I  understand  that  the  previous  Government  had  misused  this  circular  and
 they  did  not  allow  their  political  opponents  to  come  in  Government  service.
 But  tOday  politica]  affiliation  should  not  be  taken  into  consideration.  I  am
 also  one  with  Mr.  Jyotirmoy  Bosu  that  before  taking  anybody  into  Govern-
 ment  service  it  should  be  seen  that  he  does  not  have  extra-territorial  loyalty.

 Evei  now  the  collaborators  of  emergency  are  flourishing  at  their  own
 places  and  are  sabotaging  the  whole  system  from  within.  It  was  one  of  the
 recommendations  in  the  report  of  Kuldip  Nayar  Committee  that  the  persons
 who  had  misconducted  in  regard  to  the  Press  an  inquiry  should  be  instituted

 The  Government against  them.  But  no  enquiry  has  been  instituted  so  far.
 should  be  well  aware  of  the  old  caucus  or  big  businessmen  who  are  trying,  to
 do  sabotage  in  the  country.

 Government The  previous  (Government  had  appointed  some  lawyers  as

 prosecutors  on  the  recommendations  made  by  the  youth  congress  and  they  were
 the  persons  who  were  launching  emergency  propaganda.  Unfortunately  some
 of  them  have  again  been  appointed  as  Government  prosecutors  in  some  Gov-
 ernment  agencies,  How  can  such  persons  plead  our  cases?  Therefore  we

 should  be  well  aware  of  such  persons.

 I  therefore  feel  that  instead  of  withdrawing  this  circular  this  should  be

 made  more  stringent.

 श्री  पी०  क्‌०  कोडियनਂ  (ATT)  उपाध्यक्ष  महोदय  सत्णपन  इतना  सरल  नहीं  है  जितना

 कि  मंत्री  महोदय  ने  बताया  वास्तव  में  इसमें  भी  राजनीतिक  HW TaT4  बरता  जाता

 पुलिस  द्वारा  प्रतिकुल  सत्यापन  forte  देने  से  केरल  के  केवल  कन्तानूर  और  कालीकट

 जिलों के  5,000  लोगों  को  रोजगार  से  वंचित  किया  गया  केरल  सरकार  ने  पुलिस

 सत्यापन  पर  एतराज  किया  क्योंकि  यह  इस  राज्य  के  शिक्षित  युवकों  के  हितों  के  विरूद्ध
 ey
 ए  |

 मुझे  इस  बात  में  प्रसन्नता  है  fa  उन्होंने  ag  आश्वासन  दिया  है  कि  वह  इसके  लिए

 निर्घारित  किए  जाने  वाले  मानदण्ड  पर  चर्चा  करने  के  लिए  gore  मेरे  विचार  में
 +

 तो  केन्द्रीय  सेवाओं  में  fagfer  के  प्रत्गशियों  के  केवल  पुरववुत्त  पर  ही  ध्यान  दिया

 जाना  ata  और  पश्चिम  बंगाल  में  इस  तरह  के  जो  मामले  हुए  हैं  उन  पर

 विवार  किया  जाना  चाहिए  और  मेरा  सुझाव  यह  भी  है  कि  इस  सभा  की  एक  स्मिति

 इन  मामलों  की  जांच  कर  ॥

 दुसरी  बात  ag  है  कि  1967  से  समूच  देश  में
 राज्यवार  जो  ऐसे  मामले  हुए  हूँ  उनकी

 एक  सूची  सभा  में  रखी  जाए  और  afe  एसा  करना  संभव  न  हो  तो  मंत्री  महोदय

 कारी  एकत्र  करके  सभा  को  बतायें  a t

 oft  चरण  सिह
 :  मुझे  खेद  है  कि  बहुत  पहले  जो  एसे  aaa  किसी  राज्य  में  zg

 उनका  पुनरीक्षण  करना  संभव  नहीं  में  सभा  को  यह  भी  बता  दूं
 कि  इस  लरह

 ठ  ड्त
 To  of: के  मामले  बहुत  ही  कम  पर  कार्यवाही  जारी  रखेंगे  और  पूर्व॑वृत्तों  की
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 Petition  re.  Unemployment,  price-rise,  December  2,  1977

 lowering  of  voting  age,  etc.

 चरण

 जांच  कराते  रहेंगे  ।  किसी  विशेष  दल  का  सदस्य  होने  के  कारण  किसी  के  साथ  भेदभाव

 नहीं  बरता  गया  केवल  उन  मंगठनों  के  सदस्यों  को  ही  सरकारी  सेवा  में  आने से  अयोग्य

 ठहराया  गया  है  जो  संविधान  को  ace  करने  और  सरकार  का  तख्ता  पलटने  में  विश्वास

 रखते  ह्  केरल  और  पश्चिम  बंगाल  से  इतनी  अधिक  में  ऐसे  मामलों  का  पुनरीक्षण

 करना  न  तो  संभव  हो  है  और  न  बतायी  गयी  संख्या  मही  ही  हो  सकती है

 श्री ह०  लकप्पा  (TART  :
 पश्चिम  बंगाल  में  सत्यापन  कार्य  पुलिस  को  सौंपा  गया  है  और  काँग्रेसी

 लोगों  की  इस  राज्य  में  कोई  नियुक्ति  नहीं हो  सकती  है  ।  तो  क्या  आप  इस  बारे  में  सं  रक्षण  प्रदान  करेंगे  ।

 राज्य  में  बरता  जा  रहा  है  ।  यदि  आप  इस  बारे  में  कोई  कदम  नहीं  उठायेंगे  तो  इसका  उपचार

 क्या  होगा
 ?

 भरती  सम्बन्धी  मागं  दर्शों  सिद्धांतों  को  समान  रूप  से  लागू  किया  जाना  मान

 लीजिए  कुछ  लोगों की  सहानुभूति  काँग्रेस  जसे  कुछ  राजनतिक  दलों  से  है  तो  आप  नौकरियों  में  भरती

 और  सत्यापन  के  मामले  में  उन  हजारों  युवकों  के  हितों को  कसे  संरक्षण  प्रदान  करेंगे  जो  राज्य मैं  रोजगार

 प्राप्त करना  चाहत  है
 ?

 क्या  आप  इस  मामले  में  कुछ  आश्वासन  देंगे
 ?

 श्री  चरण  सिह  :
 माननीय  सदस्य  ने  प्रस्ताव  से  सम्बन्धित  कोई  बात  नहीं  कही  है

 शनी  के०  लकप्पा  :  मने  विशुद्ध  रूप  से  राजनीतिक  आधार
 पर

 रोजगार  के  मामले  में  कुछ  लोगों  के

 साथ  भेदभाव  किए  जाने  के  बारे  में  कहा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 हम  एक  विशेष
 परिपत्र

 पर  चर्चा  कर  रहे  हं  ।  आपने  जो  कुछ  भी  कहा  उसका

 qua  से  कोई  सम्बन्ध
 नहीं  है

 eS

 लोक  लेखा  समिति

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 तेरहवां  प्रतिवदन

 sit  गोरी  शंकर  राय  (TTiGz)  :  में  भारत  वे  नियंत्रक  और  महालेखापरिक्षक  के  a  197  3-74

 के  wfader—ay  सरकार  राजस्व  व
 खण्ड  1,  संघ  उत्पाद  शुल्कों  से  सम्बन्धित

 अप्रत्यक्ष  करों  सम्बन्ध  प  राग्राफों  पर  लोक  लेखा  स्मिति  का  तरहवां  प्रीतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हं  । a

 मूल्य  मताधिकार  आयु  कम  करने  आदि  के  बारे  में  याचिका

 PETITION  RE.  UNEMPLOYMENT,  PRICE-RISE,  LOWERING  OF

 VOTING  AGE,  ETC.

 ait  सी०  क्क्०  चन्द्रप्पन  :  में  बेरोजगारी  मताधिकार  आयु  कम

 काम  के  अधिकार  को  मूल  अधिकारों  में  शॉमल  शेक्षिक  सुधारों  और  हरिजनों  समाज

 के  अन्य  कमजोर  वर्गों  पर  अत्याचारों  के  बारे  में  श्री  अमरेन्द्रनारायण सिन्हा  तथा  अन्य

 द्वारा  हस्ताक्षरित
 याचिका

 प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 जा  मा
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 11  1899  ( era)  सभा का  काब

 सभा  का  कार्य

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 संसदीय  कार्य  मंत्री  (att  रवीन्द्र
 :

 में  5  1977  से  आरम्भ  होने  वाले  सप्ताह  के

 लिए  सरकारी  कार्यो  की  घोषणा  करता हुं  ।  इस  सप्ताह  के  लिए  सरकारी  इर  प्रकार  होंगा  :-

 (1)  आज  कार्यसूची  के  स्थगित  सरकारी-का्य  के  fe)  मद  पर  विचार

 (2)  रेल  अभिसमय  समिति  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प  पर  चर्चा  ।

 (3)  उच्चतम  न्यायालय  संशोधन  1977  पर  fant  तथा

 पास  करना  ।

 (4)  1977-78  के  लिए  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  पर  चर्चा  तथा  मतदान

 (5)  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किए  गए  रुप  में  निम्नलिखित
 विधयकों

 पर  विचार  तथा
 पास  करना

 q स्थावर  सम्पत्ति  अधिग्रहण  att  अजन  न  )  1977

 बेतवानदी  बोड़  1977

 2.  निम्नलिखित  मदों  के  लिए  जाने  का  भी  प्रस्ताव  है

 दो  गर्म्भीार  रेल  दुर्घटनाओं  पर  वक्तव्य  कें  बारे  में  प्रस्ताव  पर  5  दिसम्बर

 1977  को  आंग  चर्चा ।

 फरक्का  में  गंगा  के  जल  के  बटवारे  सम्बन्धी  बंगलादेश  ना 11 पव Ore =  ए  समझौते  पर  मंगलबार

 6  1977  को  चर्चा  ।

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  आधिक  पिछड़ेपन  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  7  1977

 को  3.  30  बजे  म०प०  पर  चर्चा  ।

 (3)  नेताजी
 सुभाष  चन्द्र  बोस  के  लापता  होने  सम्बन्धी  जाँच  आयोग  के  प्रतिवेदन  पर

 8  1977  को
 आगे

 चर्चा  ।

 देश  के  विभिन्न  भागो  में  हाल  बाढ़  पर  8  1977  को  चर्चा  ।

 प्रो०  पी०  जी०  ATTATHT  :  मने  अध्यक्ष  महोदय  को  लिखा  था  कि
 शिक्षा  मंत्री  अमले

 सप्ताह एक  satay  दें  कि  भारत  में  यात्रा  कर  रहेरूस  के  बोलशोई  ade  कि  जो  कलकत्ता

 और  मद्रास  में  अहमदाबाद  में  आने  के  ay  व्यवस्था  क्यों  नहीं  की  गयी  जब  कि  अहमदाबाद

 में  एक  बेहतर  सुर्साज्जत  ताटयशाला  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  मंत्री  महोदय  रे  मिलकर  इस  मामले  को  निपटा  लेते  |

 to  पी०  ato  मावलंकर  :
 में  चाहता हुं  कि

 मंत्री
 इस

 बारे
 मैं  एक  वक्तव्य  दें

 ।
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 Lokpal  Bill  Agrahayana  11,  1899  (Saka)
 ee es  गा

 समिति के  लिये  निर्वाचन

 ELECTION  TO  COMMITTEE

 काफी  बोड़

 Minister  of  State  in  the  of  Commerce,  Civil  Supplies  and  Co-
 operation  (Shri  Krishna  Kumar  Gorey  Mr.  Deputy  Speaker,  I  beg  to  move
 with  your  permission.

 in  pursuance  of  sub-section  (2)  (b)  of  Section  4  of  the  Coffee  Act
 1942,  the  members  of  this  House  do  proceed  to  elect,  in  such  manner  as  the

 Speaker  may  direct,  two  members  from  among  themselves  to  serve  as  members
 of  the  Coffee  Board,  subject  to  the  other  provisions  of  the  said

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 काफी  1942  की  धारा  4  की  उपधारा  (2)  के  अनुसरण  में  इस  सभा

 के  सदस्य ऐ  सी  रोति  से  जसा  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधि  नियम  के  अन्य  उपबन्धों  के  अध्य

 धीन  काफी  बोड  के  सदस्यों  के  रूप  में  काय  करने  के  लिए  अपने  में  से  दो
 सत

 निर्वाचित

 करें  है

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  Motion  was  adopted

 re  re

 लोकपाल  विधेयक

 LOKPAL  BILL

 Att  समिति  a  सदस्यों  की  faafea

 q  प्रस्ताव  करता श्री  सौगत  राय

 क्रि  यह  सभा  जनसेवको ंके  विरुद्ध  अवचांर  के  अविकथन की  जाँच  करने  के  लिय  लोकपाल  की

 नियुक्ति  का  और  उससे  संबंधित  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधयक  संबंधी  ससयक्त ्य

 समिति  से  सर्वश्री  एस०डी०  चाँद  राम  और  आरिफ  बेग  द्वारा  त्य याग  पत्न

 दिये  जाने  के  कारण  रिक्त  हुए  स्थानों  पर  सव श्री  दौलत  राम  सरन

 और  हुकम  देव  नारायण  यादव  को  नियुक्त  करती  है  ।'

 उपाध्यक्ष  wees  प्रश्न  यह  है

 यह  सभा  जनसेवकों  के  विरुद्ध  अवचार  के  fanaa  को  जांच  करने  के  लिये  लोकल  क

 faqfaa  का  और  उससे  संबंधित  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले
 oo

 समिति  से से  सव श्री  Tos) i) ०
 चाँद  राम  और  आरिफ २ ह ह  द्वारा  त्याग  पत्न  faa

 जाने  के  कारण  रिक्त  हुए  स्थानों  पर  aaah  राघवालू ,  दौलत  राम  सरन
 और

 हुकुम  देव  नारायण  यादव  को
 नियुक्त  करती  है  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 ‘The  Motion  was  adopted.

 TS AE
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 2  1977  नियम  377  के  aha  inc ~

 का्येमंत्रणा  समिति

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 आठवीं  प्रशियेदन

 संसदीय कार्य  और  भ्रम  मंत्री  valor  rat)
 :

 में  प्रस्ताव करता  हुं  :

 यह  सभा  काय  मंत्रणा  के  asa  प्रतिवेदन  जो
 ।  1977 को  सभा  में

 प्रस्तुत  किया  गया  सहमत  है  1”

 प्रस्ताव  caterer  हुआ  ।

 The  Motion  was  adopted.

 अनुदानों  को  अनुपूरक  मांगे  1977-78

 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS

 वित्त  तथा  राजस्व  और  बे  किंग  मंत्री  एच०  एम०  :  मं  वब  1977-78  के  लिए  बजट

 सम्बन्धी  अनुदानों  की  अनुपरक  माँगों  का  एकਂ  विवरण  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 MATTER  UNDER  RULE  377

 teat  के  तेल  में  तोरिया  के  तेल  को  कथित  सिलावट  करने  और  उसे  बहुतुअधिक  मूल्यों

 पर  बच  जाने  और  वनस्फ्ति  में  हानिकारक  तलों  और  चर्बी  के  मिलावट  करन  का  कथित  सस।यार  ॥

 श्री  ज्योतिमंय  ag  :  आयातित
 तोरिया

 saa  की  सरसो  के  तल  में  मिलावट

 की  जा  रही  हैं  और  इसे  बहुत  अधिक  मूल्य  पर  बेचा  जा  रहा  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  वनस्पति  में  हानिकारक  तेलों  और  चर्बी  की  मिलावट  की  जा  रही  है  ।

 वाणिज्य  और  स्वास्थ्य  मंत्रियों  से  इसे  मंभीर  मामले  पर  वक्तव्य  देने  के  लिए  कहा  जाए  ।

 (at)  अनिवार्य  जमा  योजना  के  अन्तगंत  जमा  राशि  को  वापस  लौटाये  जाने  की  मांग

 Shri  Manohar  Lal  (Kanpur):  Mir.  Deputy  Speaker,  Sir,  on  June  25,  1975
 Smt.  Indira  Gandhi  proclaimed  emergency  in  the  country.  A  compulsory
 Deposit  Scheme  was  introduced  for  workers  and  they  were  also  deprived  of
 bonus.  Since  the  Janata  Party  has  come  to  power,  C.D.S.  has  been  scrapped
 and  bonus  right  has  also  been  restored  but  some  conditions  have  been  imposed
 on  the  payment  of  money  deposited  under  C.D.S.  as  a  result  of  which  employees
 are  facing  great  difficulty  and  the  corruption  is  on  the  increase.  I  would,  there-

 fore,  request  the  Government  to  make  a  statement  for  removal  of
 these  conditions  so  as  to  ‘remove  great  discontentment  among  the  employees
 and  ensure  payment  of  the  money  deposited  under  C.D.S.

 157



 (311  0596:  on  Private  Members

 Bills  and  Resolutions
 December’  2,

 ne va

 चम्बल  atat et में  BrHeatt  का

 Shri  Chhabiram  Argal  (Moreha)::  Mr.  ‘Deputy  Speaker;  Sir,  under  rule  377
 1  would  like  to  draw  the  attention  0  f  the  House  to  the  dacoit  menace  in
 Chambal  Valley.

 On  4-11-1977  in  village  Rai  pura,  in  District  Morena  dacoits  committed  a
 dacoity.  One  woman  was  shot  dead  on  the  s  pot  by  them  and  many  others
 were  injured.

 On  5-11-1977  a  dacoity  was  committed  in:  Kishorgarh  in  which  dacoits
 looted  goods  worth  Rs.  1  lakh.  On  6-11-77  dacoits  looted  a  truck  on  Jira
 Morena  Road.

 A  dacoity  was  also  committed  near  Indraganj  thana  and  one
 mar  was  shot  dead  there.

 f Thus  many  such  incidents  are  taking  place.  Immovable  properties  orf
 Harijans  and  Adivasis  are  being  looted.

 Concrete  steps  should  be  taken  to  end  the  dacoit  menace  for  ever  and
 ‘Chambal  and  other  ravine  land  should  be  levelled  and  a  scheme  should  be
 formulated  in  this  regard.

 अहमदाबाद  लक्ष्मी  काटन  मिल्स  लिमिटेड  के  बन्द  किये  जाने  के  परिणाम  स्वरूप

 1700  से  अधिक  का  बेरोजगार  होना

 प्रो०  पी०  जो०  मावलंकर  :  अहमदाबाद  लक्ष्मी  काटन  मिल  कई  महीनों  से  बंद

 पड़ी  है  जिसके  परिणामस्वरूप  1,700  से  अधिक  कमंचारी  बेकार  हो  गए  है  ।  इस  तरह  से  स्थिति

 बड़े  गंभीर  है  ।  इनके  पारवारों  को  कोई  सहायता  नह्दीं  दी  जा  रही  है  ।  में  उद्योग  और  वाणिज्य

 मंत्रियों  का  ध्यान  इस  गंभीर  मामले  को  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  मामले  की  शी  घ्

 छानबीन  की  जाए  ।  केन्द्रीय  सरकार और  गुजरात  सरकार  दोनों  को  मिलकर  मामले  की  जांच

 करनी  चाहिए  और  कोई  कदम  उठाना  अन्यथा  कुछ  भी  नहीं  होगा  ।  इस  मिल  के  कमंचारियों

 को  इस  वर्ष  बोनस  भी  नहीं  मिला है  ।  इस  मिल  को  शीघ्र  चालू  किया  जाए  जिससे  मेरे  निर्वाचन

 क्षेत्र  के  लोगों  को  शीघ्र  cea  सिल  सके  ॥

 गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 ‘COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS’  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 आठवां  प्रतिवेदन

 श्री  दत्त  :  में  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पेश  करता  हूं  :

 यह  सभा  गेर-सरकारो  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  के  आंठव  प्रतिवेदन

 जो  30  1977  को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत  ztਂ

 उपाध्यक्ष सहोदय  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति के  आँठवें  प्रतिवेदन

 जो  30  1977  को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत है  श

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
 Ann  ह The  motion  was  aaop  ted.
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 11  1899  (a)  ata  कमंकार

 की  विधेयक
 घी

 थ

 मनाफार्खीरी  निवारण  और  कीमत  नियंत्रण  विधेयक

 PROFITEERING  PREVENTION  AND  PRICE  CONTROL  BILL

 शनी  कण  लकप्पा  :
 में  दै  निक  उपभोग  की  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों  को  विनियमित

 करने  और  ऐसी  वस्तुओं  में  मुनाफाखोरी  निवारण  करने  वाले  विधयक  को  पुरःस्थापित  करने  के  लिए

 अनुमति  प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव  पेश  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  है  :

 ‘fa  उपभोग  की  आवश्यक  वस्तुओं  की  anal
 को

 विनियमित  करने  और  एसी  वस्तुओं

 में  मुनाफाखोरों  का  निवारण  करने  वाले  विधेयक  को  पुरस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 जाये  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted.

 श्री  क्क०  लकप्पा  :  मं  विधयक  करता  हूं  ।

 व्यवसाय  संघ  (aTeret ) )  विधेयक

 TRADE  UNIONS  (RECOGNITION)  BILL

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Ujjain)  :  Mr.  Deputy  Speaker;  Sir,  I  beg
 to  move  for  leave  to  introduce  a  Bill  to  provide  for  the  procedure  for  recogni-
 tion  of  Trade

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 व्यवसाय  संघ  को  मान्यता  देने  प्रक्रिया  का  उपबन्ध  करने  वाले  faqaa  को  पुरःस्थ  fact
 म

 करने  की  अनुर्मात  दी  जाये  ॥

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  2  I  introduce  the  Bill.

 घरेलू  कमंकार  की  विधेयक

 DOMESTIC  WORKERS  (CONDITIONS  OF  SERVICE)  BILL

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Ujjan):  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  I  beg  to
 move  for  leave  to  introduce  a  Bill  to  provide  for  the  fixation  of  wages  and  for

 improvement  of  working  conditions  of  domestic

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है
 :

 ata  कमंकारों  की  मजदूरी  के  नियतन  के  लिए  तथा  उनकी  दशा  में  में  सुधार  करने  का

 aa  करने  वाले  faqaa  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  1”'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  I  introduce  the  Bill.
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 Liquor  (Regulation  of  Production,  Supply  Agrahayana  11,  1899  (Saka}
 and  Distribution)  Bill

 संविधान  (after)  विधेयक  (aTeee  74  और  163  का

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL  (A  MENDMENT  OF
 ARTICLES 74  AND  163)

 Shri  Hukem  Chand  Kachwai  (Ujjain):  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  I  beg.
 to  move  for  leave  to  introduce  a  Bill  further  to  amend  the  constitution  of  India.

 उपाध्यक्ष सहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  का  और  संशोधन  करने  बाले  विधेयक  को  guerra  करने  की  अनुमति
 दी

 प्रस्ताव  स्वकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  introduce  the  Bill.

 भूख  से  मृत्यु  ( qataarat  उपाय  और  fais

 STARVATION  DEATHS  (PRECAUTIONARY  MEASURES  AND  RES-

 PONSIBILITIES)  BILL

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Ujjan):  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  I  beg  to

 to  move  for  Jeave  to  introduce  a  Bill  to  provide  for  precautionary  measures  by
 village  and  district  authorities  to  avoid  starvation  deaths  and  for  responsibilities
 therefor.

 उपाध्यक्ष  महोदय  TIT  यह  है  :

 भूख  से  मृत्यु  न  होने  देन  के  लिए  और  इस  सम्बन्ध  में  उत्तरादायित्व  के  लिए  ग्राम  एवं

 जिला  प्राधिकारियों  द्वारा  पूर्वावधानी  उपायों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  अनुमति दी  जाए  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ t

 The  motion
 was  adopted.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  I  introduce  the  Bill.

 शराब  प्रदाय  और  वितरण  का  विधेयक

 LIQUOR  (REGULATION  OF  PRODUCTION,  SUPPLY  AND  DISTRIBU-

 TION)  BILL

 Shri  Chaudhury  Ram  Gopal  Snagh  (Bilhaur):  Mir.  Deputy  Speaker,  Sir,  I

 beg  tc  move  for  leave  to  introduce  a  Bill  to  provide  for  certain  restrictions  in

 relation  to  trade  and  commerce  in  and  production,  supply  and  distribution  of,

 liquor  and  for  matters  connected  therewith  or  incidental  thereto.

 160



 दिसम्बर  976  जातपात के  BIC  का

 विधेयक

 उपाध्यक्ष  महीदय  :  प्रश्न यह  है

 शराब  के  व्यापार  और  वाणिज्य  और  उसके  प्रदाय और  वितरन  के  सम्बध  में

 कतिपय  frdaat  का  और  उससे  सम्बंधित  या  आनधंगिक  विषयों  का  उपबन्ध  विधेयक

 को  पर:स्थापित  करने  की  anafa  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted

 Chaudhury  Ram  Gopal  Singh:  introduce  the  Bill

 ee

 भारतीय  चिकित्सा  केन्द्रीय  परिषद  faces  2,  17  आदि  का

 INDIAN  MEDICINE  CENTRAL  COUNCIL  (AMENDMENT)  BILL

 (AMENDMENT  OF  SECTION  2,  17  ETC.)

 Laxminarayan  Pandeya  (Mandsaur):  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  I  beg
 to  move  for  leave  to  introduce  a  Bill  to  amend  the  Indian  Medicine  Central
 Council  Act,  1970.”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 भारतीय  चिकित्सा  केन्द्रीय  परिषद  1970  का  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पर:स्थापित  करने  को  अनमति  दी  जाय  ।

 Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  introduce  the  Bill

 जातपात  के  उपदशन  का  प्रतिषघ  ba! fa yt

 PROHIBITION  ON  INDICATION  OF  CASTE  BILL

 श्री  डी०  डी०  देसाई  (HU)  :  प्रस्ताव  करता हूं  ।

 नाम  के  साथ  समुदाय  या  प्रदेश  आदि  उपदर्शित  करने
 के

 प्रतिषध  का  उपबंध

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  1.0

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है

 fa
 नाम  के  साथ  समुदाय  या

 प्रदेश  आदि
 उपदर्शित

 करने  के  प्रतिषेध  का

 बंध  करने  वाले  विधेयक  को  पर:स्था  पित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  Ye

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted.

 राव श्री  डी०  डी०  देसाई  में  विधे  ना  as.  रता हू

 ET
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 Constitution  (Amendment)  Bill  (Amendment  December  2  1977

 of  Article  80)

 संविधान  fare  अनुच्छेद  2  उख  और  का  HA TITTT )

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL  (INSERTION  OF  NEW.  ARTi-
 CLES  23A,  23B  AND  23C)

 Shri  Y.  P.  Shastri  (Rewa):  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  I  beg  to  move  for

 leave  ito  introduce  a  Bill  further  to  amend  the  Constitution  of  India

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्  यह  है

 भारत  के  संविधान  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पर  करने  को  अनर्मात

 दी  जाय ॥

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted.

 Shri  P.  Shastri:  I  introduce  the  Bill

 ह

 भारतीय  सामाजिक  विषमता  विधेयक

 INDIAN  SOCIAL  DISPARITIES  ABOLITION  BILL

 Shri  Roop  Nath  Singh  Yadava  (Pratapgarh):  Mir.  Deputy  Speaker,  Sir.

 beg  to  move  for  leave  to  introduce  a  Bill  to  provide  for  abolition  of  sOcial

 disparities,  casteism  and  removal  of  educational,  social  and  economic  back-

 wardness  of  Harijans,  Girijans  and  other  backward  classes.

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  है

 सामाजिक  विषमताओं  और  जातिवाद  का  उन्मलन  करने  तथा  हरिजनों  और

 अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  शैक्षणिक  सामाजिक  और  आ  fa —— n
 पिछड़ेपन

 कोदर  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  पै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.

 I  introduce  the  ill Shri  Roopnath  Singh  Yadava

 कागााएयएय

 संशोधन  विधेयक  50  का  संशोधन )

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL  (AMENDMENT  OF  ARTICLE  80)

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  (Bahraich):  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  I  beg  to

 move  for  leave  to  introduce  a  Bill  to  amend  article  80  of  the  Constitution  of

 India.
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 ‘Li  1899  (3)  संविधान  संशोधन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्त  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  का  और  MIT HC  वाले  विधेयक को  पुरःस्थापित  करने  को  अनुमति
 दी  जाय  क्

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted.

 ‘Shri  Om  Prakash  Tyagi:  I  introduce  the  Bill.

 ae  te

 सिविल  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  का  संशोधन

 CODE  OF  CIVIL  PROCEDURE  (AMENDMENT)  BILL.  (AMENDMENT
 OF  ORDER  XVII)

 श्र  निर्मल  चन्द्र  जैत
 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  सिविल  प्रक्रिया  1908  का

 और  पंगोधत  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दो  जाए  |

 उपाध्यक्ष महोदय  प्रश्न  यह  है  ॥

 सिविल  प्रक्रिया  1908  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  करने

 ml |  |  अनुमति  दो  जाए  iਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted.

 श्री  AAA  चन्द्र जैन  :  में  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 संविधान  ( aaiters )  विधेयक  (aasee  352  का  संशोधन

 ‘CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL  (AMENI
 352

 IMENT  OF
 ARTICLE

 श्री  fad  aa  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  भारत  के  संविधान  का  और  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति

 वी  जाए  ै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted.

 ot  चित्त  बसु  :  में  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 ना
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 Constitution  (Amendment)
 Bill  Agrahayana  11,  1809  (5६६ 2)

 विधेयक
 124

 का  (Ato
 पी०  Fo  देव

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL  (AMENDMENT  OF  ARTICLE

 124)  BY  SHRI  P.  K.  D

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  अब  हम  श्री

 पी  ०
 Fo

 देव  द्वारा पेश  किए  गए  प्रस्ताव  पर  आगे
 विचार  कर

 गे  ॥

 के०  देव  :  संविधान  में  उच्चतम  8a  या  लय  के  मुख्य  कौ  नियुक्ति

 के  सम्बन्ध में  कोई  प्रक्रिया  या  मागं  दर्शी  सिद्धांत निर्धा  रित  नहीं हैं  ।  18.0  राष्ट्रपति के
 विवेक  पर  छोड

 दिया  गया  है  ।  और  हमारी  प्रणाली  के  अबुसार  मुख्य  न्यायधीश  की  नियुक्ति  बास्तव  में
 काय

 -

 पालिका  द्वारा  ही  की  जाती  है  ।

 मेंने  अपने  विधेयक  में  यह  सुझाव  दिया  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  वरिष्ठत्म  न्यायाधोश  को

 मुख्य  न्यायाधोश  नियुक्त  किया  जाएगा  पर  ad  यह  है  कि  उसने  उक्त  स्यायालय  में  कम  से  कम  दो

 तक  न्यायाधी श  के  रूप  में  काम  किया  हो  ।  स्पष्ट  है  कि  इसके  लिए  अनुच्छेद  124  का  संशोधन  करना

 होगा  ।  यह  सभी  जानते  हैं  कि  पिछली  सरकार  ने  न्यायाधोशों  को  को  किस  प्रका र  उपेक्षा

 को  थो  जिसके  कारण  सारे  देश  में  तहलका  मच  गया  था  ।

 गत  बहस  के  दौरान  चौदहवें  विधि  आयोग  को  रिपोर्ट  का  उल्लेख  किया  गया  ।  आयोग  ने  अपनी

 रिपोर्ट  में  उपयुक्त  की  नियुक्ति  का  सुझाव  दिया  है  ।  इस  उपयुक्तता  से  उसका  आशय

 उस  उपयुक्तता  से  नहीं  था  जिसका  from  सरकार  ने  इस्तेमाल  किया  ।  आयोग  का  वास्तव  में  यह

 आशय  था  कि  न्याय  प्रशासन  और  निष्पक्षता  की  दृष्टि  से  जो  व्यक्ति  सर्वाधिक  उपयुक्त  हो  वहो

 धीश  के  पद  पर  faaaa  किया  जाना  चाहिए  ।  स्पष्ट  है  कि  आयोग  ने  जिन  को  सिफारिश  की

 उनसे  eqrararat या  घोशों  को  वरियता  को  उपेक्षा  न  करने  का  सब  से  अच्छा  मा  सला  बनता  है  ।

 मुख्य  न्यायाधीश  का  चयन  के  दृष्टिकोण  से  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  भारत  सरकार

 पर  देश  में  सब  से  अधिक  संख्या  में  मुकदमे  चल  रहे  हूं  और  यदि  जिस  पक्ष  पर  मुकदमे  चल  रहे  हें  वही

 न्यायाधोशों  का  चयन  करेगा  तो  निश्चित  हो  देश  में  न्यायपालिका  का  अन्त  हो  जाएगा  ।  न्यायपालिका

 का  कतव्य  संविधान  का  निवचन  करना  और  उसे  बनाए  रखना  है  ।  यह  सरका र  के  प्रति  वचनबद्ध  नहीं

 हो  सकती  taal  हाल  में  हो  न्यायमूर्ति  देसाई  का  नियुक्ति  को  लेकर  काफी  सरगर्मी  रही  ।

 सोलिसिटर  जनरल  तथा  अतिरिक्त  सोलिसिटर  जनरल  ने  शपथ-ग्रहण  समारोह  में  भाग

 नहीं  लिया  ।  इस  प्रकार  के  विवाद  से  बचने  को  दृष्टि  से  अब  हमें  संविधान  में  कुछ  मागं  दर्शी
 सिद्धांत

 शामिल  करने  चाहिए  ।  इसे  राष्ट्रपति  के  स्वविवेक  पर  नहीं  छोड़ा  जाना  चाहिए  क्योंकि  वहू  परिषद्‌

 को  सलाह  पर  काय  करते  हूं  |  वरोयता  मातृत्व  को  भांति  एक  तथ्य  है  जबकि  योग्यता  पितृत्व  को  तरह

 एक  संदिग्ध  प्रशन  है  ।  आशा  है  कि  विधि  मंत्री  इन  सब  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखेंगे  और  संविधान  में  कोई

 कमी  नहीं  रखगे  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  |

 Dr.  Ramji  Singh  (Bhagalpur)  :  The  Bill  moved  by  Shri  P.  K.  Deo  regarding
 appointment  of  the  Chief  Justice  of  the  Supreme  Court  is  very  significant  in
 view  of  the  suppression  of  three  eminent  judges  of  the  Supreme  Court  in  1973.
 A  tendancy  of  dictatorship  had  ‘been  developing  in  the  country  during  the

 past  ten  years.  A  very So  the  principle  of  committed  judiciary  was  followed.

 pertinent  question  has  been  posed.  as  to  whether  the  criterion  of  seniority  for
 the  appointment  of  Chief  Justice  should  be  accepted.  But  in  agreement  with
 the  suggestion  of  the  Law  Commission,  we  should  not  accept  this  criterion.
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 2  1977
 संविधान

 विधेयक

 According  to  the  Law  Commission  in  incumbent  for  the  post  of  Chief
 Justice  of  Supreme  Court  must  also  be  a  competent  administrator  an  indepen-
 dent  thinker  and  a  person  of  towering  personality.  Along  with  their  condi-

 tions,  if  he  also  fulfils  the  conditions  of  seniority,  he  deserves  appointment  as
 Chief  Justice.  There  cannot  be  any  more  objective  criterion  than  seniority.
 Nevertheless,  the  appointment  of  the  Chief  Justice  of  India  should  not  remain
 a  subject  matter  of  fancy  or  whims  of  the  executive.  I,  therefore,  suggest  that

 the  Chief  Justice  of  India  should  be  appointed  as  @  result  of  concensus  among
 the  President,  ex-Chief  Justice  of  the  Supreme  Court  and  the  Speaker  of  Lok
 Sabha.  I  would,  therefore,  request  Shri  Deo  not  to  insist  on  seniority  alone.
 The  three  persons  I  have  mentioned  above  who  are  of  proven  integrity  will  be

 able  to  determine  the  capability,  sturdy  independence,  etc.  I  hope  he  will

 accept  the  suggestion  made  by  me.

 ४  पी०  जी०  मावलंकर  :  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  g  क्योंकि  में  मानता

 हूं  कि  इसके  माध्यम  से  हमें  यषा  लिका  की  स्वतंत्रता  के  महत्व  के  विषय  में  चर्चा  करने  का  अवसर  प्राप्त

 हुआ  है  ।  इस  सम्बन्ध  में
 हमारे  देश

 में  1973  से  चर्चा  चल  रही है
 जबकि  तीन  वरिष्ठ  न्यायाधीशों

 को  उपेक्षा  करके  एक  दूसरे  न्यायाधीश  को  उच्चतम  न्या  बालय  का  न्यायाधीश  नियुक्त  किया  गया  था

 पर  प्रश्न  यह  है  कि  यदि  केवल  वरोयता  को  हो  मापदण्ड  मान  लिया  जाये  तो  इससे  उद्देश्य  को  पूर्ति

 होगो  ।  यह  केवल  लोकतांत्रिक  देशो  का  हो  कठिनाई  नहीं  है  अपितु  अन्य  देशो  को  भो  है  ।  में  मा  नता

 हुं  कि  इत  निपक्तिमें  राजनीति  को  बू  तक  नहीं  होनो  चाहिए  ।  श्रो  देव  का  सुझाव  यह  है  कि  वरोयता  के

 अलावा  अन्य  सभो  मापदण्ड  ठोस  और  विशिष्ट  नहीं  हूं  और  उच्चतम  न्यायालय  व  रिष्ठ  त्यायाधी श

 को  मुख्य  स्यायाधोश  नियुक्त  करने  को  पद्धति  सबसे  सरल  और  सुरक्षित  है  ।  पर  यदि  हम  इस  सिद्धांत

 को  मान  लेते  हे  तो  हम  न्या  faatr,  प्रशासन  और  राजनयिक  क्षेत्रो  के  शा  ली  व्यक्तियों  की  सेवा

 से  बंचित  रह  जाएंगे  मैं  श्री  देव  के  इस  तके  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  वरियता  हो  एक  अच्छा

 मापदण्ड है  और  अन्य  सभो  मा  पदण्ड  असंगत  हैं  प्रभावित  कारगर  और  पृष्ट  नहीं  है  ।  प्रतिभावान

 ब्पक्ति  का  खोज  कोई  मश्किल  काम  नहीं  है  ।  लोग  स्वयं  ही  इसका  खोज  कर लेंगे  |

 थी  द्वारिकानाथ  तिवारी  पीठासं:न  हुए  |

 [  Sri  D.  N.  Trwary  in  the  Chain  ]

 सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  न्यायपालिका  में  ऐसे  लोगो  को  स्थान  मिले  जिन्हें

 कानूनी  ज्ञान  का  अच्छा  अनुभव है
 ।  पर  जिस  कायंक्रम  को  वह  लोकतांत्री  ,

 संसदीय  और  aarert

 तरीकों  से  अमल  में  लाना  चाहती  है  उसमें  महत्वपूर्ण  न्याया  धोशों  को  मनोवृत्ति  तथा  रा

 नोतिक  और  वगं गत  पृष्ठभूमि  को  आड़े  नहीं  भरने  दे  ।  यदि  सरकार  लोकतंत्र  के  प्रति  वचनबद्ध  तो

 उसे  एसी  भावना  पदा  नहीं  करनी  चाहिए  जिससे  ag  महसूस  हो  कि  वह  काम  जल्दबाजी  में  या  अधूरे

 भौर  असमुचित  या  थोड़े  से  लोगो  से  परामशं  के  आधार  पर  कर  रही  है  ।  विधि  मंत्री  मुझसे  सहमत  हों गे
 कि  अभो  हाल  में  उच्चतम  न्यायालय  के  जिन  दो  eqrararat  को  नियुक्ति  को  गई  उससे  देश  में  कुछ

 सरगर्मी  दिखाई  पड़ो  थो  ।  कुछ  विधिवेता  और  वकोल  तो  यहाँ  तक  नाराज  थे  कि  उन्होंने  शपथग्रहण

 समारोह  में  भाग  नहीं  लिया  ।  उसे  ऐसा  भो  कोई  काम  नहीं  करना  चाहिए  जिससे  ऐसा  लगे  कि

 किसी  व्यक्ति  विशेष  के  सथ  पक्षपात  किया  गया  है  ।  मेरे  विचार  में  पीछे  यह  जो  कुछ  हुआ  वहू  प्रक्रिया

 के  विरुद्ध  आक्रोश  था  i
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 में  weal  हूं  कि  सरकार  इस  मामले  में  सतकंता  से  काम  ले  as  सुनिश्चित  किया  जाना

 चाहिए  कि  न्यायपालिका  की  स्वतंत्रता  को  आंच  न  आये  और  जनता  में  इस  सम्बन्ध  में  आस्था  और

 विश्वास  बता  रहे  आशा है  कि  fafa  इस  बारे  में  आश्वासन देंगे  कि  कोई  भो  लोकतांत्रिक

 सरकार  इस  नियुक्ति  को  रंग  नहीं  देगी  ।

 भी  सोमनाथ  चटर्जी  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  विधेयक  इसमें  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश

 की  नियुक्ति  की  विधि  का  प्रश्न  उठाया  गया  है  पर  इसका  निदान  क्या  क्या  न्यायाधीश

 को  मुख्य  न्याया धी  श  नियुक्त  कर  समस्या  का  समाधान  हो  जाएगा  ।  आज  न्यायाधीशों  की  नियक्तियाँ

 सिफारशी  के  आधार  पर  होने  लगी  इस  विधेयक  को  लाने में  197  3  की  घटनाओ ने  माननी य  सदस्य

 को  यह  विधेयक  पेश  क  रने  की  प्रेरणा  दो  है  जब  भारत  के  मख्य ्य  न्या  याधीश  की  नियुक्ति  योग्यता  आधार

 पर  नहीं की  मई  थो
 ।  मेरा  अभिप्राय  यह  नहीं है  कि  वह  योग्य  नहीं  पर  तीन  न्यायाधीशों  को

 छोड  देने  से  जमता  में  असंतोष  की  भावना  पदा  हो  गई  यह  इसलिए  किया  गया  कि  इन  तीन  जजों

 द्वारा  fey  गए  निणं  य  तत्कालोन  सत्ता  के  कणं  धारों  को  पसन्द  नहीं  थे  ।  उस  समय  हमने  कहा  था  कि

 वरियता  को  उपेक्षा  किन्हीं  का  रणों  से  प्रे रित  होकर  की  गई  है  इस  नियुक्ति  कें  बाद  लोगों  के  दिमाग

 े में  यह  धारणा  बन  गई  है  कि  मुख्य  न्याया  घोश  को  नियुक्ति  में  सौदेबाजी  की  जा  सकती  है  या  इस  पद

 को  उस  व्यक्ति  को  दिया  जा  सकती  है  जो  देश  को  सरकार  के  हितो  का  रक्षक  हो  ।  यही  कारण  है  कि

 हाल  की  नियुक्तियों  के  सम्बन्ध  भी  में  इसो  प्रकार  को  बातें  कहीं  पंर  1973  में  जो  हुआ  और

 आज  जो  हुआ  है  उसकी  तुलना  नहीं  को  जा  सकते  |

 प्रत  यह  है  कि  क्या  उच्चतम  न्याया  लंय  के  न्यायाधीशों  का  नियुक्ति  में  बार  एंसोशियेशनो  की  राय

 जानना  जरूरी  है  ।  अच्छा  है  कि  उनको  विश्वास  में  लिया  जाए  ।  अमरीका  में  वरिष्ठतम  न्यायाध!श  को

 ही  मख्य  न्यायाधोश  नहीं  बनाया  जाता  |  उसका  नियूक्ति  सरकार  का  विशेषाधिकार है
 |  कंबल  वरीयता

 को  हो  मानदण्ड  मात  लेना  इस  समस्था  का  समाधान  नहीं  है  ।  में  श्री  देव  के  विचारों  से  सहमत

 नही ंहूं  पर  में  उसकी  भावना  को  प्रशंसा  करता  हूं  ।

 महत्वपण  ag  है  कि  सरकार  यह  आश्वासन  दे  कि  वह  एक  स्वतंत्र  न्यायपालिका  का  निर्माण  करेंगी

 और  उसे  बना ए  रख  अगर  जनता  को  यह  विश्वास  हो  जाएगा  कि  सरकार  एक  सशक्त  न्यायपालिका

 स्थापित  करने  के  हक  में  है  तो  सको  शंका  मिट  जाएगी  |  साथ  हा  eQTAIT Mi  की  सेवा  की  शर्तों  में

 सुधार  किया  जाना  चाहिए  तभी  योग्य  व्यक्ति  के  और  ओआ ऊ प्ट  होंग  ।

 at  जी०  बचतवाला  )
 :  विधेयक  का  सार  यह  है  कि  भारत  के  मुख्य  न्याया

 धी  झ
 की  नियुक्ति  वरोयता  के  आधार  पर  होनी  चाहिए  ।  न्यायालयों  की  स्वतन्त्रता  Hi  बनाये  रखना  और

 उसे  दृढ  बनाना  ही  मुख्य  विषय  है  ।  भाग्यवश  हम्गरो  न्यायिक  व्यवस्था  बहुत  ऊंचे  दर्ज  की  है  ।  हमें

 इसके  स्तर  को  न  केवल  बनाये  रखना  है  बल्कि  उसे  और  उन्नत  बनाना  है  |  मुख्य  न्यायाधीश  wi  नियुक्ति
 और  afar  स्वतन्त्रता  का  प्रश्न  1973  में  न्यायाधीशों  की  वरो  यता  के  उल्लंघन  के  बाद  पदा  हुआ  ॥

 में यह
 समझता  हूं  कि  तब  तक  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  faqfad  वरीयता  के  आधार  पर

 की  जातों  थो  परन्तु  1973  में  वरीयता  के  उल्लंघन  से  न्यायपालिका  के  लिए  खतरा  पदा  हो  गया
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 भारत  के  मुख्य  न्पायाघा श  को  नियुक्ति  सरकार  वे  fara  पर  नहीं  की  जा  सकती--इस  पर
 दो  राय  नही ंहै

 |  म  समझता हुं
 कि  नियुक्ति  राष्ट्रपति  द्वारा  की  जाती  है  किन्तु  संविधान  में  यह  व्यवस्था

 है  कि  राष्ट्रपति  को  न  केवल  मंत्रिमण्डल  की  सलाह  लेगा  है  किन्तु  वह  मंत्रिम्ण्डल  सलाह  से  भी  बाध्य

 भारत  के  मुख्य  न्यायाधोध  को  नियुक्ति  म॑  तिम्ण्डल  अथवा  कार्यपालिका  द्वारा  की  जाती

 ke है  ।  यह  एक  अवांच्छनीय  स्वरूप  है  और  सब ते  पहले  इसमें  सुधार  किया  जाना  चाहिए  |

 इस  सारे  प्रश्न  में  दो  बातें  हैं  ।  पहलों  बात  यह  है  कि  एक  परम्परा  होनी  चाहिए  Hare «  भारत  के

 मुख्य  न्यायाधोश  का  नियुक्ति  के  यारे  में  एक  उपे। द  परम्परा  होनी  चाइिए  जिसके  पीछे  erat  स्वी  कृति

 हो  और  दुपर  बात  यह  है  कि  हम  यह  निश्चित  करना  है  कि  यह  परम्परा  क्या  होनी  चाहिए  ।  जहाँ

 तकਂ  पहली  बात  का  सम्बन्ध  है  इस  वारे  में  दो  राय  नहीं  हूं  जहां  कोई  परम्परा  नहीं  है  वहां  सरकार

 को  निरकुंश  शक्ति  आ  जाती  है  ।  मेरा  यह  दढ  विचार है  कि  सरकार  का  मुख्य  न्यायाधीश  नहीं  अपितु
 wea  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  में  कोई  सम्बन्ध  नहीं  होना  चाहिए  ।  सरकार  सबसे  बड़ी  वादी  है  और

 एक  वादो  को  न्यायाधोश  का  चयन  करने  को  स्वतंत्रता  नहीं  होनी  चाहिए  ।  मुख्य  न्याया धी  शਂ
 अन्य  न्यायाधोशों  और  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  स्वस्थ  नियम  होने

 चाहिए  |  जब  तक  न्यायाधोशों  की  नियुक्ति  में  सरका र  का  विवेक है  तब  तक  हम  न्यायपालिका  की

 स्वतंत्रता  से  दुर  हूं  ।  मुख्य  न्यायाधोश  को  नियक्ति  के  बारे  में  परम्परा  पर  सभा  के  लगभग  सभी  वर्गों

 का  सहमति  परम्परा  के  बारे  यहां कूछ  aq-42  है  ।  श्री  प।०  के०  देव  चाहते  हैं  कि  उच्चतम

 aa  के  वरिष्ठतम  न्पायाधोश  को  मुख्य  न्यायाधोश  नियुक्त  किया  जाना  चाहिए  ।  दूसर  सुदर्यों  ने

 भिन्न  सुझाव  दिय  हूँ  ।  कहा  गया  है  कि  वरिष्ठता  ही  एकमात्र  कसोटी  नहीं  होनी  चाहिए  i  भारत  के

 मुख्य  न्यायाधोश  के  पद  के  लिए  न  केवल  विधि  की  उच्च  योग्यता  ही  चाहिए  बल्कि  प्रशासनिक  योग्यता

 भो  चाहिए  इपोलिए  वरोयता  ही  एक  मात्र  कवोटों  नहीं  होनी  चाहिए  ।  चुनाव  को  बात  आ

 जातों है  ।

 में  समझता  हूं  कि  यह  एक  श्रम  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  में  कानूनी

 और  प्रशासनिक  दोनों  प्रकार  को  योग्यता  देखी  जाती  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  में  Raa}  व्यक्ति

 e4Tatey  होते  हैं  ।  मुख्य  FQtaTeass:  के  oe  पर  नियुर्क्ति  के  लिए  वरयता  ही  होनी

 किन्तु  विश्व  के  किस  भी  देश  में  वर/यता  की  हो  एकमात्र  नहीं  म्गना  जाती  है  ।

 भिन्न  देशों  में  भिन्न-भिन्न  परम्पराएं  हें  ।  मेरे  विचार  से  उच्चतम  न्ायालय  के  TA

 को  भारत  का  मुख्य  FOIA 7  नियुक्त  करने  की  सबसे  अच्छी  परम्परा  होगो  |

 केवल  परम्परा  बनाने  से  काम  चलेगा  ।  इस  परम्परा  के  नए  कानूनी  स्वकृति

 और  व्यवस्था  की  आवश्यकता  है  ।  यर्द्याप  मुख्य  न्याधाधी श  कौ  नियुक्ति  a  बारे  में  मत-भेद  हो

 सकता  है  किन्तु  विधि  मंत्री  महोदय  से  इस  बार  में  स्पष्ट  आश्वासन  मिलना  चाहिए  ।  संविधान  में  भी

 इस  बारे  में  निर्वे  होने  चाहिए  ।

 Chowdhry  Balbir  Singh  (Hoshiarpur):  Mr.  Chairman,  Sir,  Shri  Dev  has

 raised  an  important  issue.  We  are  happy  that  highest  elected  body  in  the  coOun-

 try  has  been  given  an  opportunity  to  discuss  this  matter.  The  condition  of  the

 Courts  is  pitiable.  Cases  are  pending  there  for  more  than  15  years  and  some

 times  the  persons  are  not  able  to  get  justice  during  their  lifetime.  Secondly,

 it  has  become  two  costly  to  go  to  the  Courts.  Those  who  are  able  to  spend
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 more  can  only  get  justice.  We  have  to  see  as  to  how  we  can  ensure  justice to  poor  and  ordinary  man.  That  is  why  discussing  the  matter  of  ap-
 pointment  of  the  Chief  Justic  e  of  India  in  this  context.  The  point  is  as  to
 how  the  judges  should  be  appointed  so  that  these  ills  can  be  put  to  an  end.

 During  the  emergency  the  judges  of  Supreme  Court  started  to  make  publi-
 city  of  the  social  philosoph  y  of  Government  and  ask  ed  other  judges  also  to
 study  the  social  philosophy.  The  question  arises  as  to  what  is  social  philosophy.
 Now  they  should  be  asked  as  to  what  philosoph  y  they  would  propogate  and
 whether  the  judiciary  should  play  to  the  time  of  t

 he  contemporary  GCvernment.

 Today  Government,  politics  and  money  play  an  important  role  in  influenc-
 ing  justice  in  our  country.  I  think  the  Hon’ble  Minister  sho  uld  constitute  a
 committee  cOmprising  of  the  eminent  congress  and  public  r  epresentatives  to
 go  into  all  these  points.  The  main  point  is  not  to  prescribe  the  mode  of  ap-
 pointment  of  Chief  Justice  ्  India  or  to  decide  whether  the  appointment  should
 be  made  on  the  basis  of  seniority  or  not  but  the  main  thing’  is  to  enable  the
 ordinary  citizen  quick  and  cheap  justice.

 Shri  Nirmal  Chandra  Jain  (Seoni):  Mr.  Chairman,  Sir,  all  the  members
 have  supported  the  spirit  of  the  bill  and  I  also  fully  support  it.

 श्री  घीरन्द्रनाथ  बस  पंठासीन  हुए

 |  Shri  DHIRENDRANATH  Basu  in  the  Chair  |

 I  remember  the  hue  and  cry  raised  in  1973  against  the  supercession  of  three

 judges  of  Supreme  Court.  Most  of  the  persons,  now  in  Janata  Party  had  pro-
 tested  that,  Bar  Council,  High  Court  Bar  Association  and  District  Bar  Asso-

 ciation  had  also  protested  against  that.  It  was  stated  the  convention  of  appoini-

 ing  the  senior  most  judge  as  the  Chief  Justice  of  India  should  be  maintained.
 Some  are  of  the  view  that  the  convention  should  be  maintained  and  there

 should  be  no  law  for  that.  But  a  departure  has  often  been  made  from  the

 convention.  Whatever  has  been  done  during  the  emergency  should  now  be

 undone.  But  it  is  not  sufficient  to  have  conventions.  We  should  have  no  ob-

 jection  to  having  legal  provision.  Instances  of  the  convention  in  other  coun-
 tries  have  been  cited.  But  we  have  our  own  philosophies  and  mode  of  doing

 things.  We  should  take  lessons  from  the  past  and  see  that  the  same  mis-
 takes  are  not  repeated  again.

 The  main  point  in  the  Bill  is  the  appointmeat  of  Chief  Justice  of  India.
 There  should  be  no  practice  of  giving  reward.  In  the  interest  of  justice,  ad-

 ministrative  talent  and  smOoth  functioning  the  senior  most  judge  should  be  ap-
 pointed  the  Chief  Justice  of  India.  The  practice  of  selection  should  be  put  to
 an  end.  With  these  words  I  support  the  Bill.

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  शान्ति  :  इस  विधेयक  तथा  इस  पर  दिये

 गय  विभिन्न  भाषणों  में  अन्तनिहित  भावनाओं  का  मैं  सम्मन  करता  हुं  तथा  सराहना  करता  हुं  ।  मुख्य

 न्यायाधीश  लोकतंत्र  के  कार्यकरण  में  बहुत  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाता है  क्योंकि  लोकतंत्र  में  न्याय

 पालिका  को  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  भूमिरा  होतो  है  ।  किन्तु  जहां  तक  इस  विधेयक  र्बन्ध  इसमें

 दी  गई  बातों  को  स्वीकार  करना  सम्भव  नहीं  है  ।
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 प्रश्ञावक  अनच्छेद५  124  में  दो  परन्तुक  जोड़ना  चाहता है
 ।  पहले  परन्तुक  के  अनुसार

 त  न्पाय  धीश  को  आवश्यक  रूप  से  मुय  न्यायाधीश  नियुक्त  faut  जायेगा  |  यह  किसी  भी  स्थिति

 में  स्वविवेक  की  गंजाइश  नहीं

 दुसरे  परन्तुक में  यह  उपबन्ध है  कि
 जिस  किसी  ने  उच्चतम  न्यायालय

 में
 कम  से  कम  दो  वर्ष

 न्या  या
 OT  के  रुप  में  कार्य  नहीं  किया  होगा  उसे  उच्चतम  न्यायालय  का  मुख्य  न्यायाधीश  नियुक्त  नहीं  किया

 जायेगा  |  afe  ये  वकल्पिक  परन्तुक  होते  तो  मै  उन्हें  समझ  पाता  ।  यदि  वरिष्ठतम  न्यायाधीश  को  हर

 हालत  F499  न्पायाधोश  नियुक्त  करना  ही  है  तो  फिर  दूधरे  परन्तुक  की  क्या  आवश्यकता है  ।

 माना  कि  उच्च  तम  न्यायालय  के  अधिकांश  zqTarayert  को  जन्म  तिथियां  एक  सी  हों  और

 भग  एक  ही  बर्ष  उन्हें  सेवा  से  निवृत्त  होना  हो  तो  उनके  स्थान  पर  जिन  नय  eQrareryatt  की  नियुक्ति

 को  aaa  उनमें  से  किसो  को  भो  दो  ay  को  सेवा  शतं  प्री  नहीं  हो  सक्रेगो  और  कोई  भो  न्याया धो  श

 मुख़्य  न्पायाधोश  के  पद  पर  नियुक्त  किये  जाने  के  योग्य  नहीं  होगा  ।  दूसर  परन्तुक  की
 ठ चन र  -

 कता  asl  जान  पड़तो  है  ।  इसके  स्यान  पर  किसी  अन्य  परन्तुक  कं  आवश्यकता है
 ।  एसा

 मालूम  होता है  इस  परन्तुक  का  अभिप्राय  यह  था  कि  मुख्य  न्यायाधोश  के  पदे  पर  किसी  प्रत्यक्ष

 नियुक्ति  न  को  जाये  ।  यद्यपि  eQrareatsr  के  पद  पर  प्रत्यक्ष  नियुक्ति  तो  को
 गई  है  किन्तु  मुख्य

 धघोश
 के  पद  पर

 अब  तक  नहीं  हुई  है
 ।

 यदि  लोकतंत्र  को  ara  करना  है  तो  फिर  न्यायपालिका  की  स्वतंत्रता  हर  कीमत  पर  बनाए  रखनी

 होगो  ।  जहां  तक  वर्तम्गन  सरकार  का  सम्बन्ध  है  इसको  न्यायपालिका  की  स्वतंत्रता  में  पूरी  आस्था

 है  और  इतके  लिए  यह  बचनबद्ध  भी  जव  कभो  हमें  इसका  कटु  अनुभव  होता  है  तो  अन्य  बातों

 के  gag  बिता  उपचारात्मक  कायंवाहो  करने  को  सोच  लेते  हैं  यह  बात  समझ  लो  जानी  चाहिए  कि

 संविधान  एक  tat  दस्तावेज  है  जो  दोर्घावधि  के  लिए  होता  है  और  यह  उचित  नहीं  होगा  कि  केवल

 मात्र  एक  आद्य  उदाहरण  को  era  लिया  जाये  और  भविष्य  में  उत्पन्न  होने  वाली  विभिन्न  अन्य

 नाओं  पर  ध्यान  दिय  बिता  उसके  लिए  उपचा  रात-क  कायंवाही  करने  लग  जायें  ।

 एक  मामले  का  उल्लेख  किया  गधा है
 ।  संविधान  के  निर्माण  के  alert  पश्चात्‌  मुख्य  न्यायाधीश

 का  पद  खाली  हो  गया  था  ।  उस  समय  जो  वरिष्ठतम  न्यायाधीश  वह  शारीरिक  रूप  से  स्वस्थ

 नहीं  था  जो  कि  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  के  पद  के  कठिने  कार्यो  को  समुचित  ढंग  से  कर  पाता  और

 फिर  भी  उसने  त्यागपत्र  नहीं  दिया  ।  यदि  इस  प्रकार  का  अनिवाय
 वाला  उपबन्ध  होगा  कि  हेर  Ea

 केवल  वरिष्टतम  =ATaTayer  को  हो  भारत  का  मुख्य  न्यायाधीश  faye  किया  जायेगा  तो  फिर  क्या

 स्यिति  होगो  ?  यदि  एक  या  दो  वरिष्ठतम  न्यायाधीशों  का  ऐसा  ही  स्वास्थ्य  रहा  तो  फिर  कैसी  स्थिति

 उत्पन्न  होगी  ?  क्या  बिलकुल  अयोग्य  व्यक्तियों  को  भारत  का  मुख्य  स्यायाधीश  किया  जायेगा  ?

 मुझे  ऐसे  अवसर  याद  हैं  जब  उच्च  न्यायालय  में  सेवा  निवृत्त  होने  वाले  मुख्य  न्यायाधीश  की  जन्म

 तिथि  17  मई  थी  और  वरिष्ठ  न्यायाधीश  की  जन्मतिथि  18  मई  थी  ।  ऐसे  अवसर  विरले  ही  होते

 हैं  क्या  मुख्य  न्यायाधोश  के  पद  के  लिए  संविधान  में  गणितीय  सूत्र  की  व्यवस्था  की  जायेगी  ?  क्या

 हमार  संविधान  में  एसी  व्यवस्था  होगी  जब  समूचे  देश  की  सम्मति
 के  अनुसार  कोई  व्यक्ति

 मुख्य  न्यायाधोश  के  पद  के  लिए  अवांछित  होने  पर  भी  उसे  ea  न्यायाधीश  नियुक्त  किया  जायेगा  ।

 उच्चतम  स्ायालय  में  न्यायाधोश  को  नियुक्ति  के  मामले  में  वरीयता  के  सिद्धान्त  को  लागू  नहीं  किया

 watt  ।
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 किन्तु  जहां  तक  मुख्य  न्यायाधीश  का  सम्बन्ध  है  मै  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  सामान्यंतया  एसा
 व्यक्ति  उच्चतम  न्यायालय  का  न्यायाधीश  fara  किया  जाता है  जो  योग्य  अथवा  Hae  हों  ।  अतः

 1973  तक  सिवाय  पूरे  स्वास्थ्य
 के

 आधार  पर  वरिष्ठतम  न्यायाधीश  को  मुख्य  a  नियुक्त
 किया  गया है  क्योंकि  आम  तौर  से  प्रशासनिक  ara  को  छोड़  अन्य  सभी  काय  मुख्य  न्यायाधीश  के  वहीं

 है  जो  अन्य  के  हैं  ।  प्रशासनिक  कार्यो  के  आधार  पर  विधि  आयोग  ने  कहा  कि  मुख्य
 ate  को  नियुक्ति  के  मामलें  में  केवल  वरीयता  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  कोई  परम्परा  कायम  की

 जानों  यह  faq  काफ  कठिन  है  |  एक  ओर  तो  कडा गया  है  कि  राजनीति  और  भाई-भती जा
 बाद  नहीं होना  दूसरी  तरफ  रचनात्मक  दुष्टि  से  निण॑ंय  किया  जाना  कुछ  संरक्षण

 होने  चाहिए  ।  जहां  तक  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  की  नियुक्ति  का  है  मुख्य
 ats  की  सलाह  लेना  जरूरी  है  ।

 जसा  कि  मैंने  कहा है  कि  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  क  faafta  के  माम्ले  में  उच्च

 न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  की  सलाह  ली  जाती  है  और  यहां  तक  कि  राज्यपाल  तथा  भारत  के  म

 न्यायाधीश  की  सलाए  भी  ली  जाती है  |  यह  एक  औपचा  रिकता  ही  नहीं  है  v  इसमें  जो  सलाह  ली  जा  ली

 @  उसका  अथ  यह  है  कि  थदि  किसी  प्राधिकारी  का  मतभेद  है  तो  इसका  उपयुक्त  आधार  होना  चाहिए

 तथा  वह  रचनात्मक  होना  सरकार  के  लिए  यह  सम्भव  नहीं  है  वह  इस  शक्ति  का

 योग  कर  सरके  तथा  faafat  राजनीतिक  आधार  पर  कर  सके  |

 जहां  तक  उच्चतम  न्यायालय  के  की  नियक्ति  का  सम्बन्ध  उच्चतम  न्यायालय

 के  न्यायाधोशों  अथवा  उच्च  त्याथालय  के  न्यायाधीशों  की  सलाह  ली  जानी  है  और  इसमें  जसा  कि

 सरकार  अर्थात्‌  राष्ट्रपति  ठीक  समझे  किया  जाना  चाहिए  ।  किन्तु  इस  बारें  में  उच्चतम  न्यायालय

 के  मूख्य  न्यायाधीश  की
 सलाह

 अनिवायं  रूप  से  ली  जानी है  ।  दूसरे  सदन  में  पिछले  दिन  श्री
 दे  साई

 को  उच्चतम  न्यायालय के  न्यायाधीश  की  निय  क्ति  की  बड़ी  सराहना  की  गईहै  ।  कहा  गया है  कि  श्री

 देसाई एक  FATT)  ब्यक्ति  हूं  और  उनको  faafad  उचित  हो  की  गई  है  ।  मुझ  इस  बात  की  प्रसन्नता

 है  कि  इस  सदन  में  भी  सबश्री  मावलंकर  और  सोमनाथ  चटर्जी  ने  इस  बात  कंध  सराहना  है  |

 अच्छे  व्यक्तियों  ai  faafaa  में  काफी  विचार  किया  जाना  होता  है  ।  यद्यपि  संविधान  के  अनु

 च्छेद  124  के  अनसार  राष्ट्रपति  भारत  के  मुख्य  न्यायाधोश  से  ही  विचार  विमश  नहीं  कर  सकते  fara

 अन्य  न्यायाधोशों  से  भा  विचार  fang  कर  सकते  |  पहले  किस  अन्य  न्यायाधीश  से  सलाह  नहीं

 ली  केवल  area  के  मुख  न्यायाधीश  से  हो  सलाह  लो  गई  ।  पहली  बार  अन्य  न्यायाधीशों

 से  विचार-विमश  करने  को  प्रथा  लागू  को  गई  है  और  मुख्य न्यायाधीश  सहित  तीन  न्यायाधीशों  की

 सम्मत  सिफारिश  को  गई  है  और इस  आधार  पर  नियुक्ति  की  गई  है  ।  इससे  अधिक  संरक्षण  क्या  हो

 सकता  है  ।  इन  दोनों  ही  faafa tat  में  सराहना  हुई  है  |

 उच्चतम  बार  संकल्प  और  केन्द्र  के  विधि  अधिका  रियों  अर्थात्‌  ngrearaarat  ,

 feragat  एवं  अतिश्क्ति  मगधिवकता के  सम्बन्ध  में  उत्लेख  किया  गया  है  ।  उस  दिन  जब  से  दो
 न्याया

 धीशों  को  10-30  बज  शपथ  दी  जान  उच्चतम  न्यायालय  बार  एसोसिएशन  कुछ  सदस्य  10

 बज़  एकत्र  हुए  और  उन्होंने  एक  संकल्प  पास  किया  |  ज्योंही  बार  के  कुछ  सदस्य  वहां  10.15  बज़

 नहें  संकल्प  की  एक  प्रति दे  गई  ।  ऐसे  संकव्प  का अथवा  10.20  बजे  आने  आरम्भ  हुए  तो  उ

 क्या  मूल्य  है  ?  महाधिवक्ता  अतिरिक्त  महाधिवक्ता  जेसे  विधि  अधिकारी  जसे
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 11  अग्रहौयण  1899  (3 )  संविधान  विधेयक

 वहां
 पहुंचे

 उन्हें  उस  संकल्प  को
 एक-एक

 प्रति  दी  वे  क्या  करत ेवे  तो  एसोसियशन क  सदस्य  ही

 हं
 ।  वे  संभी  कठिनाई  में  पड़  गये  ।  विधि  अधि  हारियो ंके  मतानुसार  नियुक्तियों  म॑ं  कोई

 afe

 नहीं  उनका  आशय  विरोध  करने  का  नहीं  था  ।  उनके  मन  में  किसी  प्रकार  का  नहीं

 दोनों  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  में  कुछ  भी  अनुचित  नहीं  था  ।  इस  सम्बन्ध  में  तथ्य  प्रकाश  में  आ  रहे

 इन  परिस्थिति  में  बाद  में  बार  एसोसिएशन  के  बहुत  से  सदस्यो ंने  इस  संकल्प  को  रद्द  करने  के  लिए

 कहा  किन्तु  दो  घटो  तक़  बठक  चलने  के  बाद  कोई  fata  नहीं  किया  गया  ।  इस  प्रकार  को  परिस्थितियां

 रही  हैं

 ao  कं ०७  देव  ने  अपने  तक  में  कहा
 है  कि  वरोयता  निश्चित  रहती  है  तथा  गुण-दोषों  के

 पर  हमेशा  अनिश्चितता ही  रहती  है  ।  fara  हम्गर  दश  में  योग्यता  एवं  गण-दोषों  आधार  की

 म्परा  रही  है  ।

 es  ee

 जी०  gto  एक्सप्रेस  रेल  दुर्घटना  के  बारे  म॑  वक्तव्य

 STATEMENT  RE,  REPORTED  ACCIDENT  TO  GT  EXPRESS

 भो  रवोख  वर्मा
 :  हमने  रल  मंत्रालय  से  पूछताछ  की  है  और  हमें  यह  जानकारी  मिलि

 कि
 जी०  Zo  जो  नई  दिल्ल  से  कल  शाम  को  चली  नारखेड़  में  दुघटना  ग्रस्त  हुई

 ।
 यह

 स्थान  नागपुर  से  लगभग  90  कि०  मो०  दूर  है  और  नागपुर  डिवं।जन  के  अम्बाला-नागपुर  सेक्शन  में

 बोगियां  पटरी  से  उतरी  छः  आदमियों  को  चो  ars हैं  कोई  मत्य  नहीं  हुई  है  ।

 संविधान  विधेयक  (wassz  124  का  द1०
 Fo  देव  नार

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL,  (AMENDMENT  OF  ARTICLE

 124)  BY  SHRI  P.  K.  DEO—Contd

 श्री  शान्ति  भषण  )  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  न्याय  प्रशासन  कें  बार  में  कहा  है
 ।  यह

 बहुत  संगत  बात  है  ।  हम  मुख्य  eQTavat & लक र  की  faafaa  के  बार  में  wal  कर  रहे  |  ले.क्तां  चिक

 देश  में  न्याय  प्रशासन  बहुत  ही  महत्वपण  है  ।  कहा  गया  है  कि  न्याय  प्रशासन  लोकतंत्र  को  नीव  है  |

 जब  जनता  का  न्याय  के  लिए  न्यायालय  म॑  जाने  का  अधिकार  समाप्त  हो  जाता  है  तो  लोकतंत्र  खतर

 में  पड़  जाता है  और  अभी  हमने  यह  देखा  है  ।  fara  क्या  अधिकार  के  सिद्धान्त  रुप  में  दिय  जाने

 ही  अधिकार  fea  जाता  यह  भी  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि  उसे  उचित  समय  में  उचित

 खच  पर  न्याय  सिले  i

 थी  समर  गह  इस  विधेयक  के  लिए  2  घंट  निर्धारित  किये  गय  हे  और  2  घंटे  से

 अधिक  fama  ब्यतीत  हो  गया  है  ।  मुझे  विधेयक  पेश  करने  के  लिए  कम  से  कम  पांच  मिनट  चाहिए

 भी  उसके  बाद  मुझ  अपना  fasaz,  पेश  करने  के  लिए  पांच  मिनट

 चाहिए  ।

 श्री  शान्ति  भूषण :  में  कुछ  ही  faqzy  में  अपनाਂ  भाषण  सम्पभप्त  करुंगा  ।  कहा गया  है  न्याय  में

 देर  होने  से  न्याय  नहीं  म्लिता-है  ।  हम  चाहते है हैं
 कि  इस  सारी  समस्या  पर  इस  दृष्टि स ेim Q | faare  किया

 जाना  चाहिए  कि  न्याय  की  मुख्य  बातें  बनीं  रहें  और  उचित  सम्य  के  ara  न्याय  मिले  |
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 [stto  शान्ति  भूषण |

 श्रो  वनातवाला  ने  कहा  है  कि  न्यायिक  नियुक्तियों  में  सरकार  का  कोई  अधिकार  नहीं  होना

 यह  मे  म्गनता हूं  कि  सरकार  को  इन  ्कक्तियों  का T ETT  नहीं  करना  चाहिए  ।  किन्तु

 कार  संसद  के  uTSAH  से  जनता  के  प्रति  उत्त  रदायी  है  अतः  जनता  को  यह  अधिकार  है  कि  वह  सरकार

 के  कायचालन  के  पयंवेक्षण  कर  तथा  सरकार  को  शक्तियों  का  प्रयोग  कर  |  सतकता  से  शक्तियों  के

 दुरुपयोग  के  ऊपर  निगरानी  रखी  जा  सकती  है  rent  देखा है  कि  1973  में  किस  प्रकार
 न्याया  धोशों

 को  वरीयता  के  अतिलंवन  का  विरोध  किया  गया  जब  वरिष्ठतम  न्यायाधोश  अस्वस्थ  थे  ।  तो  वरी  यता

 के  अतिलंघन  का  किसी  ने  विरोध  नहीं  किया  ।

 श्री  Ho  लकप्पा  गुजरात  में  भी  यहं  हुआ  |

 att  शान्ति  भूषण  BATT  सदस्य  सही  नहीं  कह  रहे  वसा ही  नहीं  हुआ है  |

 श्री  समर  :  विधेयक  पर  विचार  किये  जाने  का  समय  बढ़ाया  नहीं  गया  है  ।  यह  सभा  को

 स्वीकृति  के  बिना  हो  रहा  है  ।

 श्री  शान्ति  भूषण  :  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  इस  सारे  प्रश्न  को  विधि  आयोग  को  भेजा  जाना

 चाहिए  ताकि  ag  इसका  अध्ययन  कर  कोई  उपाय  ढूंड  निकाले  |  सरकार  चाहती है  कि  एसा  मागं

 ढुंड॒  निकाला  जाये  जिससे  मुख्य  eATQTa hs  की  नियुक्ति  में  किसी  प्रकार  की  आलोचना  न  हो  ।  मुझ

 प्रसन्नता है  कि  विधि  आयोग  इस  पर  विचार  करे  गा  और  जो  भी  सुधार  हों  करेगा  जिससे  इस  विधेयक

 के  उद्देश्यों  की  पूर्ति  हो  सके  |

 श्री  समर  Te  :  कार्यसूची  में  यह  दिया  गया  है  कि  5-30  बज़  ale  घट  की  चर्चा
 आरम्भ  होगी  |

 श्री  देव  को  भी  कुछ  समय  उत्तर  देने  में  लगेगा  ।  मुझे  यह  आश्वासन  मिलना  चाहिए  कि  जब  मैं  अपने

 विधेयक  पर  बोलना  आरम्भ  Fe  तो  आधे  घंटे  को  चर्चा  नहीं क  जायेंगी  ।  मुझे  कुछ  मिनट  दिये

 जाने  चाहिए  अन्यथा  यह  aercet  हों  जायेगा

 सभापति  महोदय  :  एक  हो  संशोधन  है  ।

 एक  माननीय  संदइश्य  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।

 श्री  पी०  कठ  देव  में  उन  सभी  सदस्यों
 का  आभारी हूं  जिन्होंने

 इस

 वादविवाद  में  भाग  लिया  ।  इससे  विषय  पर  कुछ  प्रकाश  डाला  गया  है  ।

 1973  के  अनुभव  से  मुझे  यह  विधेयक  लाना  पड़ा  ।  इससे  मैं  सार  पट प्र  क  ध्यान

 इस  महत्वपूर्ण  पहलू  की  ओर  आक्षित  करने  में  सफल  हुआ  हूं  |  मैं  चाहता  था  कि  कोई  सांविधिक  म्गगं
 दर्शी  सिद्धान्त  हो  ताकि  मामला  राष्ट्रपति  के  विवक  पर  न  छोड़ा  जाये  ।

 प्रत्येक  देश  की  अपनी  है  ।  arate  में  पहले  महान्यायवादी  को  मुख्य  न्यायाधीश  का

 पद  दिया  जाता है  ।  मे  ऐसा  विधान  लाना  चाहता  था  जो  are  मान्य  प्रथाओं  के  अनुकूल  हो  |

 तोसरी  लोक  सभा  में  हमने  न्यायाधीश  इमाम  के  बार  जो  कि  वरिष्ठतम  न्यायाधोश  प्रयास

 किया  फिर  1973  में  हमने  कदम  उठाने  का  विचार  किया  ।  इमी  faare  को  समाष्त  करने  के

 लिए  विधेधक  लाया हूं
 ।  Fir  काम  सिद्ध  हो  गया  है  क्योंकि  बिघि  मंत्री  ने  कहा  है  कि  वह  इस

 म्गम्ले  को  विधि  आयोग  को  भेज  रहे  हैं  और  उस  पर  विचार  करेंगे  ।
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 2  दिसम्बर  1977  नेताजी  सभाष  We  बोस  के  जन्म  दिन  पर

 राष्ट्रीय  अबकाश  दिन  विधेयक

 संविधान  (atarraa )  विधेयक  आसानी  से  पास  नहीं  हो  सकता है  ।  सरकार  संविधान  (42

 विधेयक  का  अभी  तक  निरसन  नहीं  कर  ara)  है  क्योंकि  सविध।न  संशोधन  के  fara  कई

 संरक्षण हैं  में  विधेयक  को  वापस  लेले  के  लिए  सभा  की  भनुभति  चाहता हूं  ।

 सभापति  :  प्रश्न  यह  है
 :

 भारत  के  संविधान  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  वापस  लेने  की  अनुमति  वी

 जामे
 ्

 प्रस्ता+  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted

 श्री  पी०  क्  देव  :  में  विधेयक  व।पस  हूं  ।

 नताजो  सुभाष  चन्द्र  बोस  के  जन्म  दिन  पर  राष्ट्रीय  अवकाश  दिन  विधयक  समर गह

 NATIONAL  HOLIDAY  ON  NETAJI  SUBHASH  CHANDRA  BOSE’S
 BIRTHDAY  BILL  BY  SHRI  SAMAR  GUHA

 at  समर  गुह  :  महोदय  में  प्रस्ताव  करता  हू ं:

 नेताजी
 सुभाष

 चन्द्र  बोस  के  जन्म  fez  को  अवक।श  के  रूप  में  मनाने  उपबन्ध

 करने  वले  विधेयक  पर  विचार  fear  जाये  ypਂ

 ait  क्‌०
 लकप्पा  (TAFT  मेरा  विधेयक  बहुत  समय  से  लम्बित  है

 ।
 मुझे  उसे  पेश  करने

 की  अनुमति दी  जाय  ताकि  पि फिर  ag  कार्यसुची  में  लिया  जाये  ।

 श्री  पी०  के०  देव :  यह  सम्भव  नहीं  है  क्यों कि  श्री  गुह  का  विधेयक  दो  fata  में  नहीं  जा

 सकता  है  ।

 श्री  समर  गुह  :  हमारे  देश  के  लोग  और  इतिहासकार  तथा  बाहरी  देशों  के  इतिहासकार  भी

 यह  मानते  हूं  कि  नेत।जी  सुभाषचन्द्र  बोस  को  हमारे  स्वतंत्रता  संग्राम  का  सबसे  बड़ा  नेता  माना  जाना

 चाहिए  |  उन्होंने  इतिहास  में  यग  स्थापित  किया  है  जो  स्वर्णिय  अक्षरों  में  लिखा  जायेगा  ।

 केवल  एक  ही  दिन  aeHray री  अवकाश  के  रूप  में  मन।या  है  और  वह  है  राष्ट्रपिता  महात्मा

 गांधी  का  जन्म  दिवस  ।  मेँ  सदन  में  यह  प्रभाव  नहीं  डालना  चाहता  कि  में  नेताजी  के  जन्मदिवस  को

 राष्ट्रीय  अवकाश  घोषित  कराना  चाहत  हूं  क्योंकि  में  व्यक्ति  पुजा  अथवा  किसी  राजनीतिक  विचार

 are  को  आरम्भ  करना  नहीं  चाहता  हूं  मुझे  तो  एतिहासिक  दार्शनिक  और  राजनीतिक  तौर  पर

 यह  औचित्य  स्थापित  करना  है  कि  नेताजी  के  जन्म  दिवस  को  कयों  अवकाश  घोषित  किया  जाये  ।

 पश्चिम  बंगालਂ  में  नेताजी  के  जन्म  दिन  पर  सरकारी  छुट्टी  की  गई  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने

 ऐसा  कर  नेताजी  का  सम्मान  न  कर  उनका  अपमान  ही  किया  है  कयों कि  उन्होंने  नेताजी  की  महा  नता

 की  सराहना  की  है  ।

 नेताजी  जन्म  से  थे  ।  इसमें  तनिक  संदेह  नहीं  कि  वहू  एक  बंग।ली  थे  परन्तु  इससे  भी  अधिक

 वह  एक  भारतोय थे  ।  शायद  अपको  मालूम  नहीं  होगा  कि  जब  वहू  आजाद  हिन्द  फौज  के  सर्वोच्च

 तो  seat  निजी  व  घरेलू  कर्मचारी  एक  भी  बंगाली  नहीं  था  ।  समूचा  भारत  उनकी

 मातभूमि  थी  ।  देश  के  किसी  हिस्से  का  कोई  भी  व्यक्तिਂ  उनका  भाई  था  ।

 173



 Half-an-hour  ‘Discussion  December  2  1977

 समर  TZ]

 मै ंइस  बात  का  विशेष  रूप से  जिक्र  करना  चाहता  हूं  कि  बंगाल  ACH Tt ने  '23  जनवरी  को
 कारी  छुट्टी  की  करके  बड़ा  ही  गलत  काम  किया  है  ।  बंग।ल  सरक।र  की  भारत  सरक।र  पर

 23  जनवरी  को  राष्ट्रीय  wet  घोषित  करने  के  लिए  दबाव  डालना  चाहिए  था  |

 यह  प्रश्न  ही  उत्पन्न
 द

 फि  केवल  नेताजी  सुभाषचन्द्र  बोस  का  जन्म  दिन  ही  राष्ट्रीय

 ट्री  के  रूप  में  क्यों  हमारे  देश  के  सग्राम  में  ऐसे  बहुत
 से

 महान
 व्यक्ति

 हुए  हैं  जिन्होंने  भारी  योगदान  क्रिया  ।  तो  इन  सभी  व्यक्तियों  के  जन्म
 दिन

 राष्ट्रीय  छुट्टियों  के  रूप

 में  क्यों  नहीं  मनाये  जाने  चाहिए  ?  यह  बड़ा  ही  संगत  और  उपयुक्त  प्रश्न है  तो  नेताजी  के  जन्म  दिन

 को  छुट्टी  के  रूप  में  क्यों  मनाया  जाना  चाहिए  ।  इसके  सम्बन्ध  में
 में  उपयुक्त  तके  दे  सकता  हूं

 इसको  sara fart चित  ठहरान ेके  लिए  मुझे  काफी  समय  की  Pai  ।  अगली  वार

 में  इसके  बारे  में  |

 इन  शब्दों  के  सथ  में  कल  तक  के  लिए  अपना  भाषण  स्थगित  करता  हूं
 ।

 सभापति  महीदय  :  अ।प  कल  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हूँ  ।

 काय  मंत्रणा  समिति

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 नौवां  fader

 श्री  समर  ग  q  समिति  का  नौवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्रम  और  संसदीय  काय  मंत्रालय  में  मंत्री  लारंग  :  स्  arf  जो

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  गया  उसके  at  में  मेरा  एक  निवेदन  है  । a‘

 जेसा  समिति  में  तय  हुआ  है  देश  के  दक्षिण  भागों  में  अए  हाल  के  तुफान
 और  सहायता  कार्य

 पर  चर्चा  6  1977  को  अपरान्ह  3  और  7  बजे  के  बीच
 होगी

 |
 बांध

 पर  चर्चा  15  1977  को  होगी  |

 ee  ne

 सभापति  महीदय  :  अब  में  अधे  घंटें  की  चर्चा को  लेता  हूं  ।  श्री  युवराज  ।

 att  लकप्पा  :  में  एक  विधेयक  को  पुरःस्थापितਂ  करने  की  अनुमति  प्रस्ताव

 पेश  करता  हूं  e

 सभापति  महोदय  :  अ।प  इस  समय  प्रस्ताव  पेश  नही  कर  सकते  हैं  ।

 आधे घंट  की  चर्चा

 Half-an-Hour  Discussion

 वनों  का  विकास

 Shri  Yuvraj  (Katihar):  Mr.  Chairman,  Sir,  on  14th  November,  1977  I  had

 asked  a  starred  Question  about  the  development  of  forests.  The  answer
 given

 by  the  Government  was  very
 vague

 and  misleading.  This  is  why  I  am  raising
 the  matter  again.
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 aa

 1899.  (WF)

 In  our  economy  the  forests.have  a  very.  important  place.  It  is,  therefore,
 very  necessary  to  develop  the  forests.  Unfortunately  we  have  not  paid  ade-
 quate  attention  to  it.’  So  we  are  not  gétting  enough  timber  today  and  our  eco-
 nomy  has  been  adversely  affected.  The  Estimates  Commitee,  in  its  65th  Report
 has  stated  that  they  are  greatly  concerned  that  no  concrete  steps  have.  been

 taken  so  far  for  development  of  forests.

 We  have  large  tracts  of  waste  land  in  our  country  which  can  be  used  for
 afforestation.  Since  this  has  not  been  done  we  are  facing  great  difficulty  and
 our  industries  are  being  ruined.

 In  our  country  the  total  area  of  forests  is  746  lakh  hectares’  which  is  22.7

 percent  of  the  total  area  of  land.  We  had  a  plan  to  undertake  afforestation  in
 33.3  per  cent  of  this  area  but  it  could  not  be  done.  Though  crores  of  rupees
 were  spent  on  conservatiOn  of  forests,  no  tangible  results  have  been  achieved.

 It  is  regrettable  that  the  small  farmers,  who  own  forest  land  in  Hazaribagh
 district  of  Bihar,  are  being  harassed  by  the  officers  of  the  forest  department.
 ‘Though  they  have  all  the  records  with  them,  cases  have  been  launched  against
 them  and  about  5000  cases  are  pending  at  present,  This  has  created  a  lot  of

 discontentment  among  these  people.  The  Minister  should  look  into  it  and  pro-
 tect  those  people.

 Instead  of  undertaking  afforestation  what  had  been  done  in  the  past  is

 _that  forests  have  been  destroyed  in  order  to  set  up  new  cities.  This  is  something
 Without  forests  we  will  have  no  rains  and  Our  in- very  harmful.

 dustrial  development  will  be  retarded.

 The  economy  of  the  country  is  mainly  based  on  agriculture  and  industry
 There  is  need  for and  they  have  a  bearing  on  forests.  the  development  of

 forest  and  so  to  check  their  extension.  You  cannot  establish  industry  unless

 you  develop  forestry.  Same  is  the  case  with  the  agriculture.  In  fact  all  the

 aspects  of  our  economy  even  of  our  defence  and  railway  network  are  dependent
 on  forest  resources.  Therefore  I  would  like  to  emphasise  that  unless  forests

 are  developed  our  economic  conditions  will  not  improve,  our  industry  will  not

 develop,  our  defence  will  not  be  sound.  It  is  hoped  that  urgent  attention  will

 be  paid  to  this  problem.

 प्रोड०  पी०  जी०  मावलंकर  tra  कृषि  विश्वविद्यालय  के  प्रबन्ध  as  का

 सदस्य  रहने  के  नाते  मुझे  कृषि  और  वन
 समस्याओं  की  कुछ  जानकारी है

 खेद  है  कि
 वन

 विकास  पर

 समूचित  ध्यान  नही  दिया  रहा  है  ।  वास्तव  में  हमने  वन  समेत  अपनी  प्राकृतिक  सम्पदाओं  के  उपयोग

 के  सम्बन्ध  में  सुविचा  समेफित  और  समुचित  योजना  नहीं  बनाई  है  ।  हम  अल्पावधि  के  लाभ

 के  लिए  और  कुछ  विदेशी  मुद्रा  कमाने  तथा  उद्योग  चलाने  के  लिए  जंगल  काट  डालते  हैं  ।  वास्तव  में

 हमें  दूरदर्शिता  से  कम  लेना  चाहिए  और  अल्पावधि  और  दीर्घावधि  दोनों  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।

 वनों  at  सम्पूर्ण  भारत  में  विकास  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  मद  के  लिए  अधिक  धन  को  व्यवस्था  करने

 के  साथ-साथ  इसका  अच्छी  अ।योजन  और  कार्यान्वयन  भी  जरूरी  है

 वन्य  प्राणी  भी  बन  सम्पदा  के  अंग  उनका  अन्धाधुन्ध  शिकार  न  किया  जाए  और  उन्हें  सुर  क्षित

 जाए  ।  अल्पावधि  के  लाभों  के  लिए  हमें  देश  की  दीर्घावधि  की  आवश्यकताओं  की  उपेक्षा  नहं

 करनी  सोशल  फारेस्ट्रीਂ  के  बारे  में  गत  वर्ष  अहमदाबाद  में  एक  fares  अयोजित  की

 गई  थी  ।  उसमें  जो  निर्णय  लिए  गये  थे  उन्हें  असल  में  लाने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई  |
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 * e भी  गिरधर  गोमांगों  (#rerqz)  वन-क्षेत्रों  में  जनजाति  के  लोगों  की  बहुतायत  होती  है

 भारत  सरकार
 ने  1952

 में  जो  वन
 अधिनियम  बनाया था  उसके  अनुसार  जनजाति के  लोगों  को

 कार
 और  रियायतें प्रदान  की  गई  थी

 ।
 पर  अब  उन्हें  केबल  रियायतें ही  दौ  जा रही  जो  लोग  ITH-

 तिक  संपदा के  दोहन
 के  लिए  वहाँ  जाते  हू ँवे

 वास्तव
 में  जनजाति  के  लोगों  का  शोषण  करते  हैं  ।  इस

 समस्या  को  ध्यान  में  रखकर  पर  आधारित  जनजाति  विकास  न काय क्रम ह  का  अध्ययन  करने  हेतु

 एक  ated  गठित  किया  गया  था  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  उसने  जो  27  सिफारिशें  की  थी  उनमें

 से  कृषि  मंत्रालय ने  कितनों पर  अमल  किया  है  ।  क्या  राज्य  सरकारों  को  उन्हें  अमल  में  लाने  के  आदेश

 दिये गए  हँ  ?  ति  के  लोगों को  उन  लोगों  के  शोषण से  बचाने  के  सम्बन्ध में  सरकार  की  क्या  नीति

 है  जो  वहां  उद्योग  स्थापित  करते  हैँ  या  प्राकृतिक  संपदाओं  का  दोहन  करने  वहाँ  wt  हैं  ?

 Shri  R.  L.  P.  Verma  (Kadarma):  There  is  wide  corruption  in  the  forest

 departments.  I  would  like  to  know  whether  tribals,  harijans  and  landless  peo-
 ple  have  been  given  the  ownership  of  land.  What  action  is  being  taken  against
 the  corrupt  forest  officials  who  are  getting  forests  cleared  by  ignoring  the  affor-
 estation  programme?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  :  यह  सही  है  कि  अब  तक  वनों  की  ओर

 उचित  ध्यान  नही  दिया  गया  है  ।  पिछले  कई  वर्षों  में  वनों  का  विकास  करने  की  बजाय  उनका  विनाश

 जब  भी  किसी  परियोजना  और  नई  बस्तियों  की  हुई  ;  तो  वनों  की  क्षेत्र  दे  दिया

 क्योंकि  उसे  देने  में  अधिक  पेसा  नही  लगता  ।  इस  काम  के  लिए  प्रतिवर्ष  लगभग  एक  लाख  एकड़

 वनक्षेत्र  fer  जाता  है  ।  इसी  क।रण  यहां  इतना  कम  वनक्षेत्र  है  ।

 सामुदायिक  वनरोपण  की  में  कुछ  प्रयत्न  किए  गए  हैँ  ।  राष्ट्रीय  कृषि  अयोग  ने  यह

 रिश  की  थी  कि  सामुदायिक  वनरोपण  यो  चालू  की  जायें  और  उन्हें  पंचवर्षीय  योजना  में  पिछले

 वर्ष  ही  लिया  गया  ।  1976-77 में  इस  2.  4  करोड़  रुपये  खच  किया  गया  और  16,470  हेक्टेयर

 भूमि  पर
 वनरोपण  हुआ  |  इस  प्रकार  हम  इसमें  बड़ा  सुधार  करने  का  प्रयत्न  कर  वर्ष  1977-

 78  में  हम  इस  क्षेत्र को  16,000  हेक्टेयर  से  बढ़ाकर  62,000  हेक्टेयर  रहे  हैं  जो  पिछले  वर्ष  से

 है  ।

 आदिवासियों  के  भूमि  के  अधिकारों  की  रक्षा  करने  के  लिये  कहा  गया  है  ।  यदि  इस

 अधिकार  का  सम्बन्ध  वन  काटने  से  है  तो  हम  उनकी  रक्षा  नहीं  करेंगे  पर  यदि  अ।दिवासी  वन  उत्पादों

 से  कुछ  आय  करना  चाहते  हैं  तो  उनका  स्वागत  करेंगे  ।

 वनरोपण  से  रोजगार  अवसर  बढ़ते  हैं  ।  हमने  देखा  है  कि  वन  रोपण  मद  में  व्यय  किए  गए  प्रति

 एक  करोड़  रुपये  के  पीछे  10,000  लोगों  को  काम  मिलत  हैं  ।

 तत्पस्दात  लोक  सभा  सोमवार  5  दिसम्बर  1977/14  अप्रहायण  1899  (38)  के  11  बजे

 तक  के  लिए  स्थगित हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleventh  of  the  Clock  of  the  5th

 December,  1977.
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